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 सीक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समबेत

 सहोवय  पीछासोन

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  मुक्के  समा  को  अपने  एक  मुतपूर्व  साथी  प्रो०  राजा
 राम  शास्त्री  के  दुखद  निधन  की  सूचना  देनी  जिन्होंने  1971-77  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  इस  सदन  में  प्रतिनिधित्व  किया  ।

 सुविस्यात  सामाजिक  और  राजनेतिक  कायंकर्त्ता  प्रो०  शास्त्री  काशी  विश्वापीठ
 पहले  प्रोफेसर  के  रूप  में  ओर  उसके  बाद  1964-71  के  दौरान  बाइस  चाँसलर  के  रूप  में  सम्बद्ध  रहे

 प्रो०  शास्त्री  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  सदस्य  भी  वे  विभिन्‍न  सामाजिक  और  क्षेक्षिक
 संगठनों  से  विभिन्‍न  पदाधिकारी  के  रूप  में  सम्बद्ध  रहे  थे  ।

 प्रो०  शास्त्री  ने  कई  पुस्तकें  मी  लिखी  ।  उन्हें  उनकी  क्र  तियां  समाज  विज्ञानਂ  तथा
 दक्षेचਂ  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पुरस्कृत

 भी  किया  गया  ।
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 उनके  दिक्षा  और  समाज  कल्याण के  क्षेत्र  में  बहुमूल्य  योगदान  का  सम्मान  करने  के  लिए  उन्हें

 पदुम  विमूषणਂ  से  अलंकृत  किया  गया  था  ।

 प्रो०  राजाराम  दास्त्री  87  वर्ष  की  आयु  में  2।  1991  को  राजधानी  में

 देहावसान  हो  गया

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  और  सभा  की  ओर  से  संतप्त

 परिवार  के  प्रति  अपनी  हादिक  सवेदनाएं  भेजते

 अब  समा  दिवगत  आत्मा  को  श्रद्धांजलि  अपित  करने  के  लिए  थोड़ी  देर  मौन  खडी  रहेगी  ।

 सदस्यगण  देर  मौन  खड़  रहे  ।)

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 तम्बाकू  का  निर्यात

 *528.  झ्ली  एस०  एम०  लालजन  बाद  :  क्‍या  वाणिज्य  सनन्‍्त्रो  थह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्ष  1990-9)  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  स  कितन-कितन  मूल्य  का  कितना-कितना

 तम्बाकू  निर्यात  किया

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  कितन  तम्बाक्‌  का  निर्यात  करन  का  विचार  और

 तम्बाक्‌  के  निर्यात  के  लिए  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या  कदम
 उठाये  हैं  ?

 बाजिल्य  संज्रालय  के  राज्य  संत्रो  पो०  से  एक  विवरण-पत्र
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |

 बिवरण

 तस्थाक्‌  बोर्ड  द्वारा  दो  गई  जानकारी  के  वर्ष  1990-91  |  के  दोरान  209.16
 करोड़  रु०  मूल्य  का  70,375  मी०  टन  तम्बाक  निर्यात  किया  गा  |  लिर्यात  के  आंकड़े  राज्यवार

 नहीं  रखे  जाते  यह  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  चू  कि  एफ०  सी०  वं।०  तम्बाकू  की  उपज

 मख्यतया  आन  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  होती  है  इसलिए  उसकी  खरीद  तथा  निर्यात  का  काये  आन्ध्र
 प्रदेश  के  ब्यापारी  ही  करते  हैं  जहां  तक  गंर-एफ  सी  बी  तम्बाकू  का  संबंध  जो  कि  देधा  के

 दिलिश्न  भागों  में  उगाया  जाता  इसका  निर्यात  अधिकांशतया  बम्बई  के  निर्यातक  करते  हैं  ।

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  निर्यात  के  लिए  74,000  मी०  टन्न  मात्रा  का
 लक्ष्य  रक्षा  गया  है  ।

 ३



 1  1913  )  मौखिक  उत्तर

 विश्वभर  में  धृम्रपान  विरोधी  अभियान  चल  रहा  तम्बाकू  का  निर्यात

 बढ़ाना  कोई  सरल  कार्य  नहीं  है  ।  फिर  इस  बात  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  कि  पहले  से  ही
 पित  बाजारों  को  बनाए  रखा  जाए  और  नए  बाझ्ारों  का  पता  लगाया  इस  उहृंश्य  को

 महू  नजर  रखते  हुए  तम्बाक  बोर्ड  प्रतिवर्ष  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  को  अल्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार

 मेलो  तथा  प्रदर्शनियों  में  हिस्सा  विदेशी  बाजारों  में  प्रचा  र-सामग्री  के वितरण  का  काये  करता  रहा
 है  और  समय-समय  प*  विदेशों  से  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  को  आमंत्रित  करता  है  तथा  क्र  ता-विक्र ता
 बैंठकें  आयोजित  करता  है  ।

 थी  एम  लालजन  बाह्य  :  मारत  ही  विश्व  बाजार  में  तम्बाकू  निर्यात  की  भागेदारी
 30  प्रतिशत  से  गिर  कर  7  प्रतिशत  रह  गई  है  |  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  कया  यह  सत्य  है  कि  निर्यात
 में  कमी  बुटूर  से  घटिया  किस्म  के  तम्बाक  के  निर्यात  के  कारण  हुईं  हैं  ।  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भी  पो०  चिब्म्थरम  :  सारे  संसार  में  घृम्रपान  के  विरुद्ध  अभियान  छिड़ा  हुआ  है  ।  इसलिए
 लम्बाक  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  आसान  काम  बहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  घटिया  किस्म  के

 तम्भ्राकू  का  निर्यात  तम्बाक-निर्यात  के  गिरन  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  हमारा  निर्यात  इसलिए  कम
 क्योंकि  दूसरे  तम्बाक्‌  उत्पादक  देशों  के  पास  निर्यात  के  लिए  तम्वाक्‌  के  पर्याप्त  फालतू  भण्डार  वे
 अपना  अतिरिक्त  भण्डार  निर्यात  कर  रहे  जहां  तक  निर्यात  की  मात्रा  का  सम्बन्ध  तो  पिछले  वर्ष

 हमारा  कार्य  निष्पादन  काफी  अच्छा  जब  हमन  70375  टन  तम्बाक्‌  का  निर्यात  किया  ।  इस  वर्ष

 हमारी  योजना  74000  टन  तम्बाकू  नियात  कर  की  है  ।  हमें  गंभीर  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़
 रहा  परन्तु  क्योंकि  विश्व  बाजार  में  कीमतें  काफी  अबिक  इसलिए  प्रति  युनिट  आय  काफी  होती
 है  ।  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हम  अपन  तम्बाक्‌  निर्यात  में  और  वृद्धि  वर्तमान  वित्त  वर्ष  के  पहले
 चार  महानों  में  हमारी  निष्पादन  पिछले  वर्ष  के  पहले  चार  महं।नों  स ेकाफी  अच्छा  रहा

 ली  एम०  लाललत  बाश  :  गया  तम्वाक्‌  निर्यात  का  कोई  आइहंर  गु  हर  कौ  देने  का  प्रह्रताव
 बयोंकि  गु  टूर  में  उत्तम  क्वालिटी  का  तम्बाक  पंदा  होता  है  ।

 श्री  पो०  थिवस्थरस  :  जहां  तक  एफ०  सौ०  बरजीनीया  तम्बाकू  का  सम्बन्ध  इसका  80
 प्रतिशत  उत्पादन  आँष्र  प्रदेश  में  तथा  ।5  प्रतिशत  उत्पादन  कनाॉटक  में  होता  इसका  अधिकतर
 भाग  निर्यात  होता  आंध्र  प्रदेश  के  प्रत्येक  दिस्‍्से  के  बारे  में  तो  मैं  उत्तर  नहीं  दे  परन्तु
 मेरी  जानकारी  के  अनुपार  ग्‌  टूर  प्रमुख  तम्बाकू  उत्पादक  केन्द्र  हूँ  । इस  लाम  का  एक  बड़ा  अंश

 गुट्र  को  प्राप्त  होता  है  ।  वरजीनिया  तम्बाकू  अधिकतर  नियात  होता  है  तथा  इससे  सारे  देहा  को
 लाम  हो  रहा  है  ।

 थी  फोचनाहीण्यर  राय  बाडडे  :  माननीय  मंत्री  जा  ने  अपने  उच्तर  में  कह  कहा  है  कि
 कब  199,  -9|  के  दोरान  70,375  टन  सम्बाकु  का  निर्यात  किया  गया  तथा  हएस  क्ये  का  खक्प
 74,000  टन  का  अर्वात्‌  हपमें  40  लाख  किलोग्राम  की  बढ़ोतरी  ।  क्या  मंत्री  सड़ोवव  को  यह
 जानकारी  है  कि  जबकि  तम्बाकू  बोड़  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  1200  लाव  किलोग्राम  उत्पादन  का
 लक्ष्य  निध्ारित  किया  उत्पादन  समिति  ने  इसे  बढ़ाकर  1450  लाख  किलोग्राम  कर  दिया
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 जिससे  किसानों  के  हितों  को  आधात  पहुंगेगा  तथा  ब्यापारियों  को  लाभ  द्वोगा  ?  पिछले  वर्ष  उन्होंने
 औसतन  33  रु०  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  तम्वाकु  ब्यापारियों  ते  तम्बाकु  बोर्ड  तथा  उत्पादन

 सभिति  पर  तम्बाक्‌  के  उत्पादन  की  मात्रा  में  वुद्ध  के  लिए  काफी  दबाव  डाला  जिससे  कि

 किसानों  के  हितों  को  आधात  पहुंचेगा  |  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  पुनविचार  करके  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कदम  उठायेगी  कि  1200  लाख  किलोग्राम  के  लक्ष्य  का  ही  अनुपालन  किया  जाये  ?

 पिछले  उत्पादन  को  देखते  हुए  मूल  लक्ष्य  ही  काफी  अधिक  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  चाय  व्यापार  निगम  की  तरह  ही  क्‍या  वे  तम्बाकू  व्यापार  निगम  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर

 विचार  जो  कि  कठिन  समय  में  तम्बाकु  उत्पादकों  से  तम्बाकु  ख़रीद  कर  उसका  निर्यात  कर

 सके  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ।  पैसा  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  उपकर
 लगाना  चाहती  है  तथा  इतनी  ही  राशि  सरकार  और  किसानों  से  एकत्रित  करके  आवर्ती  निधि

 (  रिवोलविंग  स्थापित  करके  तम्बाकू  व्यापार  निगम  को  ध्ंचालित  करेगी  ।

 ली  पी०  जिदस्थरम  :  माननीय  सदस्य  ने  एक  बहुत  ही  रूचिकर  प्रहन  पूछा  जहां
 तक  एफ०  सी०  वरजीनिया  तम्बाकू  का  सम्तन्ध  आज  जब  उत्पादक  तम्बाकू  बोर्ड  को  अपने  फाममं  में

 तम्याकु  उत्पादन  करने  के  लिए  आवेदन  करता  तो  उसे  लाईसेंस  मिल  जाता  इसके  लिए
 बहुत  से  किसान  तम्बाकू  बोड़ं  को  अपना  आवेदम  मेजते  मुझे  विश्वास  है  कि  किसान  आवेदम
 करते  समय  अपने  हित  का  ध्यान  रखेंगे  ।  यह  ठीक  नहीं  है  कि  कोई  किसानों  को  तम्बाकू  का
 उत्पादन  करने  के  लिए  बाध्य  कर  रहा  किसान  स्वयं  तम्बाकू  उगाने  के  लिए  आगे  आ  रहे
 बूसरी  बात  माननीय  सदस्य  ने  यह  कही  है  कि  यूनिट  मूल्य  कम  नहीं  होने  जो  कि  एक  स्वागत
 योग्य  बात  परन्तु  पिछले  वर्ष  और  इस  वर्ष  की  यूनिट  बेल्यू  को  देखिए  ।  वर्ष  1988,  1989  तथा
 1990  में  प्रति  किलोग्राम  यूनिट  वैल्यू  16.31,  16.59  तथा  11.09  रुपए  रही  ।  परन्तु  इस

 बर्ष  मीलामी  प्रणाली  की  वजह  से  यह  बढ़कर  33.00  रुपए  हो  गई  अब  यह  बढ़ा  हुआ  मूल्य
 तम्बाकू  उत्पादकों  के  लिए  लामकारी  परन्तु  गहन  प्रतियोगिता  के  कारण  यह  निद्दिचत  तौर  पर
 नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  मूल्य  हमेशा  33.00  रुपए  पर  बना  रहेगा  ।  हमें  तम्बाकू  उत्पादन  के
 इक्छूक  किसानों  के  हितों  को  सन्तुलित  करना  है  और  यह  सुनिदिनित  करना  है  कि  यूनिट  मूल्य  कम  न

 हमें  देश  के  हितों  को  ध्यान  में  रखना  क्योंकि  देश  को  अधिक  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की
 आवश्यकता  इस  विषय  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  हम  इन  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  देंगे  ।

 थी  झोजनाह़ीधयर  राव  बाहड  :  तम्बाकू  ब्यापार  निगम  के  सम्बन्ध  में  आपका  क्‍या  कहना

 थी  पौ०
 कप

 :  मैं
 इस

 विषय  पर  आ  रहा  हूं  ।  जब  हम  अन्तिम  निर्णय  लेंगे  तो  इन  सब
 याह्यों  को  ध्यान  में  मैं  नहीं  जानता  कि  एक  के  हित  की  रक्षा  के  लिए  दूसरे  के  हित  को  बलि
 चढ़ाया  जा  सकता  मैं  यह  भो  नहीं  समझता  कि  आप  की  ऐसी  कोई  आकांक्षा  है|

 जहां  तक  तम््याकू  व्यापार  निगम  का  सम्बन्ध  तो  वर्समान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परस्यु  अगर  आप  चाय  व्यापार  निगम  के  साथ  तुलता  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  नहीं  चाहता  कि  चाय
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 व्यापार  निगम  के  असुखद  अनुमव  को  तम्बाकू  व्यापार  मिगम  के  प्रस्ताव  के  साथ  दोहराया
 मेरे  विचार  में  वतंमान  प्रणाली  बहुत  अच्छी  हमने  प्रणाली  अपना  रखी  जिससे  कि
 प्रति  यूनिट  अधिकतम  मूल्य  मिलता  है  ।  फिर  मी  अगर  आवश्यक  हुआ  तो  हम  भविष्य  में  इस  प्रस्ताव
 पर  विचार  करेंगे  ।

 प्रो०  उस्मारेडिड  बेंकडेस्थरश्ल  :  पिछले  महीने  स्वास्थ्य  तथा  तम्बाकू  उत्पादन  और

 तम्बाकू  सेवन  विषय  पर  एक  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  तथा  उसके  पश्चात्‌  माननीय
 वाणिज्य  राज्य  मंत्री  ने  इस  बिचार  को  समर्थन  दिया  था  कि  तम्बाकू  उत्पादक  क्षेत्र  कम  किया
 जायेगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  तम्बाकु  उत्पादक  क्षेत्र को कम  किए  जाने  का  कोई
 प्रस्ताव  विचा  राधीन  है  ।  अमी-अभी  मेरे  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  1200  लाख  किलोग्राम  तम्बाकू
 उत्पाइन  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  (

 अध्यक्ष  भहोदण  :  आपका  प्रश्न  कया  है  ?

 प्रो०  उम्सारेडिड  बेंकटठेस्वरलु  :  मैं  जानता  हूं  कि  निर्धात  केवल  74  हुजार  टन  होता  है  ।  इसलिए
 जानना  चाहता  हूं  कि  तम्बाकू  की  खेती  के  अन्तंगत  जो  क्षंत्र  आता  उसमें  क्या  कमी  की  जायेगी
 जिस  विचार  का  साननीय  राज्य  मंत्री  पहले  ही  समर्थन  कर  चुके  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  आप  अपना  प्रष्न  पूछिए  '

 प्रो०  उम्मारेडिड  वें  कटेस्बर्लु  :  जी  मैंन  प्रएन  ही  पूछा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  ठोक  मंत्री  महोदय  आप  उत्तर  दीजिए  ।

 श्री  पो०  चिकस्थरम  :  मैंने  यह  कमी  नहीं  कहा  कि  तम्वाक्‌  उत्पादक  क्षेत्र  में  कमी
 की  जायेगी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  किस  वक्‍तब्य  तथा  किस  राज्य  मंत्री  का  हवाला  दिया  जा  रहा  है  ।

 ली  मानो  मट्टाचार्य  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  क्या  छोटे  किसानों  को  भी

 तम्बाकू  का  यूनिट  मूल्य  मिल  रहा  वास्तव  में  आपने  जो  मूल्य  वताया  है  वह  नीलामी  मूल्य  है
 परन्तु  जहां  तक  कूच  बिहार  क्षत्र  में  जो  कि  तम्बाकू  उत्पादक  जिला  मेरे  निजी  अनुभव  का  सम्बन्ध  है
 तो  वहां  पर  तम्बाकू  उत्पादकों  तथा  किसानों  को  अपने  उत्पादन  को  बड़ी  ही  कम  कौमत  पर  बेचना
 पड़ता  क्या  मत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करके  स्थि/त  में  सुधार  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 भरी  पी०  चि७कम्बरम  :  जहां  तक  मुझे  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  तथा  जो  कुछ  इप
 सम्बन्ध  में  आन्श्र  प्रदेश  के  संसद  सदस्यों  सहित  अब  तक  मैंने  लोगों  से  सुना  उससे  यही  पता
 चलता  है  कि  नीलामी  प्रणाली  से  किसानों  को  बहुत  अधिक  लाभ  हुआ  है  ।  नीलामी  प्रणाली  के  कारण
 ही  यूनिट  मूल्य  में  वृद्धि  हुई  अगर  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विद्योष  मामला  तो  मैं  उस  पर
 निक्षित  तौर  पर  विचार  कह  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्थ  के  साथ  बेठे  उनके  साथी  समर्थन
 मैं  सिर  हिला  रहे  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  नीलामी  प्रणाली  के  तम्बाकू  उत्पादकों  को  साभ

 हुआ  है  ।

 भरी  दसाज ्य  बडाकू  ।  अध्यक्ष  मैं  यह्‌  जानना  चाहूंगा  कि  वया  यह  सच  है  कि  चौम
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 जैसे  देशों  +  कुछ  भारतीय  विधाध  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  के  गू  डूर  में  स्थित  को

 सूची  में  शामिल  किया  है  ।

 भौ  पी०  जिक्म्मरण  :  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  मैं  इसे  इकट्ठा  करके  अपने  साथी
 को  दे  सकता  हूं  ।

 |

 दिल्‍लो  परिवहन  लिगस  के  कर्ंचारी

 *529.  श्री  गया  प्रसाद  कोरी  :  ब्या  ज़ल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करंगे
 कि

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में  कुल  कितने  कमंछरी  कार्य  कर  रहे

 .  क्‍या  सरकार  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  देने  के  लिए  कोई
 योजना  बना  रही  और

 यदि  तो  इसके  गेर-सरकारो  क्षेत्र  में  जाने  के  बाद  इसके  कमंचाश्यों  का  भविष्य
 क्या  होगा  ?

 |

 जल-मूतल  परिवहन  संज्रालय  के  राज्य  मंत्रों  ज्यदोज्  :  दिल्ली
 परिवहन  निगम  में  41253  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 (a)  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भो  गया  प्रसाद  कोरो  :  इस  सम्बन्त्र  में  पूछना  कि  इसमें  कितने  कमंचारी  स्थायी  हूँ और  कितन  अस्थायी  है  ?

 ]

 थी  जगदोश  टाईटलर  :  ठीक  मैं  सदस्य  महोदय  को  यह  सूचित  करना  चाहंगा  कि
 मेरे  पारा  भरमी  इसकी  सूचना  नहीं  है  ।  मैंने  सोचा  कि  माननीय  सदस्य  इसकी  अपे  ज्ञा  अनेक  महत्वपूर्ण मससलों  के  बारे  में  अघिक  चिंतित  थे  ,  परन्तु  मैं  उन्हें  सुचित  करन  चाहगा  कि  मेरे  पास

 हक

 इसके
 आंकड़े  नहीं  हैं  कितने  स्थायी  है  और  कितने  अस्थायां  हैं  ।

 ]

 श्री  यथा  प्रसाद  कोरो  :  इस  सम्दन्ध  में  अस्थायो  क्म'क्हरियों  को  स्थायी  बनाने  के  लिए  में
 पूछता  हू  थानि  उनकी  संझुया  पूछ  रहा

 या

 ली  खगदोक्ष  दाईटलर  :  मेरे  पास  अमी  हसको  हन्फ्घेंशन  वड्ढीं  है  ।
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 आओ  नया  प्रसाद  कोरी  :  क्या  जो  अस्थायी  कर्मचारी  उनको  स्थायी  कर्मचारियों  की  तरह

 सुविधा  दी  जा  रही  है  ?

 |

 क्री  भगदोह्  टाईटलर  :  दिल्‍ली  परिव्रदन  निगम  के  अनुसार  वे  समी  सुविधायें  प्राप्त

 कर  रहे  में  सूचित  करना  चाहू गा  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  साथ  समझौते  में  केवल  तकनीकी

 बातें  ही  शामिल  होती  हैं  ।

 ]

 लो  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  अभी  मसत्री  जो  न  कहा  कि  निजीकरण  नहीं  हो  रहा
 है  ।  अध्यक्ष  भेरा  कहता  है  कि  यह  बंकड्टोर  से  किया  जा  रहा  अभी  मंत्री  जी  न  स्टेटमेंट

 दिया  कि  दिल्‍ली  के  अभ्दर  3,500  प्राइवेट  बसों  को  परभिट्ट  दिए  जा  रहे  हैं  ।  इनकी  दिल्‍्लो  प्रक्षासन
 की  जो  एक्‍जीक्यूटियव  काउंसिल  उसने  तीन  साल  पहले  जब  यह  समल्लौता  होन  लगा  तो  यह
 प्रस्ताथ  पाध  किया  कि  इस  सरह  का  निजीकरण  दिल्ली  में  अलाउ  नहीं  किया  मैं  यह
 जाया  चाहता  हूं  कि  उस्न॒  प्रस्ताव  के  बाद  क्योंकि  सेमी  ज्यूडीदियल  बॉर्डा  आप  उस

 पर  कोई  फैसला  लाद  नहीं  सकते  ।  इसमें  मरा  सीधा  सबाल  है  कि  क्‍यों  आपने  ऐसी  अडरटेकिंग
 प्ररह्वेट  बालों  को  दी  है  ?  आज  जो  की  बस  टिकट  कर  रूपया  लेतो  उस  पर
 सवारी  को  पांच  रुकषया  देना  पड़ेगा  इस  बेकहोर  से  निजीकरण  करने  के  कारण  ।  क्‍या  यह  सारी
 नीति  दिसली  सप्रशासन  दिल्ली  दिल्‍ली  चुने  हुए  पीज  से  बात  करने  के  बाद  तय  हुई  या

 यूਂ  ही  हसको  लागू  किया  जाएगा  ?

 भी  जगदोहा  टाईटलर  :  मैं  मानमाय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हु  विः  सातवी  याजना  के
 अन्त  तक  दिल्‍ली  की  जरूरत  7,500  बसों  की  थी  ।  आज  हमारे  पास  डी  और  प्राइवेट  बसें
 सिर्फ  ५,000  हैं  । हम  पिछले  10-15  दिन  से  दिल्ली  प्रशासन  ओर  दिल्‍ली  के  जितने  प्राइवेट  बस
 ऑपरेटसं  इन  सबसे  बात  कर  रहे  हैं  और  क्योंकि  दिल्‍ली  में  बसों  की  कमी  के  कारण  यात्रियों  को

 असुविधाएं  हो  रही  हमने  यह  फंसला  लिया  कि  हम  क्यों  नहीं  दिल्‍ली  प्रशासन  से  कहें  कि  हम
 दिल्‍ली  में  3000  तक  प्राइवेट  बस  वालों  को  परमिट  जो  बर्से  दिल्‍ली  प्रशासन  के  नीचे

 के  अंडर  चलेंगी  ओर  इस  प्रकार  हम  दिल्‍लो  के  लोगों  को  सुबिधा  दे  सकेंगे  ।

 बसे  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  मेरे  सबाल  का  जवाब  नहीं  आया  मेने  हक  साधा
 सवाल  पूछा  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  की  एक्जीक्यूटिव  जो  एक  प्रकार  की  केबिनट  होती
 उसका  यह  भ्रह्ताव  तीन  साल  पहले  भो  आया  आपकी  काव्रेस  कंट्रौल्ड  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन
 को  एक्‍्जीक्यूटिव  जिसक  जध॑प्रवेश  चद्र  जी  सं।.ई  थे  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कह  रहे  हैं  ये  प्रस्ताव  के  होते  हुए  बंकडार  से
 करण  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 भरी  जगदीक्ष  ठाईटलर  :  यह  कोई  प्राइवेटाइजशन  नहों  है  ।  हम  का  बन्द  नहीं
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 थी  भवन  लाल  ख्राना  :  यह  जो  आप  3000  प्राइवेट  बसों  को  तो  यह  क्या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  ऐसे  नहीं  कहिए  ।  ऐसे  सदन  की  कार्यवाही  केसे  बलेगी  ?

 की  सदन  लाल  खुराना  :  परन्तु  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  आया  है  ।

 ]
 कौ  जगदोश  टाईटलर  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मैं  यह

 भव  करता  हूं  कि  वह  दिल्ली  के  लोगों  के  बारे  में  उतने  ही  चिंतित  हैं  जितना  कि  मैं  ।  अब  मैं  दिल्ली
 के  उन  लोगों  की  सहायता  करना  चाहूगा  जो  सचमुच  में  कष्ट  उठा  रहे  मैं  संक्षिप्त-ली  पृष्ठमूमि
 देशा  चाह ूगा  ।  अगर  आप  एक  स्कूटर  और  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  समान  पूरी  के  लिए  तो
 दिहली  परिवहन  निगम  की  बस  हे  लिए  आप  50  पैसे  और  जबकि  स्कूटर  के  लिए  लगभग  15  रुपये
 देते  अगर  आपको  ।5  से  30  किलोमीटर  की  दूरी  की  यात्रा  करनी  पड़े  तो  आप  स्कूटर  के  लिए
 लगभग  24  रुपये  देते  हैं  ।  अगर  आरामदायक  सीट  की  स्थिति  तथा  बिना  खड़े  हुए  तथा  उस  दूरी
 के  लिए  ।  से  4  रुपये  बस  सेवा  प्रदान  में  समर्थ  होता  तो  मेरा  विचार  है  दिल्ली  के
 लोग  बहुत  खश  होते  ।  यह  कोई  गलत  बात  नहीं  मैं  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  बंद  अथवा  किसी
 व्यक्षित  की  छटनी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  दिल्‍ली  के  लोगों  की  वह  आवश्यकता  पूरी  कर  रहा  हूं  जो  बहुत
 जछरी  है|  जैप्ता  कि  मैंने  आपको  बताया  कि  7,500  बसों  की  जरूरत  है  |  जहां  तक  महानगर  परिषद
 के  निर्णय  का  सम्बन्ध  आपने  जगप्रवेद्  चम्द्र  के नाम  का  उल्लेख  किया  है--शायद  वे  निर्णय  ले  चुके

 सेकिन  आज  की  जरूरत  है  कि  दिल्‍ली  के  लोगों  को  7,500  बसे  जो  मैं  उन्हें  दे  नहीं
 सकता  ।  केवल  एक  ही  रास्ता  मेरे  पास  बचा  है  वह  यह  कि  मैं  निजी  संचालकों  को  उन  दार्तों  को

 पूरा  करने  के  लिए  मजूरी  दू  जा  अब  पेश  की  जायेंगी  ताकि  कोई  व्यक्ति  उसका  फायदा  न
 उठा  सके  ।

 भी  भदन  लाल  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  आया  ।  )  मैं
 यह  कहता  हू  कि  एक  सेमी  ज्यूडीशियल  बॉडी  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  जो  निर्णय  किया
 हुआ  जब  तक  उस  निर्णय  को  नहीं  तब  तक  लोगों  को  सुविधाए  कंसे  मिलेंगी  ?

 भी  कालका  बास  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  एक  दफा
 जब  में  डी.टी.यू  हुआ  करती  थी  ओर  बसों  की  संश्या  बहुत  कम  होती  उन  दिनों  दिल्ली
 में  जनसंघ  की  हुकूमत  थी  और  हमने  एक  दिया  था  कि  अगर  कोई  प्राइवेट  बस  अप
 चलाना  चाहता  क्‍योंकि  सोल  एजेंट  तो  डो.टो.सी  ही  रहेगी  ट्रांसपोर्ट  की  दिल्ली  अगर  कोई
 खलाना  चाहे  तो  के  अंतगंत  चला  सकता  है  लेकिन  उसे  750  रुपये  को  देने

 इस  तरह
 सरकार  को  पैसे  मी  बसे  भी  उनके  अंडर  चलीं  ओर  ट्रांसपोर्ट  की  समस्या  भी

 हल  हो  गया  ।

 अध्यक्ष  भहोशथ  :  आप  प्रदन  प्रइन  कया  है  ।
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 भी  कालका  वास  :  मैं  वहीं  आ  रहा  अभी  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  तीन  हुजार  बसे

 दिल्‍ली  में  आने  वाली  प्राइवेट  बसों  को  अनुमति  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  क्‍या  उनसे  ऐसा
 कोई  चार्ज  लेंगे  |  दूसरी  बात  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  जेसे  आप  3000  बसें  दिल्ली  में  लगाना  चाहते

 प्राइवेटाइजेशन  करना  चाहते  क्या  उनमें  देड्यूल्ड  कास्टस  के  औपरेट्स  को  जेसे  उनका  कोटा

 साढ़े  22  परसेंट  निश्चित  उसके  अनुसार  रिजर्वेशन  देंगे  ।  क्या  ऐसी  कोई  योजना  है  कि  दोड्यूल्ड
 कास्टस  के  बस  ओपरेट्स  को  भी  उप्तमें  छामिल  किया

 शी  जगदीश  ठाईटलर  :  बिल्कुल  पूरे  शैड्यूल्ड  एक्स
 टिव्ज  आदि  का  जो  मी  कोटा  बंधा  हुआ  उसमें  से  किसी  का  एक  परसेंट  भी  काटा  नहीं  जायेगा  ।

 श्री  कालका  दास  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रन्‍नन  का  जवाब  नहीं  आया  ।  मैंने  पूछा  था  कि  क्‍या
 ऐसी  कोई  योजना  आपके  पास  है  कि  आप  उनसे  कुछ  चाजं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  लम्बा  भाषणा  दे  रहे  हैं  और  फिर  कहते  हैं  कि  मेरा  दूसरा
 सबाल  रह  गया  ।_

 भो  कालका  दास  :  मैं  हतना  ही  जानना  चाहता  हूं  कि  ओ  बरतें  आप  चलाने  जा  रहे  क्‍या

 प्राइवेट  औपरेटमं  से  कुछ  चार्ज  करेगी  या  नहीं  ।

 ]

 भौ  जगदीश  टाईटलर  :  हम  पहले  ही  उस  पर  काम  कर  रहे  हमने  अंतिम  निर्णय  नहीं
 लिया  है  ।

 ]

 भरी  जाज॑  फर्मास्डीज  :  अध्यक्ष  पिछले  8-10  दिनों  से  हम  भी  मंत्री  जी  का  वह  बयान
 पढ़  रहे  हैं  कि  3000  नई  बसें  अगले  तीन  महीनों  के  अंदर  दिल्‍ली  की  सड़कों  पर  वे  चलाने जा  रहे

 तीन  हजार  नई  बसों  का  मतलब  है  कि  लगभग  300  करोड़  रुपये  :  अब  वे  निजी  हों  या
 जनिक  लेकिन  300  करोड़  रुपया  चाहिये  और  300  बसे  जब  बनायेंगे  तो  किसी  न  किसी
 कारखाने  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  कौन  सो  व्यवस्था  सरकार  ने  की  है  कि  अगले  3  महीनों
 में  दिल्‍ली  में  3000  बसें  पहुंचाने  का  इंतजाम  कर  लिया  जायेगा  और  कहां  से  रुपये  का  ह  तजाम
 होगा  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ऐसा  तीन  महीने  में  होगा  ।

 थी  जाज  फर्नाग्डोअ  :  जी  इनका  बयान  अखबारों  में  आ  रहा  है  ।

 शी  मदन  लाल  लुरामा  :  विदिन  थी  इतनी  बर्सेंआ  जायेंगी  दिल्‍ली  के  ऐसा
 कहा  जा  रहा  है  ।

 ]

 भो  जगदोश  टाईटलर  :  जहां  तक  चेतिस  का  सम्बन्ध  हम  दिल्‍ली  प्रशासन  के
 लोग  पहले  ही  निर्माताओं  के  सम्पक  में  हैं  तथा  उन्होंने  आइवासन  दिया  है  उन्हें  यह  चेमिस  दे

 दिया जायेगा । ्ति
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 nn नस  सच  आ

 जहां  तक  वित्त  का  सम्बन्ध  यह  हमारा  काम  नहीं  वे  व्यवित  जिनके  साथ  हम  बात

 कर  रहे  दिल्‍ली  के  सारे  सघों  निजी  संचालकों  न  कहा  है  कि  अपना  प्रबन्ध  बैंकों  अथवा

 अपने  साधनों  के  माध्यम  से  कर  लेंगे  ।

 जहां  तक  बस  की  वाडी  के  निर्माण  का  सवाल  है  वह  सम्मवतः  दूसरा  प्रश्न

 शो  जगदीक्ष  टाईटलर  :  लेट  मो  स्पीक  मदन  लाल  मैं  बोल  रहा  हूਂ  |  आप  मुझे  जवाब

 तो  देने  दीजिये  मैं  उनको  जवाब  दे  रहा  हु  ।

 थी  सवनलाल  खराना  :  आप  तो  मुझ  डांट  हे  है  अध्यक्ष  आप  देखिये  ये  किस  तरह
 से  मेरे  साथ  कर  रहे  में  आपको  पार्टी  का  नहीं  हु  जो  आप  मुझे  डांट  देंगे  ।

 )

 भी  जगदोश  टाईटलर  :  मुझ  नहीं  मालूम  था  कि  मैं  जाज॑  फर्नान्डीज  साहब  को  जवाब  द॑  रहा
 हैं  और  आप  उनका  जवाब  नहीं  सुनना  चाहते  ।  मैं  उनको  जवाब  दे  रहा  मगर  जवाब  देते
 आप  स्पीकर  साहब  से  डिस्टबं  करन  लग  इसीलिए  मैंने  निविदन  किया  कि  आप  जरा  दो  मिनट

 चूप  रहकर  जार  फर्नान्‍नडीज  साहब  के  प्रश्न  का  जवाब  सुन  वहीं  मैं  बता  रहा  हूं  ।
 )  इस  सवाल  का  जो  दूसरा  हिस्सा  था  ब्रौड़ी  बनान  के  वारे  में  ;  इस  देश  क्रे  प्राइवेट

 लोपरेटले  त  हमारे  साथ  आकर  ब्रातचीत  की  उन्होंन  कहा  है  कि  ऐसो  फॉसलिटंज़  7  स्टेटस  मे

 हैं  कि  जहां  अगले  3-4  महीनों  आफ्टर  द  परमिट  इज  वे  वरसे  सड़कों  पर  ला  सकेंगे  ।

 ]
 शा०  कातिकेशलर  पात्र  :  बसों  के  निजीकरण  के  कारण  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के

 कर्मचारियों  की  की  क्‍या  कोई  आह्षंका  है  ?  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  बसों  की  अ  पूति  नहीं  कर
 सकता  जिसके  यह  बहुत  सी  मुसीबतों  का  सामना  कर  रहा  इमके  पास  अपने  कर्मचारियों
 को  काम  देने  के  लिए  पर्याप्त  बसें  नहीं  हें  उनकी  छटनो  हो  रहा  है  ।

 झो  अगदीदा  टाईटलर  :  भेरा  ऐसा  विचार  नहीं  चालकों  और  संवाहकों  की  कमी  है  ।

 |

 हरी  राजेख  अष्मिहोत्री  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महादय  से  यह  बूछना
 अाहता  हू  कि  कृपा  करके  वे  बताएं  कि  आपने  जो  एक  निश्चित  सख्या  दे  दी  है  कि  इत  ”  कमंचारी
 काम  करते  में  आपसे  जानना  चाहता  हू  कि  जो  इसमें  अस्थायी  कम  वार  इनके  नियुक्तिकरण
 करने  की  आपकी  क्‍या  योजना  है  ?  और  जो  पदोन्नति  अमी  तक  नहीं  हुई  वे  कितन  समय  में  आप
 कर  देंगे  ?

 |
 श्वी  लगदीद  टाईटलर  :  मैं  पहले  प्रइनों  का  भा  उत्तर  देना  चाहृगा  क्योकि  उस

 समय  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  थे  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  सम्बन्ध  है  सभी  41,254

 १0
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 कर्मचारियों  क ेसाथ  समान  व्यवहार  किया  जाता  दिल्ली  परिवहस  निगम  में  कर्मचारियों  की

 छंटनी  करने  को  मेरी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  कमंचारियों  की  सेवा  निवृश्ति  एक  अलग  बात  है  ।

 श्री  जार्ज  फर्नाग्डेज  :  दिल्‍ली  परिवहन  मिनम  में  इस  समय  1,000  अस्थायी

 कमंचारी  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  चुनौती  देता  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रइन  संख्या  530,  श्री  विजय  कुमार  यादव  ।

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोतन्री  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रदन  का  उत्तर  नहीं  आया  मैं  आपका

 संरक्षण  बाहता  हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  होता  आप  बया  से  क्‍या  कर  रहे  आप  अपने  मन  से  सब

 करते  मैंने  आपको  अलाऊ  किया  है  ।

 श्री  राजेल्ड  अग्मिहोत्री  :  अध्यक्ष  आपका  संरक्षण  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  हो  बहुत  हो  गया  ।

 जेंकों  में  कदाजार/घोलाघड़ो  के  मामले

 ]
 053).  ].  श्री  रास  कापसे  *  क्या  घिस  मन्तो  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  के  दौरान  अब  तक  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  में  कदाचार/घोखाधड़ी  के  कितने
 मामले  प्रकाद्ष  में  आये/पकड़े  गये  और  प्रत्येक  बेंक  में  ऐसे  मामलों  में  कितनी-कितनी  धनराष्ति
 ग्रस्त  और

 इत  मामलों  में  अन्तग्र स्‍्त  धनरात्षि  को  वापस  प्राप्त  करने  और  बेंकों  में  ऐसे
 घोखाधड़ी  के  मामलों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  डठाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 बिस  सम्जालय  में  राज्य  मस्यौ  दलथोर  और  एक  वियश्णश  सत्ता
 पटल  पश्‌  रख  दिया  गया  है  |

 विवरण

 ओर  भारत  में  सरकारो  क्षत्र  के  बकों  में  1-1-91  से  30-6-9'
 तक  की  अवधि  के  दौरान  सूचित  किये  गये/पता  लगाए  गए  घोलाधड़ियों  के  मामलों  की

 इनमें  अन्त्ग्रस्त  राशियों  और  वसूछ  की  गई  राशियां  बँकदार  अभुवध  में  दी  गई

 मारतीय  रिजव  बैंक  और  बंक  समय-समय  पर  धोखाड़ियों  को  रोकने  बौर  डगका

 बुरंत  पता  लगाने  के  लिए  कदम  उठाते  इनमें  से  कुछ  कथ्म  निम्नानुसार  हैं  :--

 i)  बैंकों  द्वारा  लेखा  परीक्षा  और  आवधिक  विबरणों  के  माध्यम  से  भियंच्रणतंत्र
 को  सुदृढ़  बनाता  ।
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 (#)  नियमित  आधार  पर  बहियों  के  मिलान  और  अम्तर-शाला  लातों  के  समाधान  में  बकायों

 का  निपटास  करना  ।

 (iii)  अन्य  बैंकों  से  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  में  मुक्य  सतकंता  अधिकारी

 की  नियुक्ति  ।

 (९)  बड़ी  धोसाघड़ियों  की  जांच-पड़ताल  और  छानबीन  के  लिए  मारतीय  रिजर्व  बेंक  में

 विक्षेव  जांच  कक्ष  का  गठन  ।

 घोलाधष़ियों  के  महत्वपूर्ण  मामलों  के  बारे  में  बैंकों  के  मुख्य  कार्यपालकों  को  मारतीय

 रिजव  बेंक  की  ओर  से  चेतावनी  नोटिस  का  परिचालन  ।

 (vi)  परिचालन  कार्य  से  सम्बद्ध  अधिकारी  को  यथोचित  प्रशिक्षण  ।

 अष्टाचार  विरोधी  उपायों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  बैंकों  द्वारा  संहित  और

 सतकंता  मामलों  को  बैक  के  निदेशकों  को  समिति  और  निदेक्षक  मंडलों  द्वारा  पुनरीक्षा  ।

 अनुवन्य

 भारत  यें  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  में  1-1-1991]  से  30-6-1991  तक
 की  अठधि  के  लिए  इनमें  अन्तग्न स्‍त  राशि  और  वसूल  की  गई  राधि  कौबैंकवार

 लाखों

 क्रम  संख्या  बैंक  का  नाम  अन्तग्रस्त  राशि  वसूल  की  गई
 की  संख्या  राशि

 1.  भारतीय  स्टेट  बैंक  242  140.51  20.48
 2.  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  है  47.32  15.78
 3,  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  8  0.26  न
 4.  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  4  76.15  3.00
 5.  स्टेट  बेंक  आफ  मेसूर  14  4.21  0.03
 5.  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  5  5.15  1.00
 7.  स्टेट  बेंक  आफ  सौराष्ट्  2  0.04  _
 8,  स्टेट  बैंक  आफ  तावजकोर  5  3.13  —
 9.  इलाहाबाद  बैंक  17  21.44  0.29

 ' 10.  आधा  बेंक  19  190.53  —
 11.  बैंक  आफ  बड़ोदा  30  188.03  18  03

 12.  बैंक  आफ  इच्छिया  56  490.22  6.93
 13.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  5  73.34  --
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 2  3  4  5

 14.  केनरा  बैंक  71  352.29  4,63
 15.  सेंटल  बैंक  आफ  इंडिया  32  37.21  1.15
 16.  कारपोरेशन  बैंक  14  5.78  0.44
 17.  देना  बैंक  5  0,48  न

 18.  इंडिया  बैंक  31  143.11  24.68
 19.  इंडियन  भोवरसीज  ढौंक  31  8.83  1.44

 20.  न्यू  गेंक  आफ  इंडिया  4  80.40  0.95

 21.  ओरियंटल  बेंक  आफ  कामसे  4  4.51  —

 22.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  187.58  14,74
 23.  पंजाब  नेशनल  डॉक  4.82  —

 24.  सिड्धिकेट  बौंक  267.24  24.19
 25.  यूलियन  डौंक  24.42  11.79
 26.  यूनाइटेड  डौंक  5.84
 27.  यूको  गैंक  339.23  27.32
 28.  विजया  डढौंक  37.92  14.43

 147  2744.99  191.30
 न्‍>>«»न्‍जक  rc  ce  अममममभक  es  a  ८म«»»ाअन-ननम«ओ

 भी  राम  कापसे  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  उच्च  स्टाफ  के
 सदस्य  तथा  सोतायटो  के  पदस्यों  का  इन  धोखाधड़ी  के  मामलों  में  लिप्त  होने  के  बारे  में  श्र  णीवार
 विवरण  जानना  बाहूंगा  ।

 भी  दलओऔर  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  1991  की  फिगसे  पूछी  इन  महीने  में

 घोलाधड़ी  के  747  केसेस  हैं  ओर  27  करोड़  44.99  लाख  रुपए  की  धनराशि  इहन्वाल्व  इसमें  से
 करीब  ?  करोड़  रुपए  की  हमारी  रिकवरी  हो  गई  इसमें  ऐसा  कुछ  नहीं  है  कि  बेंक  ऑफीसर

 इस्वाल्य  जो  हमारे  विजिलैंस  के  डोंक  ऑफीससं  उनके  द्वारा  विजिलेंस  का  इन्टरनल  सिस्टम
 जिसके  जरिये  हम  यह  विजिलेंस  करते  छः  महीने  कौ  फिगस  पूछी  सो  हमने  आपको  बता

 थी  राम  कापसे  :  अध्यक्ष  जो  सबाल  मैंने  पूछा  था  उसका  जवाब  नहीं  मिला  ।  मैंने  सवाल

 बुछा  था  कि  कंटेगरी-वाइज  इसमें  अदसं  कितने  स्टाफ  मेस्‍्बगं  कितने  मेम्बर  ऑफ  सोसायटी

 कितने  इस  तरह  का  सबाल  मैंने  पूछा  लेकित  मंत्री  जी  ने  जवाब  नहीं  दिया  जो  पहले
 बताया  था  बही  बता  रहे  जो  लिखा  हुआ  गही  बता  रहे  हैं  ।
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 |  4  है
 |  अनुवाद का  ।।  ह|

 अध्यक्ष  भहोदय  :  अगर  अभी  आपके  पास  जानकारी  है  तो  आप  उन्हें  बाद  में  जानकारी  दे

 सकते  हैं  ।
 भरी  राम  कापसे  :  29  करोड़  रुपये  की  धनराशि  इसमें  झामिल  है  तथा  2  हरोड

 रुपये  की  घनरादि  वापिस  कर  दी  गई  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  से  यही  क्रम  जारी  क्य  1988

 में  यह  रादि  3०  फरोड़  रुपये  तथा  वर्ष  1959  में  यह  50  करोड़  रुपये  की  थी  ।  मैं  कह  जानना

 चाह गा  कि  किताे  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लिया  जा  चुका  ओर  कितले  व्यक्ति  बेंक  के  सेवा-निवृत्त

 हो  चुके  मैं  यह  मी  जानना  चाहूगा  कि  क्या  इन  धोखाघड़ी  के  मामलों  में  उच्च  अधिकारी  भी

 शामिलर  हैं  ।

 ]
 करी  दलथीर  जो  माननीय  सदस्य  ने  पूछ  है  इसमें  ऐसा  दुछ  नहीं  बेंक  में

 फ्रॉड  केसेस  के  बारे  में  जो  प्रसौजर  उसके  अनुसार  सी.बी  के  अन्तगेत  लब्रभग  480  मामले

 चल  रहे  हैं  और  वे  अंडर  इन्वेस्टीगेशन  556  केसेस  अबालत  में  है  और  मानबीय  सदस्य  ने  पूछा
 है  कि  इसमें  कित  लोगों  के  ऊपर  एक्शन  लिया  तो  नंबर  ऑफ  एम्बालाइज  कन्विग्टिड  1986

 में  5  हैं  1987  में  88  है  1988  में  99  है  और  1989  में  72  इतने  लोगों  की  कन्विष्शन

 हुई  है  ।

 |
 1987  1988  1989

 कर्मचारियों  की  संश्या

 जिन्हें  कम  सजा  दी  गई  683  944.  प्र  747
 कर्मचारियों  की  संश्या

 जिन्हें  निशंबित  किया  गया
 अथवा  नोटिस  हटा  दिया  गया  291  351  292  287

 भी  राम  कापसे  :  वापसी  की  गति  इतनी  धीमी  बयों
 ्््ि  रा

 शो  दलबोर  सिह  :  ये  केसेस  के  अन्तवेत  इनबेसटीवेदन  में  है  देकर  इज  ला  आफ
 प्रोसीजर  ।  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  इसको  जल्दी  से  जल्दी  हम  कर  आपको  बताया  हैं  कि  450
 केसेज  सी.बी.आई  में  अन्डर  इनवंसटीगेदान  566  केसेस  अदालत  के  तहत

 |
 ली  क्षरद  बिधे  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जासला  चाहूंगा  कि  क्‍या

 यह  मानने  के
 लिए

 कोई
 विशोध  जाचपढ़ताल

 की  गई  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  में  हुई  घोलाभड़ी  की
 घटनाएं  242  अर्थात्‌  अम्य

 बैंकों
 की  तुलना  में  जहां  केबल  3]  या  44  या

 क्घो
 तु  17  ही  हुई  अधिक
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 मैं  यह  जानना  चाहूगा  कि  क्या  मारतीय  स्टेट  बैंक  में  घटित  हुए  घोखाधडी  के  पामलों  का
 ढ़ता  लगाने  के  लिए  कोई  जांब-पड़ताल  की  गई  है  था  नहीं  जहां  तक  धनराशि  का  सम्बन्ध
 490  लाख  रुपये  की  इतनी  बड़ी  घनराशि  को  बेंक  आफ  इंडिया  में  धोखाधड़ी  क्‍यों  हुई  जो  अर
 बेंकों  की  तुलना  में  बहुत  बड़ी  धनराशि  अगर  जांब-पड़ताल  की  गई  है  तो  के  इत
 अधिक  मामलों  के  क्या  परिण  म  नि  हले  हैं  ?

 ]
 थी  बलबीर  सिंह  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इनटरनली  हमारे  जो  जनरल  मैंनजरस  के  रैंक

 के  हैं  उन  सबको  विजिलैंस  कमिइनर  के  समक्ष  में  बुलाते  वह  भी  ऐसा  नहीं  है  कि  सेम  बैंक  के

 पहले  परम्परा  लकिन  पर्टीकुलर  उस  बैंक  का  न  बनाकर  दूसरे  बेंक  का  सेम  स्टेटस  का

 माफिसर  होता  है  और  उप्तमें  टाइम  टू  टाइम  चैक  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  पूछ  रहे  हैं  कि  स्टेट  बैंक  में  ये  केसेम  ज्यादा  क्यों  होते  हैं  ।

 ]
 भी  हरद  दिधे  :  अन्य  बेंकों  के  मुकाबले  यट  बहुत  अधिक  है  ।

 आई  ।
 थी  दलबधीर  सिह  :  स्टेट  बेंक  बहुत  बड़ा  बैंक  है  नंच्‌रली  इसमें  ज्यादा  केसस  होंगे  ।

 भौ  ई०  अहमद  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  यह  देखा  गया  है  कि  6  महीने  की
 अवधि  में  अन्तग्र स्‍्त  राशि  27.4  करोड़  रुपये  है  तथा  वसूली  गई  धनराशि  1.91  करोड़  रुपये  भी  ।

 अपने  उत्तर  में  माननीम  मंत्री  ने  सह  भी  कह  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  के  साथ  कुछ  अन्य  बेंकों
 में  प्रतिनियुक्ति  क ेआधार  पर  मुख्य  जांच  अधिकारी  की  नियुक्ति  एक  उपचारात्मक  कदम

 सरकार  द्वारा  किए  गए  इन  सभी  उपायों  के  अतिरिक्त  सरकार  राष्ट्रीयक्ृत  बैक  में

 घड़ी  का  पता  लगाने  के  लिए  अलग  जांच  विभाग  स्थापित  करने  पर  बिशार  क्यों  नहीं  करती  ?

 भी  दलदोर  सिह  :  यह  तो  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  ।  इन्होंने  कड़ा  है  कि  ऐसा
 होना  चाहिये  ताकि  इस  तरह  के  केसेस  का  जल्दी  निपटारा  हो  पक  ।

 जिनुवाव |]
 थी  लोकनाथ  ऋोबरी  !  यह  प्रतीत  होता  है  कि  धनराशि  बहुत  अधिक  है  तथा  संख्या  बहुत

 बड़ी  मैं  जानया  चाहता  हू  कि  क्‍या  सरकार  ने  यह  पता  लगाना  है  कि  किस  प्रकार  की  घोल्लाधड़ी

 हीती  है  तथा  क्या  आठ  तरीकों  के  बलावा  नो  उन्होंने  धोश्ाधड़ी  की  जांच  के  लिए  सुझावे  उनका

 कह  बिशार  है  कि  इसकी  जांच  करते  के  लिए  कुछ  नये  उपाय  जरूर  हैं  ?

 ib
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 वरना भेश दूसरा प्रष्न है कि क्या पहली अवधि के मुकाबले हस अवधि में धोखाधड़ी

 भेश  दूसरा  प्रष्न  है  कि  क्या  पहली  अवधि  के  मुकाबले  हस  अवधि  में  धोखाधड़ी  अधिक  हुईं
 है  यदि  ऐसा  है  इस  अधिक  घोखाघड़ी  के  क्‍या  कारण  पाये  गये  हैं  ?

 भी  दलबीर  सिह  :  पहले  हमारे  बकों  की  संख्या  कम  थी  और  आफ्टर  नेशनलाईजेशन  हमारे
 भारत  में  बहुत  बँक  हैं  और  उनकी  ब्रान्चेज  भी  बहुत  आपने  देखा  होगा  कि  बकों  में  जो  कुछ
 घोखाघड़ी  के  मामले  खासकर  बकों  का  सेनसिटिव  मामला  दो-तौन  इनसीडेन्टस  में  आपने  देखा

 हम  उनके  बारे  में  उपाय  कर  रहे  साथ-साथ  हमारी  स्टेट  गवंनमेंट  से  भी  रिबवेस्ट  है  ।  वहा
 भी  ला  एंड  आर्डर  की  प्रोवल्म  कि  यंकों  के  ब्रान्चेज  वहीं  पर  होंगे  जहां  पर  जनरल  उद्योग  घस्धे

 होंगे  ।  ऐसा  तो  नहीं  है  कि  हम  आईसोलटेड  क्षेत्र  में  बैक  स्थापित  करेंगे  इसमें  सबसे  बड़ी  समस्या
 ला  एंड  आ्डर  को  मेनटेन  करने  की  है  जो  स्टेटस  की  भी  जवावदारी  इसके  अलावा  हमारे  यहां
 रिज्ब  थक  की  एक  समिति  प्रबन्ध्रक  उसके  अध्यक्ष  हैं  और  स्टेटस  के

 भी  उसके  मंम्बस॑  तो  टाइम  टू  टाइम  उसमें  कंसे  इसको  रोका  इसमें  ऐसी  बात  होती  है  ।

 ऐसा  कुछ  नहीं  है  कि  हम  इसको  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  ह

 |

 झी  लोकमाथ  चोघरी  :  मैं  जानना  चाहता  था  कि  इस  अवधि  में  उनके  द्वारा  सूचित  धोलाधड़ी
 के  मामलों  की  संसुया  पिछली  अवधि  से  अधिक  क्‍या  स्थिति  चिंताजनक  है  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दलबीर  वे  जानता  चाहते  हैं  कि अब  घोलाधड़ी  के  मामले  ज्यादा
 क्यों

 |
 झो  दलओर  सिह  :  अब  इसमें  हम  तो  ट्राई  कर  रहे  जेसे  मैंने  रिक्वेस्ट  की  कि  ब्रान्च  भो

 बहुत  ज्यादा  डबल  हो  गई  सारे  नेशनल  बंक्स  की  ।

 |
 कितु  हम  अपने  स्तर  पर  हर  संमव  प्रयास  कर  रहे

 (

 क्री  जा  फर्नानडीज  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  यहां  पर  जानकारी  रखी  उसमें  यह  बताया
 जा  रहा  है  कि  रकों  में  €  महोने  में  27  करोड़  रुपये  की  अफरातफरी  हुई  मैं  मंत्री  महोदय  से
 यह  जानना  चाहता  हू  कि  मेरे  इस  निवेदन  से  वह  इन्कार  करेंगे  कि  कुल  मिलाकर  आज  देश्ष  में
 लो  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बंक  इसमें  स ेकिसी  भी  बैक  ने  अपने  पिछले  तीन  साल  से  लेकर  5  साल
 की  ब लेंस  शीट  रीकन्साहइल  नहीं  की  और  अपनी  बलेंत  शीट  में  आडिट  रिपोर्ट  भें  यह  बात  बताई  है
 कि  रीकम्सीलेशन  नहीं  हुआ  है  ?  कुछ  बकों  ने  जितना  भी  मुनाफा  दिखाने  की  बात  की  कुछ  तो

 बाटे में शिन्‍्होंते मुनाफा दिखाने की बात की उन्होंने अपने एकाउण्टस को फर्ज करके जो रकम का आना वह न दिखाते जो पेसा गया वह न बताते हुए अपने एकाउष्ट्स को फर्ज
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 करके  क्या  उन्होंते  मुनाफा  दिखाने  का  काम  नहीं  किया  है  ?  अन्त  कया  मंत्री  जी  मेरी  इस  बात
 से  इन्कार  करेंगे  कि  आपते  27  करोड़  6  महीने  का  लिखा  है  तो  मैं  आरोप  लगाता  इस  सदन  में

 कि  कुल  राष्ट्रीपकृत  बैक  साल  में  दो  हजार  करोड़  रुपये  को  लूट  कर  रहे  सबसे  उच्च  स्तर

 क्या  आप  इस  बात  से  इन्कार  कर  राकते  हैं  और  कथा  आप  इसकी  आंच  करने  को  तंयार  हैं  ?

 भी  दलबओोर  सिंह  :  यह  बिल्कुल  गलत  है  |  टाइम  टू  टाइम  हमारी  ब  लेंस  शीट  बनती  है  और

 इसमें  कोई  फोर्ज  का  मामला  भी  नहीं  जो  माननीय  सदस्य  ने  बं  लेंस  शीट  के  लिए  कहा  है  तो

 इसके  लिए  सेपरेट  नोटिस  इसमें  देना  चाहिए  ।  बकों  का

 |

 भरी  जाजज  फर्मास्डोल  :  मेरा  कहना  है  कि  बकों  के  तुलन-पत्र  निरथर्थक  होते  हस  देक्ष  में

 राष्ट्रीयकृत  बंक  सबसे  बड़े  ठग  )

 विस  संत्री  सनमोहन  :  मेरे  विचार  से  मेरा  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा
 कि  हमारी  व  किंग  व्यवस्था  में  सब  कुछ  सही  है  ।  किन्तु  मैं  सविनय  यह  भी  कहना  चाहूंंगा  कि  यह
 राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  होगा  कि  उचित  जांच  किए  बिना  ऐसे  गंभीर  आरोप  लगाए  जाएं  ।
 आपके  पााष्यपर  से  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आएवस्त  कर  सकता  हूं  कि हम  सजग  जो  हम  सभी
 बातों  पर  विचार  करेंगे  ओर  इस  मामले  में  कुछ  कमी  हुई  मैं  समता  को  विष्वास  में  लू  गा  ।

 !

 श्री  जा  अंफर्नान्डोज  :  में  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हू  ।

 शो  शरीकास्त  जेना  :  क्‍या  मंत्री  इस  पर  सहमत  हैं  सारे  मामले  पर  आवास  समिति  विद्यार
 करें  ?  )

 भी  जाज  फर्नास्डोज  :  इससे  मैं  संतुष्ट  नहीं  हूं  ।  इस  संसद  की  कोई  आर्थिक  समिति  नहीं  है
 जो  इस  मामले  पर  विचार  करे  |  इत  पर  विचार  करने  के  लिए  इस  समा  में  कोई  समिति  नहीं  है  ।
 सरकार  का  कोई  लेखा-परीक्षा  विभाग  नहीं  है  कोई  नहीं  है  जो  बंकों  का  लेखा  जोखा  जांचे  ।  वे  खुद
 ही  मुख्तार  हैं  ।  उच्चतम  स्तर  पर  ये  बक  लोगों  को  ठग  रहे

 2000  करोड़  रुपये  की  राहि  का  मामला  मैं  यह  पूरी  जिम्मेवारी  से  कह  रहा  हूं
 इस  संबन्ध  में  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अपना  असंतोष  व्यक्त  करता  हूं  ।  अगर  इस

 मुह  पर  मैं  गलत  सिद्ध  हुआ  तो  में  संसद  की  अपनी  शीट  छोड़ने  को  तैयार  हू  ।  )
 ओऔी  भोकांत  जेना  :  वित्त  मत्री  यह  सुझाव  मानने  को  तैयार  क्‍यों  नहीं  है  कि आवास  समिति

 इन  आरोपों  की  जांच  करें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वसुदेव  मैं  आपके  प्रदनों  को  अनुमति  किन्तु  कृपया  ऐसे
 मत  मैंने  श्री  हरिन  पाठक  का  नाम  पुकारा

 है भो हरित पाठक ; अध्पक्ष आन्ध्ा बैक में ॥9 केस रजिस्टर हुए फाड़ के जिनमें ।
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 ]
 इन  मामलों  में  19053  लाख  रुपए  फंसे  हुए  हैं  और  अमी  तक  एक  रुपया  भी  वसूला

 गहीं

 मैं  मानमीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  19  केसेज  में  जो  दो  करोड़  रुपए  इष्वाल्व
 उसमें  क्यों  अमी  तक  एक  पैसा  मी  रिकवर  नहीं  हुआ  है  ?  ।9  केसेज  में  से  कितने  केसेज

 कोट  में  पड़े  हुए  हैं  ?

 अध्यक्ष  बहोदय  :  उसका  जवाब  उन्होंने  विया  है  कि  केसेज  पेंडिग  पड़े  हुए  हैं  ।

 भी  हरित  पाठक  :  एक  पैसा  मी  रिकवर  नहीं  हुआ

 थी  दलजीर  सिह  :  उन्होंने  आस्प्र  बेंक  के  बारे  में  पूछा  मेरे  पास  कोई  जानकभरी  नहीं
 इसके  लिए  थे  अलग  से  नोटिस  दें  ।

 औ  हरिनः  पाठक  :  आपने  वक्‍तब्य  में  सूचना  दी  है  '  इसमें  190.53  लाख  रुपए  हैं  और  एक

 भी  बखूला  नहीं  हसका  क्‍या  कारण  है  ?  अदालत  में  कितने  मामले  लम्बित  पड़

 ]
 थौ  दलबीर  सिंह  :  महोदय  480  केसेज  इसी  में  से  के  द्वारा  अन्डर

 गेशल  हैं'और  566  कसेज  अदालत  में  चल  रहे  इसमें  सारा  ऐसा  कुछ  नहीं  है  ।  इन्बाल्वमेंट  इतमी
 जल्दी  मालूम  हो  जाएगा  |  बेंक्स  का  है  और  उसमें  मानतीम  सदस्य  हारा
 उठाए  गए  बैंक  का  मी  )

 ]

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आचार्य  कृपया  ऐसा  मत  मैं  आपको  बुलाऊंगा  ।

 थी  कै०  बौ०  तंत्काबालू  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसा  कुल  2744.9५9
 लाख  रुपए  की  धोखाधड़ी  हुई  है।यह  सही  नहीं  भारत  में  और  भारत  के  बाहर
 धोल्ाघड़ी  के  कई  मामले  हो  रहे  हैंਂ  मेरी  सूचना  के  अनुसार  इण्डियन  ओवर  सीज  बैंक  के
 संबंध  पी.टी  फाइब  स्टार  प्राइवेट  सिंगापुर  त  130  करोड़  उपए  को  भोखाघड़ी  की  है  ।
 किन्तु  बस्‍्तव्य  में  इसका  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  इन  वर्षों  में  क्या  कर  रही  है  ।  क्‍या
 उन्होंने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?  मैं  जानना  चाहू गा  कि  सरकार  कोई  कार्यवाही  करेगी  या  नहीं  ।

 अव्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सामास्य  प्रदन  अगर  कोई  विशेष  प्रइन  हो  तो  उ  आनकारी
 एकभ  करनी

 १३



 ।'  +913  तर

 झौ  के०  बो०  तंरकाबाल  :  फाइव  स्टार  प्राईबेट  लितापुर  ने  130

 करोड़  रुपए  की  धोखाघड़ी  की  है  |  मैं  जानना  कि  सरकार  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  अथवा

 नहीं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आपके  फस-कोई  सूचना-है  ?

 -
 श्री  इलजीर  सिह  :  इसके  लिए  मुझे  अलग  नोटिस  जाहिए  ।.  )

 थी  बसुदेव  आचाये  ।  अध्यक्ष  नेदानलाइज्ड  बेंक  में  हो  रहे  फ्राड  की  चर्चा हम  सदन
 मैं  कई  बार  कर  चुके  यह  बहुत  गम्मीर  मामज्ाः:है  और  इन  बैंकों  के ऊपर  किसी  का  नियन्त्रण

 महीँ  है  ।  पालियामेंट  का  मी  भियस्थ्रण  नहीं  श्योंकि  पालियामेंट  की  कमेटी-अन-पब्लिक-अंड रटेकिंग
 इसको  एग्जामिन  नहीं  कर  सकती  है  ।  मैं  जब  चेयरमैंन  तो  नेशनलाइज्ड  बैंक  को  एग्जामिन
 का  कोशिश  किया  तो  एक  ही  जवाब  मिला  कि  एक  सिक्रोसी  क्लाज  जिसके  कारण  आप  इसको

 एग्जामिन  नहीं  कर  सकते  एन्श्वायरी  नहीं  कर  सकते  हैं  और  रिपोर्ट  यह  है  कि  फ्राड  बढ़  था
 शहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  इस  फ्राड  को  चैक  करने  के  लिए  की
 कोई  कमेटी  या  पढितक  अन्डरटेकरिंग  कमेटी  में  इसको  एश्जामिन  कर  सकेंगे  ?  जब  '

 हम  ने  इसको
 पब्लिक  अन्डरटेफिंग  में  चेक  करने  की  कोशिश  की  तो  एरजामिन  करने  नहीं  दिया  कि  बैंक
 आउट-आफ-बाउन्स  कोई  एर्जामिन  नहीं  कर  सकता  है  ।  इसीलिए  यह  फ्राड-बढ़  रहा  मैं  यह
 जानना  चाहता  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  से  कुछ  ऐसा  करेंगे  कि  हुम  इसको  एग्जामिन  कर  सकें  ?

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अच्छा  प्रएन  है|

 भरी  दलबीर  सिंह  :  अध्यक्ष  वल्डे”में  का  सिस्टम  सिक्रेसी  मैंनटेन  जो
 डिपाजिटसं  अगर  बीच  में  फ्राइड  किया  या  कुछ  तो  ल्लाज  बने  हुए  कोई  कडिप्रत  माना

 उसको  सजा  मिलेगी  ।

 ]

 यह  एक  अश्यंत  कठिन  स्थिति

 भरी  भोकांत  लेमा  :  में  नहीं  जानता  कि.इस  मामले  की  जांच  के  इस  सभा-की  एक
 समिति  क्यों  नहीं  बनाई  जा  सकती  ?  )

 श्ष्यक्ष  महोदय  ।  मैं  आपको  अनुमति  दू  गा  ।

 जौ  बी०  घनजय  कुमार  :  क्या  मंत्री  यह  वताएेंगे  कि-सुप्रवारित क  ऋण  केल्करण  क्या
 गड़बड़ी  या  धोखाधड़ी  के  कुछ  मामले  हुए  यदि  हों  तो  कितने  ?
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपने  प्रदन  पूछ  लिया  है  और  आपको  बंठ  जाना  चाहिए  ।

 मंत्री  महोदय  ।

 )

 थी  थी०  घनंजय  कुमार  :  यह  एक  अति  विशिष्ट  प्रदश  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 मामलों  में  से  क्‍या  कोई  ऋण  मेलों  से  संबन्धित

 की  राम  नाईक  :  उनके  प्रधन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  उन्होंने  श्री  पुजारी  को  हटा  दिया

 जो  इन  ऋण  मेलों  के  कता-धर्ता

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  प्रदव  को  व्यक्तिगत  रूप  देने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।

 )

 की  थो०  धनंजय  कुसार  :  यह  व्यक्तिगत  नहीं  आपको  मेरा  बचाव  करना  होगा  ।  उन्होंने

 भेरे  प्रदम  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  उन्हें  उत्तर  देने  के लिए  बाध्य  नहीं  कर  सता  ।

 करी  रास  कापसे  :  प्रदनन  बहुत  विशिष्ट  है  किन्तु  उन्होंने  प्रषन  का  उत्तर  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  घनंजय  कुमार  कृपया  बंठ

 भी  राम  कापसे  :  प्रनन  किसी  भौ  तरह  व्यक्तिगत  नहीं  बनाया  गया  ।  उन्होंने  किसी  प्रइन  का
 उत्तर  नहीं  दिया  यह  प्रश्न  बहुत  असग  उन्हें  इसका  उत्तर  देना  जब  आप  प्रदन

 को  स्वीकृत  कर  देते  हैं  तो  मंत्री  को  उत्तर  देना  होगा  |  बे  कम  से  कम  यह  तो  कह  सकते

 वास  सूचना  नहीं  उन्हें  बोलना  चाहिए  |
 हैं  सकते  हैं  कि  मेरे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  किन्तु  क्‍या  उल्होंने  कुछ  कहा  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उनके  पास  विए्लेषित  सूचना  नहीं  है  ।

 शी  श्रीकांत  जेला  :  मंत्री  ने  कहा  है  कि  गोपनीयता  के  कारण
 मिति  बकों

 ,  सरकारी  गें  संबन्धी

 समिति  या
 समा  कौ  कोई

 समिति
 बं

 को
 के  कार्यंकलाप  की  जांच  नहीं  कर  सकती  ।  हम  के  बंद

 ह

 स्थिस  थक  के
 गोपनीय

 खातों  के  बारे  में  सुनते  किश्तु  मैं  जानना  चाहता  हमारे  देश  के
 कृत  बंकों  के  बारे  में  |  क्या  इस  ससद  को  बंकों  के  का्यकलापों  विधि  की  जांच  करने  का
 है  या  और  अगर  नहीं  है  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  हम  विचार  कर  के  गो  पनीयता  हे

 खण्ड में संशोधन कर सकते मैं यह मी जानना चाहूगा «० ं ४ बकों के कार्यकलापों की जांच कर सकती हैंएा है कया संसद था इस संसद की समिति अध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा नीतिगत म द्दाहै * है । सरकाश को होगा और फिर कुछ कश्मा होगा । द इस पर विचार करना 20
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 )

 शी  भौकांत  जेना  :  सरकार  का  रुख  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मंत्री  क्या  आप  अपनी  प्रतिक्रिया  देना  चाहेंगे  ?

 भी  समसमोहन  यह  एक  मुझ्य  नीतिगत  प्रश्न  मैं  सविनय  कहता  हू  कि  अन्य  अबसर

 जब  ये  प्रदन  उठाए  जा  सकते  किन्तु  इस  प्रदन  को  उठाने  के  लिए  प्रष्न  काल  उचित  समय

 नहीं

 करी  कालका  दास  !  अध्यक्ष  इस्होंते  सदन  का  अपमान  किया  इनको  सदन  से  माफी
 मांगनी

 लिभुवाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  आप  का  पथ  प्रदर्शित  करूगा  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण
 आप  वहां  वर्षों  खड़े  हैं  ?  मैंने  आपको  प्रइन  पूछने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  प्रहण

 )

 भष्यक्ष  महोदव  :  श्री  मैं  आपका  इस  बारे  में  मार्ग  दर्शन  कर  सकता  हूं  ।  आप  वित्त
 विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  इस  विषय  पर  मी.विचार  कर  सकते  हैं  ।

 ०(थबथधान  )

 अध्यक्ष  समहोवय  :  प्रएण  काल  नीति  सम्बन्धी  विषयों  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  ।  कृपया
 भाप  यह  स्रमझ्

 भौ  कालका  दास  |  अध्यक्ष  भाप  मंत्री  महोदय  को  बचा  रहे  इनको  अमी  जवाब
 देमा  भाहिए  |

 -

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  काल का  आप  अपनी  सीमाओं  का  अतिक्रमण  कर  रहे  कृपया

 बंढ  जाइए  ।

 )

 )
 भी  औकान्त  जेना  ।  आपको  हमारे  हितों  की  रक्षा  अवदय  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैंने  बिलकुल  ऐसा  ही  किया  मैं  आपका  पथ  प्रदर्शन  करू गा  ।
 कृपया  बेढ  जाइए  ।  अगला  प्रइन  लिया
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 कस्याकुमारी  से  एर्जाफुलभ"सक  अस्तर्देशीय  जलसार्ग

 *६5३2.  भरी  एम०  डेमिस  :  गया  खल-मुलल  परियहन  मंत्री  यह  बताने'को  क्ृषा  करेंगे  कि  !

 क्‍या  केस्द्रीय  सरकार  ने  करताकुमारी  से  एर्णाकुलम  सक  एक  अल्तरवेक्षीय-जलमागे

 खोलने  की  ध्यवहायंता  की  जांच  को  और

 यदि  तो  तत्पंबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संज्ालय  के  राज्य  संत्रौ  जगदीश  :  ओर

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 व्विरण

 और  केस  सरकार  ने  परद्चियमी  तट-तहर  (कोबलम/त्रिवेन्द्रम-ए्जकुलम

 कोटूटापु  रम-कासे  पर  के  लिए  जलीय  सर्वेक्षण  और  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहाय॑ता
 अध्ययन  कराएं  उध्ययनों  से  पता  चला  है  कि  क्वलान  के  दक्षिणी  अर्थात्‌  क्विलान-कोकलम  खड़
 और  कोट्टापुरम  के  उत्तरी  खडड  अर्थात्‌  कोटटापुरम-कासेरमोड़  खंड़  राष्ट्रीय  जजमार्ग  मानकों  के

 अनुरूप  जलमार्गों  का  विकास  करने  में  कई  समस्याएं  पैदा  करते  कन्याकुमारी  से  त्रिवेन्द्रम  तक
 अस्तदेंशीय  जलमागे  खोलन  के  लिए  कोई  व्यबहायंता  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 थी  एन०  डेलिस  :  मानमीय  मण्त्री  ने  उल्लेख  किया  है  कि  कन्याकुमारी  से  एर्णाकुलम  तक  एक
 भररदेशोय  जलमार्ग  वोलने  की  ब्यवहारवता  की  फोई  जांच  नहीं  की  गई  कश्याकुमारी  और  तिवेशम
 के  बीच  तथा  वहां  से  एर्णकुलम  और  अन्य  स्थानों  तक  अन्तर्दे  शीय्र  जलपागं  उपलब्ध  से  इस
 देश  के  दक्षिण-पद्बिम  भाग  की  आथिक  और  परयंटन  गतिविधियों  में  बुद्धि  होगी  ।

 भी  बी०  धमंजय  कुमार  :  औ  मनमोहन  सिंह  इस  ओर  आ  गए  क्‍या  इस  बात
 की  अमुमति  दी  जा  सकती  है  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  की  अनुमति  दी  जा-शकत्ली  मैं  इसकी  अनुमति  दे  रहा  हू  ।

 थी  राम  नाईक  :  इसको  अनुमति  नहीं  दो  जा  किन्तु  इसे  नजरअन्दाज  किया  जा
 सकता  है  ।

 ही  एल०  डलिस  :  परिवहन  के  इस  सस्ते  और  लोकप्रिय  तरौके  से  गरीब  लोगों  जिनमें
 उस  क्षेत्र  के  मछुतारे  जो  बहुत  बड़ी  संक्षया  में  वहां  रहते  मं  शामिल  ब्यापार  और  वाणिज्य को
 बढ़ाना  मिलेगा  इस  परियोजना  को  कुछ  क्षेत्रों  के  दरारों

 को  मरके  और  जहां-नहरें  हैं  व  जा
 सहूरों  का  मिर्माण  करके  आसानी  से  कार्यास्वित  किया  जा  सकता

 क्या  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हू  कि  क्या  सरकार  कन्याकुमारी  से
 त्रिवेश्म  और  वहां  से  एर्णाकुलम  तथा  अन्य  स्थानों  तक  के  लिए  जल्द  से  जल्द  हक  अभ्तर्वेशीय
 मांगे  क्षोलने  की  को  कार्यास्वित  करेगी  ?

 शी  जयदोक्ष  दाईदलर  :  इस  सम्बन्ध  में  फिलहाल  सरकार  को  कोई  योजना  नही ंहै
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 किसी  व्यवहायंता  की  जांच  भी  नहीं  की  है  त्रिवेर्द्रम  से  कत्याकुमारी  तक  नहर  का  एक  हिस्सा
 संकीर्ण  और  वहां  उथला  पानी  कुछ  स्थानों  पर  कोई  नहर  नहीं  कुछ  ग्थनों  पर  कुछ
 निर्माण  कार्य  असल  रहा  है  कुछ  स्थानों  पर  गाद  जमा  शौर  कुछ  स्थानों  परਂ  सम्पत्ति  के  मालिक  का
 ही  पता  नहीं  है  ।  अतः  जहां  तक  त्रिबेन्द्रम  से  कन्याकुमारी  तकਂ  अन्तदेशीय  मलमाष  खोलने  का  संवस्ध

 सरकार  के  पात  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मूल  प्रस्ताव  किलोन  से  जो  पश्चिम  तटीय  नहर  तक  का  था  ।  हमें  ब्रम्पाकारा
 उद्योग  मंडल  भी  शामिल  |  व्यक्षयान  )

 अध्यक्ष  महोदय
 .  यदि  मन्त्री  महोदय  अध्यक्षपीठ  को  नम्बोधित  करते  हैं  तो  इसका  अर्थ

 है  कि  वे  सभा  को  सम्बोधित  कर  रहे  यदि  वे  मदस्य  को  सम्बोधित  करेंगे  तो  प्रतिक्रिया  होगी  ।

 थी  अयवीहा  टाईहलर  अनुमानित  लागत  42.80  करोड़  रुपये  थे  और  विधेयक  को
 1989  में  पारित  कर  दिया  गया  किन्तु  लोक  समा  मंग  से  यह  तप्रमावी  हो  गया

 यहां  तक  कि  मूतपू्व  मन्त्री  श्री  उन्‍्नीकृष्णण  ने  केवलान-किलोन-कोट्टापुरम  से  वद्रगरा  तक  के
 प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  थी  जिपकी  अनुमानित  लागत  410  करोड़  रुपयों  से  अधिक  यदि  मैं
 कासरगोड  से  त्रिवेन्द्रम  तक  के  पूरे  प्रस्ताव  को  लूਂ  तो  कुल  लागत  एक  हजार  करोड़  रुपयों  रो  अधिक
 होती  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केवल  ।3।  फरोड़  रुपयों  का  प्रावधान  है  ।

 की  एन  डेनिस  :  उत्तर  से  ऐसा  जान  उड़ता  है  कि  राह  आधे  रास्ते  में  किलोत  अथवा  किसी

 अन्य  स्थान  पर  रुक  जायेगा  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  परियोजना  तब  पूर्ण  होगी  गदि  इसे

 कुमारी  राष्ट्रीय  टमिनल  तक  बना  दिया  जाये  |  पहले  त्रिवेन्ठस  ओर  कन्याकुम्तारी  के  बं'च  ए०  वी०

 एन०  नहर  थी  जिमके  द्वारा  स्थायी  रूप  से  अन्देक्षीय  जल  मार्ग  सेवा  उपनब्ध  कुछ  स्थानों  में

 कुछ  दरारें  हो  गई  थीं  *नहें  बन्द  नहीं  किया  गया  इन  स्थानों  का  नवीनीकरण  किया  गया  है
 अन्तर्देशीय  जलमार्ग  सेवा  को  रोक  दिया  गया  ।  यदि  इन  दरारों  को  भर  दिया  जाये  तो

 कुमारी  और  त्रिवेन्द्रम  के  बोच  तथा  वहां  से  उत्तरी  एणॉकुलम  और  भन्‍्य  स्थानों  के  लिए  एक
 कारी  अन्‍्तर्देशीय  जलसेवा  खोली  जा  सकती  है  ।

 क्या  मैंमाननीय  मम्त्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  वे  कन्याकुमारी  ओर  त्रियेखस
 तथा  बहां  से  अस्य  स्थानों  के  लिए  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  खोलत  को  व्यवरह्ायंता  की  जांच  करेंगे  अथवा

 नहीं  ?  मैं  यहू  मी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  पर  एक  अति  आवद्यक  विषय  की  तरह  विज्ञार
 किया  जायेगा  और  कया  इसे

 कार्यास्थयन
 के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  थोजना  में  लित  किया

 जायेगा  ।

 शी  जगदोशा  टाईटलर  :  यह  प्रश्त  पहुले  मी  दो-तीन  वार  उठाया  जा  चुका  है  क्योंकि  यह
 सम्बन्धित  मानसीय  सदस्य  का  निर्वाचन  »तत्र  तथा  राज्य  मैं  केवल  अनन्था  विक्टा।रया  मार्थन्डम

 जिसे  एबी  एम  नहर  कहा  जाता  के  बारे  में  सूचना  दे  रहा  हूं  ।  त्रिवेनद्रम  से  आठ
 मीटर  में  उयला  पानी  है  तथा  छोटा  मार्ग  इसमें  सुधार  की  बहुत  आवश्यकता  ककक्‍्कामूला  स

 चावडीमुक्कु  तक  की  दूरी  के  बीच  कोई  नहूर  वहीं  इसी  यदि  थोड़ा  और  करीचल
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 से  तक  जायें  तो  वहां  भी  कोई  नहर  नहीं  है  ।  कुछ  स्थानों  पर  कोई  नहर  नहीं  कुछ
 स्थानों  पर  यह  बहुत  छिछली  कई  स्थानों  पर  इस  नहर  का  निर्माण  1860  में  हुआ  अधिकतर

 इस  नहर  में  गाद  जमा  हो  गया  है  और  कोई  नहर  मौजूद  नहीं  बहुत  से  लोगों  ने  इस  की  सीमा
 का  अतिक्रमण  किया  कोलाचल  पोर्ट  से  नागरकोयल  तक  के  फासले  हम  नहीं  जानते  कि  पहले
 यहाँ  कोई  नहर  मौजूद  थी  अथवा  नहीं  और  यदि  कोई  नहर  तो  हमें  उसके  बारे  में  मालूम  नहीं
 है  क्योंकि  लोगों  ने उस  पर  अतिक्रमण  कर  दिया  है  ।

 मैं  माननं।य  सदस्य  को  सूचित  करता  चाहता  कि  यदि  हम  यह  नहर  बना  भी  लें  तो  हमें
 कई  जंसे  सड़कों  इत्यादि  की  दछ्ला  में  काफी  सुधार  करना  होगा  ।  वित्तीय  स्थिति  को
 देखते  यह  किसी  भी  तरह  सम्भव  नहीं  है  और  वास्तविक  ब्यवहायंता  को  देखते  हुए  भी  हसे
 कार्यान्वत  करना  समझदारी  नहीं  होगी  ।

 भी  ए०  चाह्स  :  केवल  अन्तदेंगीय  जलमागे  व्यवस्था  की  परियोजना  से  ही  केरल  की  मदद
 की  जा  सकती  है  |  माननीय  मन्त्रो  जी  द्वारा  दिया  उत्तर  वास्तव  में  निराशाजनक  है  क्योंकि  मैं
 पिछले  पांच  वर्षों  से  इसके  लिए  निवेदन  कर  रहा  हूं  ।  अन्तर्देशीय  जल  मांग॑  के  विकास  में  दक्षिण
 क्विलोन  से  कोवलम  तक  की  दूरी  में  कई  समस्याएं  सामने  आती  आठवीं  लोकसभा  के  अन्तिम
 दिन  कोट्टापुरम  a  क्विलोन  तक  की  दूरी  को  जलमार्ग  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  एक  विधेयक
 पारित  किया  गया  था|  यहाँ  तक  कि  मन्त्री  महोदय  भी  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  कोई  समस्या  नहीं

 मैंने  निवेदन  किया  है  कि  क्विलोन  से  त्रिवेन्द्रम  की  दूरी  को  मी  राष्ट्रीय  जल  मार्ग  के  दूसरे  चरण
 में  शामिल  किया  जाये  और  इस  कार्यान्वित  किया  जाये  ।  मुख्य  मुद्दा  है  कि जब  इसकी  धोषणा  हो
 तो  यह  फोट्टापुरम  से  चिवेन्द्रम  तक  की  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  तब  सभा  में  यह  स्पष्ट  कहा
 था  कि  ऐसा  कर  दिया  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हैं  कि  क्या  इस
 बायदे  का  मान  रखकर  इसे  पूरा  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  मनन्‍्जी  महोदय  को  उत्तर  दैने  का  समय
 भी  अ्रगदीक्ष  टाईटलर  :  वह  विधेयक  पिछली  संसद  में  ब्यपगत  हो  गया  मैंने

 इसे  पहले  ही  मन्त्रिमणष्डल  फ  विचाराथ्ं  भेज  दिया  जहां  तक  क्वलोन  से  कोट्टापुरम  की  दूरी  का
 प्रषन  इसमें  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  जहां  तक  क्विलोन  और  ज्रिवेन्द्रम  के  बीच  की  दूरी  का  प्रदन  है
 यह  बवूरी  7४  किलोमीटर  की  है  जिसके  लिए  दो  सुरंगों  के  विस्तृत  परिवतंन  को  आवद्यकता  है  जिसके लिए  461  करोड़  रुपये  की  आवष्यकता  है  इसके  लिए  बहुत  अधिक  प्‌ जी  की  आवश्यकता  है  और
 झाथिक  रूप  से  भी  यह  सम्भव  नहीं  है  ।

 है

 श्री  पी०  सी०  चाक्को  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  यह  बहुत  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि
 घनराहि  के  अभाव  त्रिवेनद्रम  -  कासरगोड  जलपार्ग  को  बनाना  प्म्मव  नहीं  इस  पर  सहमति
 हो  गई  थी  कि  तकनोकी-आथिक  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  था  और  पिछली  सरकार  ने  एक  निर्णय  ले
 लिया  ततः  क्‍या  माननीय  मन्‍्त्री  जो  और  सरकार  इस  जलमार्ग  को  बनाने  के  लिए  अप्रवाश्ती
 भारतीयों  की  धनराशि  का  प्रयोग  करेगी  क्‍योंकि  उस  क्षेत्र  में  बहुत  से  अप्रवासी  भारतीय  रहते  ह मैं  यह्‌  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  अन्तर्देशीय  जलभागं  प्राधिकार  को  इस  परियोजना  को  तुरन्त

 ॒
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 पूरा  करने  के  लिए  अप्रवासी  मारतीयों  की  विशेष  कर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कि
 इसकौ  लागत  बढ़ती  जा  रही  का  प्रयोग  करने  की  अनुमति  है  ।  प्रति  वर्ष  यह  20  प्रतिशत  बढ़  रहा
 है  ।  अब  शायद  इसकी  लागत  1,000  करोड़  रुपये  हो  किस्तु  जिस  समय  यह  पूरा  होगी  तब
 तक  इसकी  लागत  2,000  करोड़  रुपये  हो  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  देने  के  लिए  कृपया  कुछ  समय  छोड़ें  ।

 की  पी०  सी०  बाकको  :  कया  माननीय  मन्त्री  महोदय  अप्रवासी  मारतीयों  की  धनराशि  का
 प्रयोग  करने  का  विचार  रखते  हैं  ?

 भी  जगदीश  टाईटलर  :  यदि  अप्रवासी  मारतीय  आगे  आकर  हमारे  देदा  के  नियमों  -के:अनु
 सार  अपनी  धनराशि  का  निवेश  करते  हैं  तो  प्रसःकता  होगी  क्योंकि  मैं  चाहता  हूं  कि यह  नहर  पूरी
 हो  जाये  |  यदि  अ्प्रवासी  मारतीय  किसी  छत  के  बिना  धनराहि  उपलब्ध  करा  दें  तो  मुझे  इसे  हवी
 कार  करके  प्रसग्नता

 अ्रश्तों  के-लिखित  ऊसर

 ]

 बिहार  के  बोड़ौ  उत्पादकों  हारा  उत्पाद-झुल्क  की  कथित  छोरी

 +530,  की  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  वित्त  मस्जौ  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  के  बीड़ी  उत्पादकों  ने  केन्द्रीय  के  सुफण्तान  से  बचने  के  लिये
 अपने  काश्खाने  अपने  आवासीय  परिसरों  में  श्यानांतरित  कर  लिये  और

 यदि  तो  इस-संबम्ध-में  संघ  सरकार  का  क्या  कारंकई-करने का  प्रस्ताक  है  ?

 वित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्री  रामैश्यर  :  के  पात  ऐसी  कोई  सु  कमा
 नहीं  है  कि  उन  बीड़ी  निर्माताओं  जिनके  पास  केन्द्रीय  उत्पाद  झुल्क  लाइसेंस  अपनी  उत्पादन

 इकाइयों  को  उनके  द्वारा  घोषित  किए  गए  परिधरों  से  ऐसे  अन्य  स्थानों  में  स्थानास्तरित  कर  दिया  है
 जिनमें  आवासीय  परिसर  भी  छ्यार्मिल  केरद्रीय  उत्पाद  झ्ुल्क  की  उम्राही  के  लिए  इस  बात
 का  कोई  महत्व  महीं  है  कि  माल  को  किसी  आवासीय  क्षेत्र  में  स्थित  किसी  परिसर  में  विनिर्भित

 किया  जा  रहा  है  अथवा  किसी  औदधोगिक  क्षंत्र  में  स्थित  किसी  से  परिसर  में  ।  किसी  कारखाने

 को  आवासीय  परिसरों  में  स्थानान्तरित  करने  का  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  झुल्क  की

 अदायगी  करने  से  बचा  जा  सकता  है  ।

 उपयुक्‍्स  मग  के  उत्तर  को  देखते हुए  अबन  सहींः  छठता  ।

 जिनुवाद  |

 यू०  एस०  फूड  एण्ड  डृग  को  पों  को  रोकना

 +5१3.  श्री  रणि  राय  :  क्‍या  जाजिल्प  मंत्री  यह  बताने  की  कृपाਂ  करेंगे  कि  :

 P



 क्या  यूनाइटेड  स्टेट्स  फूड  एंड  ड्रग  ऐंडमिनिस्ट्रंशन  डी  द्वारा  फरवरी  और
 के  दौरान  भारत  से  जहाज  द्वारा  भेजी  गई  अनेक  निर्यात  खेपों  को  जिनमें  लायथ

 सामग्री  अमरीका  में  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  रोक  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इपके  क्या  कारण

 क्या  सरक।र  ने  इस  मामले  से  सम्बद्ध  कम्पनियों  का  पता  खगाया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारत  से  निर्यात  होने  वाली  सामग्री  की  गुणवत्ता  को
 अस्तर्राष्ट्रीय  मानक  के  अनुरूप  बनाये  रखने  फे  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जानिल्य  सम्तालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  लिदस्थरस्‌  )  :  से  एक  विवरण-पत्र
 संसगत  है  ।

 विवरण

 फरवरी  तथा  मार्च  1991  के  दौरान  मारत  से  जहाज  द्वारा  भेजी  गई  188  निर्यात  खेपों  को
 जिनमें  खाद्य  मदे  संयुक्त  राज्य  में  विभिन्‍न  पत्तनों  पर  रोक  लिया  गया

 रोकी  गई  मुश्य  मदों  में  शामिल  चावल  तथा  कन्तक  गन्दगी  की  वजह
 दिक्षित  श्रिम्प  तथा  अन्य  मछली  सहित  सड़न  एवं  जन्तु  बाधा  की  बजह  से  ,  पीतल  का
 सामान  तथा  धातु  का  सामान  का  अछ्  होने  की  वजह  मसाले  गन्दगी  तथा  कोई  की
 बजह  से  अनिवायं  लेबिल  न  लगे  होने  की  वजह  तथा  ईसबगोल  की  भसी  से

 पड़ने  की  बजह  ।
 मूसी  से  कुछ  मामले

 अस्तप्र स्‍्त  कम्पनियों  को  सूचो  अमरीकी  खाद्य  तबा  औषधि  प्रशासन
 इन  क्षेप्ों  को  अमरीकी  पत्तनो  पर  रोके  जाने  का  यह  अभिप्राय  नहीं  है  हैः

 कार  कर  दिया  गया  रोके  जाने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  इन  लेपों  की  स्वत
 है  अपितु  इनकी  निकासी  परीक्षण  करन  के  बाद  को  जाती  है  और  अगर  आ
 निकासी  सुधार  करने  के  बाद  की  जाती  है  ।

 झाद्य  उत्पादों  की  रोकी  गई  अधिकांश  लेप  निर्यात  निरीक्षण
 निदेशालय  अथवा  फल  तथा  सब्जी  परिरक्षण  निदेशालय
 निराक्षण  के  काये  क्षत्र

 क ेभीतर  आती  कुछ  मामलों
 नियंत्रण  )  योजना  क  अस्तगंत  प्रमाण-पत्र
 रोकी  गई  इन  खेपों  को  अन्तिम  रूप  से  अस्वीकार  कर

 द्वारा  प्रकाशित  को
 के  उन  सेपों  का  अस्वी

 :  निकासी  नहीं  होती
 वष्यक  होता  है  तो  इनको
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 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  उश्योग  के  साथ  इस  वांछृतीयता  पर  चर्चा  कर  रहा

 है  क्‍या  समुद्री  उत्पाद  की  क्वालिटी  प्रमाणित  करने  के  लिए  जो  परस्पर  स्वीकार्य

 उनके  सम्बन्ध  में  अमरीकी  एफ  डी  ए  के  साथ  कोई  समझोता  ज्ञापन  किया  मूल
 भेषजीय  धथा  प्रसाधन  निर्यात  सम्वर्धन  परिषद  से  उद्योग  के  साथ  ऐसे  उपायों  पर  चर्चा  की  है  जिससे
 कि  कोड़े  की  गन्दगी  आदि  को  कम  करने  के  लिए  ईसबगोल  की  म्‌सी  के  सम्बन्ध  में  मंडारण  सुविधाओं
 में  सुधार  लाया  जा  सके  ।  मसाला  बोड  ने  प्रमक्ष  निर्यातकों  के  इनमें  बे  निर्यातक  मी  शामिल  है
 जिनकी  खेपे  रोकी  गई  डौठक  की  है  जिससे  कि  खेपों  के  अवरोधन  को  दूर  करन  के  लिए  उपाय
 तैयार  किए  जा  सके  कृषि  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राप्चिकरण  से  कहा  गया  है  कि  वह  भी  इसी  प्रकार

 कार्यवाही

 केरल  में  आयुष  कारखाने  को  स्थापना

 *534.  भरी  ए०  चार्लट्स  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केस्द्रीय  सरकार  से  केरल  में  एक  आयुध  कारखाना  स्थापित
 करने  का  अमुरोध  किया  है  ।

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  कया  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 रखा  मंत्री  दारद  :  और  के  मुख्यमंत्री  ने  1988  में  यश

 अनुरोध  किया  था  कि  उनके  इनर  लाइनरों  तथा  कंटेनरों  और  बाहरी  क्षोलों  के  उत्पादन  के
 लिए  केरल  के  कण्णनूर  जिले  में  आयुध  निर्माणी  संगठन  के  अधीन  ही  एक  रक्षा  उत्पादन  यूनिट  स्थापित
 की

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  ऐसी  कम  तकनॉलाजी  वाली  तथा  कम

 मूल्य  वाली  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  सिविल  क्षंत्र  में  ही  क्षमता  उपखब्ध  है  इसलिए  आयुध
 निर्माणियों  में  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  नई  क्षमता  स्थापित  नहीं  की

 निर्थमों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता

 *535.
 जम  मा  चर  )

 +  क्‍या  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  संत्री  यह  बताने

 की  हुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  में  और  1991-92  के  दौरान  अब  तक  मुफ्त  कानूनी  सहायता  योजमा
 से  कितने-कितने  व्यक्ति  लामस्वित  हुए

 क्‍या  सभी  स्यायालयों  द्वारा  निर्धनों  को  मुफ्त  कानूनी  सहायता  दी  जाती

 यवि  तो  इसके  बया  कारण  ओर

 निर्घनों  को  दी  जाने  वाली  मुफ्त  कानूनी  सहायता  योजना  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिए
 संघ  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
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 स्याय  और  कम्पनी कार्य  संत्री  केਂ  विजय  भास्कर  :  उपलब्ध

 जानक्त री  के  अनुसार  199 0291  और  1991:92  ।99।  के'दोशन  विधिक  सहायत्ता
 स्कीम माध्यम  से  क्रक्ः  जगभन  1.80  कस  व्यक्तियों  और  0:18  लाख  व्यक्तियों  को

 पहुंकातहै  ।  राज्यवार  जानकारी  संलग्न  विवरण में  मन्तविष्ट  है  ।  *

 से  प्रत्येक-मागरिक  को  जिसक्री  वाधिक  आय  6,000/-  रुपए  से  कम  उच्च

 स्पायालय  तक  मुफ़्त  विधिक  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  है  और  उच्चतम  न्यायालय  के  मामलों
 में  यह्‌  सीमा  9,000/-  रुपए  तक  किस्सु  अनुसूचित  अनुसूचित  विमुक्त
 पायावरी  के  व्यक्तियों  महिलाओं  और  ज्यों  की  बाबत  बेश  के  सभी  न्यायालयों  के-समक्ष  अय
 के  सम्बन्ध  में  कोई  सीमा  नहीं  है  ।

 प्राप्त  अनुमव  के  आधार  राज्य  बोडों  की  अधिक  लोक  अदालतेंਂ  आयोजित  सः
 केस  खोलने  ओर  विधिक  साक्षरता  कार्यक्रम  का  प्रसार  करने  की  व्यवस्था  करने  कौ  सलाह  दी
 रही  ऐसाਂ  उनमें  प्र  रणा  जागृत  करके  और  केन्‍्द्रीय  समिति  द्वारा  जारी  किए  गए  विंभिस्त  अनुवेक्षों
 के  माध्यम  से  किया  जा  रहा  हैं  ।
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 1  भात्र  1913  लिखित  उत्तर

 कर्माटक  सरकार  को  वीर्धावधि  ऋण

 *  536,  श्रीमती  बासवराजेहबरी  :  वया  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  राज्य  को  दीर्घावधि  ऋण  मंजूर  करने

 हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ताकि  वह  वर्ष  1990-91  के  दौरान  राज्य  की  वित्तीय  समस्याओं  से

 निपट  सके  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 यदि  कोई  निणंय  नहीं  लिया  गया  है  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  सम्मावना
 ह

 (४)  वर्ष  1990-91  के  दौरान  रास्‍््य  को  कुल  कितनी  राष्ति  के  ऋण  दिये  और

 व  1991-92  के  दौरान  कितनी  ऋण  राशि  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धाम्ताराम  :  हां  ।  कर्नाटक  सरकार  ने
 भारत  सरकार  से  अनुराध  किया  था  कि  (-4-90  को  बकाया  रह  गई  66.56  करोड़  की  अग्रिम
 योजना  सहायता  की  वसूली  का  छोड़  दिया  जाए  या  विकल्प  क॑  तौर  पर  उसे  2४0  वर्ष  अधिक  अवधि
 में  देय  दीर्घावधि  ऋण  मे  बदल  दिया

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  अग्रिम  योजना

 सहायता  को  समायोजन  करने  का  सिद्धान्त  सभी  राज्यों  पर  समान  रूप  से  लागू  होता  है  ओर  कर्नाटक
 को  किसी  भी  प्रकार  की  छूट  देने  से  1990-9,  के  लिए  राज्यों  की  वाधिक  योजनाओं  के  निधिकरण
 की  प्रक्रिया  गड़वड़ा  जाती  ।

 और  ऊपर  को  देखते  हुए  ये  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 (8)  और  इस  वर्ष  केन्द्रीय  योजना  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजना  के
 लिए  पश्चिमी  घाटों  के  विकास  हेतु  विशेष  अल्प  बचतों  का  सग्रहण  आदि  जैसे
 विभिन्‍न  शीर्षों  के  अन्तगंत  कर्नाटक  सरकार  को  संभावित  अन्तरणों  का  ऋण  घटक  कुल  650  करोड़
 रुपए  होने  का  अनुमान  है  जबकि  यह  1990-91  में  440.42  करोड़  रुपए  था  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पु्ननिर्माण  हेतु  विषय  बेंक  से  सहायता

 #537. 7
 की  वेज  माराय  करे

 :  कया  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा
 .

 करे

 भथा  विष्व  बेंक  कुछ  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  आंशिक  वित्तीय  सहायता
 देने  पर  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 क्या  बिहार  से  गजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गी  का  पुर्नर्ति्माण  करने  और  उन्हें  चौड़ा
 करने  के  लिए  कुछ  धनरादि  आवंटित  को  ब्रई

 |  यदि  तो  इस  योजना  के  अस्तर्गत  राजम्रा्गों  की  कितनी  लम्बाई  शामिल  जा  रही

 है  भौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 यह  कार्य  किस  एजेन्सी  को  सौंपे  जान  की  संभावना  है  ?

 जल-सुतल  परिवहन  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  जगदीश  :  ओर  उन

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  का  अ्यौरा  संलग्न  जिनके  लिए  पहले  ही  विश्व  बैंक  के  साथ  ऋण
 बर  हस्ताक्षर  हो  चुके  एक  विवरण  संलग्न  ;

 विश्व  बैंक  ऋण  सहस््यता  के  लिए  बिहार  से  किसी  भी  राष्ट्रीय  राजमागंत्परियोजना  को
 कामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  (8)  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ह  विवरण

 क्रम  स ं०  कार्य  का  नाम  राग्रा०  ज्ायत

 _  |

 रान्रा० है पर मुस्य दिल्ली-बम्बई 8 कोरीडोर में और वदोदरा झहरों को जोड़ने वाले नए दोहरे केरि जजे एवच्रं सबे का निर्माण । 2. सुरथल से करनाल तक चार लेन बनाना और मौजूदा क्रिजवे को सुदृढ़ करना ! 3. प्रहिम्द से जालंधर (252.25-372.7 67.58 तक चार लेन बमाना और मौजूदा के।रजवे को सुदृढ़ करता । 4. एक अतिरिक्त दो लेन केरिजवे का 45 68.49 प्रावधान और 27/8 से 67 तक की मौजूदा कोःसुबुढ़ करना तथा तक सुदृढ़ करना । 5. बाराणसी शहर के 2 लेन वाले 2 49.92 सथा गंगा नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण । 6. भुर्य कलकत्ता-दिल्‍ली कोरीडोर में 2 ब्रेड इटर-सेब्शन पर नई 2 लेन सड़क और धनकुनी और पालसीट केम्प्रों को जोड़ने वाले सबिस-रोड़ का निर्माण । 0.9... ाह७%रजभपईपजणाजणजखणखणज-+ज+-ज--+-+-लल........ 82
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 ]
 गढ़बाल  ओर  चसोलो  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता

 *+53?.  और  भुवन  चता  सस्डूरो  :  व्या  वित्त  बंत्रौ  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि
 :

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  तत्वावधान  में  गढ़वाल  और  चमोली  क्षेत्रों  की
 सी  विकास  योजनायें  अथवा  परियोजनायें  चल  रही

 इस  दो  क्षेत्रों  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  कार्यान्वित  की  जा  रहौ  परियोजनाओं  के
 नाम  क्या

 क्‍या  विद्व  बेंक  ने  गढ़वाल  में  श्रीनगर  से  बद्रीनाथ  तक  के  मार्म  को  चोड़ा  करने  हेतु
 सहायता  देने  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  तत्सम्तन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्चर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम
 के  तत्वावधान  में  गढ़वाल  और  चम्ोली  क्षत्रों  में  कोई  विकासात्मक  शकीमें  अथवा  परियोजनाएं  जारी

 नहीं  हैं  ।

 एक  विवरण  संखग्न  है  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रइन  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 च्क्ंर्डडकज  नन््क्‍  मल  ननन-न-मभन-न-म%भ«>कनन-+-+म  नननन-नननमन-भ«मभ  मनन  ननननननन-+पनन-न-+ननननन  न  नमन  «नमन  न  «3
 क्रम  परियोजना  नाम  सहाधता  की  राशि  अमेरिकी

 2  हे

 कृषि
 1.  हिमालय  जलविभाजक  प्रबंध  31.2

 परियोजना

 जिजली
 2.  उत्तर  प्रदेश  बिजली  350.00

 परियोजना
 3.  उत्तर  शहरी  विकास  150.00

 कार्यक्रम  .
 4.  पहली  तकनीणियन  झिक्षा  260,00

 परियोजना
 5.  छठी  जनसंलूया  124.6  .  5  दे»

 33
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 es  रर्रक्‍र्र्रइ_इधइ_ूइ्ैरी क्‍७ृवक्‍_[ृ[ख  _फफजौ्कशखिि:,तछड  ४ौफइियतफऊ

 बेरोजा  का  आयात

 ]

 *539.  झ्लो०  प्रेथ  थुमल  :  क्या  बाजिल्य  सजी  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  ०?  बेरोजा  का  करोड़ों  रुपए  मूल्य  का  विशाल  मंडार  होने  के  बावजूद
 इस  का  आयात  किया  जा  रहा

 बदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 विदेशी  मुद्रा  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बेरोजा  का  आय्रात  बन्द  करन  और
 अल  प्रदैध  में  उपलब्ध  बेरोजा  का  उपयोग  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  वया  कदम  उठाने  का
 जिचार  है  ?

 थाणिण्य  मंत्रालय  के  राश््य  मज्ी  पी०  :  ओर  !  नहीं  |  यह  मद
 सीमित  अनुमेय  सूची  में  क्षामिल  इसका  आयात  खघू  क्षेत्र  के  वास्तविक  प्रयोबताओं  तथा
 लीवण  रक्षक  औषधियों  और  उपस्करों  के  बिनिर्माण  में  लगे  प्रयोक्‍ताओं  के  लिए  लाश  प्रक्रियाओं  के

 बचुसार  जारी  एक्जिम  स्क्रिप  या  विशेष  लाइसेन्सों  पर  ही  किया  जा  सकता  है  |

 प्रश्न  महीं  उठता  ।

 बेंकों  में  डकेलियां

 #540.  श्री  थिलास  राव  नागनाथराब  गुडेवार  :  क्‍या  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1  अप्रल  1991  से  आज  तक  देक्ष  में  कितनी  बक  इकेतियां

 विभिन्‍न  बंकों  बकवार  कितने  व  व्यक्ति  मारे  गए  ओर  कितनौ-कितताी  चगराशि
 चुट

 सृत  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  कुल  कितना  मुआवजा  दिया  और

 गिरफ्तार  किये  गये  बैक  डकंतों  स ेकितनी  घनरादि  वसूल  की  गई  और  उनके  खिलाफ
 क्या  कार्यबाही  की  जा  रहो  है  ?

 जिस  संज्ालय  में  राज्य  मजो  दलबओोर  :  से  ओर  सरकारी  क्षेत्र
 के  बंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बंक  को  भेजी  गई  रिपोर्टों  के  अनुसार  1.4.1991  से  9.8.1991
 तक  की  अवधि  के  दौरान  हुई  बक  डकेतियों/लूटपाटों  की  उनमें  मारे  गए  व्यक्तियों  की
 अन्छंप्रस्त  राशि  ओर  वसूल  vy  गई  राशि  का  बैंक-वार  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  प्ेसे  सभी
 मामलों  की  पुलिस  द्वारा  कानून  के  तहत  जांच  की  जाती  ऊपर  बताए  गए  अनुसार  बसूल  की
 गयी  धनराएि  पुलिस  द्वारा  सम्बन्धित  मामलों  में  की  गई  अनुवर्ती  कारंवाई  का  परिणाम  है  और
 झसमें  गिरफ्तार  व्यक्तियों  से  वसूल  की  गई  राशि  मी  शामिल  होठी  है  ।

 मारे  गए  छः  व्यक्तियों  में  से  चार  बैक  कमंचारी  ओर  दो  जनता  के  लोग  थे  ।  बँक
 कृपरियों  के  परिवार  को  दी  गई  राहुत  राशि  3  लाख  रुपए  थी  और  जनता  के  लोगों  को  दी  यई  राहस
 लक  2  लाख  सपये  थी  ।

 उस
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 RS  मक3२५०भाम न  मी  मम ु  थक का वाम हकेतियों /लूटपाटों मारे गए seiner बसूल की

 विवरण  ु

 थक  का  वाम  हकैतियों  मारे  अम्तेंग्रस्त  बसूल  की  गईं
 कीसंस्या  व्यक्ति  राशि  राशि

 .(<०  साल  (९०  लाख
 लाल  (६०  माल

 ।  2  3  4  5

 3.  इलाहाबाद  अंक  8  श्न्य  7.96  0.30
 2.  शैंक  आफ  इच्डिया  5  न  4.59  न

 3.  ढौंक  आफ  बड़ौरा  4  न  2.00  न

 4.  कैमरा  डौंक  3  न  4.59  —
 5.  सेल्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  4  न  3.23  न

 6.  इणिडयन  ढौंक  —  0.79
 7.  ओरियंटल  ढॉंक  आफ  कामसे  3  न  3.70  $.22

 पंजाब  नेदानल  ढौंक  6  न  0.94  6.00
 9.  पंजाब  एण्ड  सिथ  अंक  3  न  0.28  न

 12.  यूको  डॉक  न+  0.94  न

 13.  यूनियन  डॉँक  आफ  इण्डिया  —
 0.38  —

 14.  यूनाइटेड  ढॉँक  आफ  हृण्डिया  3  न  4.28  न

 15,  भारतीय  स्टेट  जैंक  ना  0.06  न
 स्टेट  डॉक  आफ  पटियाला  5  2.06:  न
 स्टेट  ढक  अक्फ  सौशष्ट्र  3  मुकदमे  न

 लोड  4।  6  कार्य मंत्री यह  बताने

 डज्चतण  स्यायालय  भोर  उच्च  न्यायालयों  में  मिर्णयाथीन  पुकदसे

 भी  फाशीरास  राणा  :  कया  न्याय  और  क्षंपत्री  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 उच्चतम  स्थायालय  और  उच्व  स्यायालयों  में  स्यायालयवार  गत  5  से  वर्षों  तक  की
 अवधि  से  कितनत  मुकदमे  लिर्णयाधीन  और

 इम  मुकंदमों  के  शीह्म  निपटान  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  हैं  ?

 न्याय  ओर  कंपनों  कार्य  सन्नी  के०  अजय  भास्कर  (१)  एक  विवरण
 शंलरत  है  ।

 स्यायाधीक्षों  की  संख्या  में  बुद्धि  करने  के  मामलों  को  क्षीत्र  निपठाने  के  लिए
 विभिन्‍न  जं॑से  कि  विधि  के  सामान्य  प्रइन  वाले  मामलों  को  एक  समूह  में  वि्चव
 पीढों  की  प्रक्रियात्मक  सुधार  आदि  किए  गए  बकाया  मामला  बदथक  सामेत

 की  शिखन  स्व्यालयों  मे  क्कायर  सामलों  को  सजस्था  का  अध्ययन  पार्ट  में  अतांवष्ड
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 विलिल्न  समी  सम्बद्ध  प्राध्रिकारियों  जैसे  कि  राज्य  केरद्रीय  मंत्रालय  ओर
 डच्च  व्यायालयों  को  रुपयुक्त  अनुवर्ती  कारंबाई  के  लिए  भेज  दी  गई  है  ।

 |

 विवरण

 उच्चतन  भ्याधालथ  और  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामले
 रज

 स्पायालय  का  नाम  पांच  बर्ष  से  दस  वर्ष  के  बीच  लंबित
 मामलों  की  संक्या  को  )

 उच्चतम  न्यायालय  नियमित  सुनवाई  »ले

 रचल  प्यायालय

 इलाहाबाद  नियमित
 2.  आंध्र  प्रदेश  4554
 3.  मुंबई  35036
 4  कलकत्ता
 5  विल्सी  25800
 6  गुवाहाटी  '

 7.  धृजशत  .

 है  हिमालय  प्रदेश
 9...  जम्मू-कश्मीर  67536

 कर्नाटक  ७
 केश्ल  5878

 -  मध्य  प्रदेश  360]
 मद्रास  44464

 24.  उड़ीसा  4666
 पटना
 पंजाब  और  हरियाणा
 राजस्थान

 है  ।  मे  सिविकम  93 ऋऋ  . अााााााााकााा हाਂ
 3... qa  को  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामले  दक्षित  फरता

 को  छच्च  न्यायालय  में  लंबित  मामले  दर्शित  करता
 83  *030-6-1989  को  उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामले  दशित  करता  है  ।
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 मसक्षीले  पदायों  का  आगम

 ]
 *542.  भी  एन०  डेसिस  :  क्‍या  जित्त  मी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देधा  में  तशीले  पदार्थों  के  आगम  को  रोकने  के  लिए  कोई  कदम

 डढाए  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  संज्ालय  में  राज्यमंत्री  रामेइथर  :  और  स्वापक  औषध  द्रण्यों
 को  देश  में  न  आने  दैने  के लिए  1985  से  अनेक  विधायी  और  प्रशासनिक  उपाय  किए  गए  हैं  जिनमें

 लिम्मलिखित  उपाय  शामिल

 (1)  स्वापक  औषध  एवं  प्रश्ावी  पदार्थ  अधिनियम  1985  नामक  एक  विस्तुत  विधेयक
 बनाया  गया  था  और  हससे  देश  में  लागू  कर  दिया  मया  इसे  ब्ष  1989  में  संशोधित  किया
 गया  था  ताकि  इसे  और  प्रभावी  बनाया  जा  सके  ।

 (11)  स्वापक  औषध  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अवैध  ब्यापार  निवारण  1988,
 जिनमें  बिना  मुकदमा  चलाए  अभियुकतों  की  अधिक  से  अधिक  2  वर्ष  के लिए  निवारक  नजरबदी  को
 व्यवस्था  बनाया  गया  था  ।

 स्वापक  औषध  तथा  ममः  प्रभावी  पदार्थ  1985  के  अन्तर्गत  एक  धो्ष
 समन्वित  तबा  प्रवत्तंन्न  एजेंसी  अर्थात  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  का  सृजन  किया  गया  था  और  हसे  बाद
 में  सुदृढ़  बना  दिया  गया  स्वापक  नियंत्रण  ब्यूरो  ने  सभी  केन्द्रीय  भर  राज्य  प्रतर॒त्तेन
 विभागों  के  साथ  प्रभावी  समन्वय  स्थापित  किया  है  ।

 (1९)  स्वापक  सीमा  छुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  छुह़क  समाहर्तालयों  तथा  कुछ  पुलिस
 संगठनों  में  सुजित  किए  गए  हैं  ।

 (१)  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसियों  जेसे  अन्तर्राष्ट्रीय  अपराध  पुलिस  संगठन  सी०  पी०

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापक्र  नियंत्रण  सीमा  शुल्क  सहयोग  संयुक्त  राष्ट्र
 अन्तर्राष्ट्रीय  ओषध  नियंत्रण  कोलम्बो  प्लान  ब्यूरो  आदि  के  साथ  घनिष्ट  सम्पक  बनाए  रखा

 जाता

 इस  मामले  पर  पाकिस्तान  तथा  संयुक्त  राज्य  अमेरिका
 जैसे  देशों  के  साथ  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।

 1990  में  मारत  द्वारा  एक  क्षेत्रीय  अभिसमय  अर्थात  स्वापषक  ओऔषध  तथा
 मनः  प्रभावी  पदार्थों  पर  साके  अभिसमय  में  हस्ताक्षर  किए  गए  ।

 भारत  ने  स्वापफक  औषध  तथा  प्रभावी  पदार्थों  वे  अवध  व्यापार  के  विरुद्ध
 1988  के  संयुक्त  राष्ट्र  अभिसमय  को  मान  लिया  है  |

 37
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 नल  बनाम

 हथकरधा  कुमकरों  को  लक्ष्छी  धागों  को  रुप्लाई

 #544,  श्री  सत्यगोपाल  सिथ्थ  :  क्‍या  बस्त्र  सम्च्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  देश  में  लच्छी  धागों  के  मूल्य  में  हुई  भारी  वृद्धि  का  हथकरथा  बुनकरों  १९

 कूल  प्रभाव  पड़ा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  ब्या  ओर

 हथकरथा  बुनकरों  को  रियायथती  दरों  पर  लक्ष्छी  धागे  उपलक्ध  कराने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 बरत्न  मंत्रालय  के  राज्य  सरनभ्नो  अशोक  :  जी  हैं

 3-8-1991  से  17-8-1991]  तक  कोयम्बट्र  बाजार  में  हैक  वान॑  की  मारित  औसत
 कीमतें  54.01  रु०  प्रति  से बढ़कर  57.!1  रु०  प्रति  हो  गई  कीमतों  में  वृद्धि  की

 प्रवुत्ति  10,20,30  ओर  40  के  काउन्टों  में  बनी  हुई  है  जिनकी  हथकरा  क्षेत्र  में  मारी  मांग

 कोयम्बटूर  बाजार  में  इन  काउष्टों  की  3-8-1991  और  17-8-1991  की  स्थिति  अनुसार  कीमतें
 नीचे  की  तालिका  में  दी  गई  है  :

 का  उन्ट

 कर  ह
 सूती  हैंक  यान

 कोयम्बट्र  बाजार

 3-8-1991

 कास्ट  36.73  39.48
 20  काउस्ट  49.00  52.08
 30  काउन्ट  56.33  39.53
 40  काउन्ट  !42  काउन्ह  59.77

 केन्द्रीय  सरकार  ते  इस  प्रकार  के  स्थाई  प्रबन्ध  किए  हुए  हैं  जिनसे  विभिन्‍न  उपायों  के
 जरिए  हथकरघा  बुनकरों  को  उचित  कीमतों  पर  हैंक  यान  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके
 लेसे  किए  हैंक  यानें  दायित्व  योजना  जिसके  अन्तर्गत  प्रत्येक  यान  उत्पादक  को  सिविल  खपत  के  लिए
 पैक  किए  जाने  वाले  कुल  याने॑  में  स ेकम  से  कम  50  प्रतिदात  यान॑  हैंक  के  रूप  में  पेक  करना  जरूरी
 होता  (2)  हथक  रधा  क्षेत्र  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  नई  बरुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  की
 स्थापना  तथा  मौजूदा  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  की  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 सहकारी  विकास  निगम  सी  )  के  जरिए  ऋण  (:  बुनकरों  को  ठचित
 कीमतों  पर  हैंक  याने  की  सप्लाई  करने  के  मुख्य  उद्दंष्य  से  राष्ट्रीय  हथकरणा  विकास  निक्ष  को

 (4)  हथक  रचा  बुनकरों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  सहकारी  तथा  राज्य  क्षेत्र  की  मिलो  द्वारा
 लिमित  हैंक  यानें  की  बिक्री  कीमतों  को  विनियमित  करने  के  लिए  राज्य  स्तरीय  हैंक  यान  कीमत
 निर्धारण  समिति  की  तथा  (5)  हथकरघा  बुनकरों  को  उचित  कीमतों  पर  यान  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  सादे  रील  हैंक  यानें  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  छूट  देगा  तथा  डबल  कस  रोल  हैंक
 माय
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 यानें  की  कीमतों  में  हाल  ही  में  उछाल  आने  के  फल्लस्यरृप  केन्द्रीय  सरकार  ने  देद्ा  में  कताई
 उद्योग  के  प्रमुख  प्रतिनिधि  निकायों  क ेसाथ  एक  बंठक  आयोजित  की  थी  जिसमें  उनसे  उदारता  बरतने
 तथा  याने  की  कीमतों  को  स्थिर  बनाए  रखने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  |  राज्यों  के  मुख्य
 मन्त्रियों  से अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सहकारी  राज्य  क्षेत्र  की  मिलों  के  याने  उत्पादन  की
 टरी  करें  तथा  हैंक  थाने  की  सप्लाई  कीमतों  और  वितरण  के  बारे  में  वस्त्र  के  प्रभारी  सच्चित  के  स्तर
 पर  भियमित  रूप  से  राज्य  स्तरीय  समीक्षा  मुख्य  मबनच्रियों  को  यह  भी  परामहां  दिया  मया  है  कि
 दे  जिलाधीक्षों  को  जिलों  में  या  के  व्यापारियों  के  स्टाक  तथा  याने  की  बिक्री  कीमतों  थो  बियमित
 रूप  से  जांच  करने  का  आग्रह  करें  ताकि  यान  की  जमाखोरी  को  रोका  जा  सके  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने
 स्वय  भी  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  ऐसे  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वह  40  और  उससे  कम  के  काउन्‍्टों
 के  याने  का  उत्पादन  बढ़ाएं  जिनकी  कीमतों  में  बद्धि  होने  ।  हथकरघा  बुनकर  अत्यधिक  प्रमावित

 हुए  मारत  सरकार  ने  सूती  यान  के  निर्यात  की  समीक्षा  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  हालांकि

 मुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  बनाए  रखने  के  लिए  इसका  अत्यधिक  महत्व  है  ।  राष्ट्रीय  हथकरघा
 विकास  निगम  को  निर्देश  दे  दिया  गया  है  कि  वह  राज्यों  में  हथक्रधा  बुनकरों  और  एजेंसियों  के

 लिए  अपने  यान  सप्लाई  के  प्रचलन  बढ़ाएं  ।  बस्त्र  आयुक्त  को  भा  जमाखोरी  के  खिलाफ  अभियान
 चलाने  के  उदहं शव  से  यान॑  व्यापारियों  की  जांच  शुरू  करने  के  निर्देश  विए  गए

 सड़क  दुर्घटलाओं  को  कसम  से  कम  करने  हेतु  सुरक्षा  डपाय

 ९545.  थी  कावस्थुर  आर०  जतनादतत  :  कया  जल-भूतल  परिवहल  संत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सड़क  दुर्घटनाओं  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  सशकार  ने  कोई  सुरक्षा  उफाय

 किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  सड़क  दुर्घटनाएਂ  होने  के  प्रमुख  कारण  कया  और

 (a)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विकास  करने  के  लिए  सरक्वार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 जल-भुतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीदा  :

 बुषंटनाओं  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--  --

 बेहतर  बाई  पास  2/4  लेन  बनाकर  बेहतर  इ  टर-सैक्शन  हस्यादि

 द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  मे ंलगातार  सुधार  करना  ।

 (IL)  ड्राईवरों  के  प्रशिषण  और  लाईसेंस  सड़क  पर  चलने  हेतु  वाहन  क्षमता  की

 आदषधिक  विक्षेषतया  सुरक्षा  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बेहतर  स्तर  के  वाहनों  का

 द्र्कों  री  ओव  रलोडिग  रोकत  के  उपायों  के  संबध  में  मोटर  वाहत  अधिनिपम  में  और  कड़े  प्रावधान

 करवथा  ।
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 राष्ट्रीय  तथा  राज्यीय  स्तर  सड़क  सुरक्षा  परिषदों  का  गठन

 (1५;  पैदल  यात्रियों  सहित  सभी  बर्ग  के  सड़क  प्रयोगक्‍्ताओं  में  बेहतर  जागरुकता  पैदा  करने

 के  अभियान  चलाए

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  तथा  अन्य  राजमार्गों
 पर

 सडक  दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारणों  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  ह्राईवरों  का  वाहनों  में  मैकनिकल  यात्रियों  का
 खराब

 सड़क  की  का::यां  और  अन्थ  विविध  कारण  जेसे  व्यक्ति-रहित  रेलवे  फाटक  और  मिली-जुली  यातायात

 परिस्थितियां  भी  शामिल  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमा्गों  का  विकास  एक  सतत  प्रकिया  है  और  उनमें  सुधार  तथा

 कमियों  को  दूर  करने  की  स्कीमों  पर  आपसी  विभिन्‍न  योजना  अवधियों  में

 बथ  की  उपलब्धता  इत्यादि  पर  निर्मर  करती  है  |

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  हारा  तम्बाकू  कम्पनियों  को  वित्तोय  सहायता

 *546.  श्लीमतो  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  तम्बाक्‌  कम्पनियों  का  वित्तपोषण  कर  रहे  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  बेंक  ने  कम्पनियों  को
 बार  कितनी  घनराशि  की  सहायता  दी  ?

 बित्स  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर

 भारतीय  रिजवं  ढौंक  द्वारा  दो  गई  सूचना  के  अनुसार  जून  1988,  1989  और  जुन
 1990  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  उपलब्ध  |  अनुसूचित  वाणिज्यिक  डॉकों  द्वारा

 तम्बाक्‌  ओर  तम्बाक्‌  उत्पादकों  के  लिए  बकाया  अग्रिमों  की  राक्षि  निम्नानुसार  है  :---

 धमाका  अ्याक>ा2मक
 वर्ष  रुपए  राशि

 1988  302...
 1989  355
 1990  373

 जहां  तक  डोॉंक-वार  ब्यौरे  का  सम्बन्ध  मारतीय  रिजवं  ढौंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कुल
 5  करोड़  रुपए  और  उससे  अधिक  की  ऋण  मीमाओं  का  लाम  भ्राप्त  करने  वाली  तम्बाक  कम्पनियों
 को  बिल्तीय  लहायता  प्रदान  करन  वाले  ढौंकों  के  वारे  में  सूचना  उपलब्ध  है  ।  1988
 दिसम्बर  1989  और  दिसम्बर  1990  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिंत  के  अनुसार  स्वीकृत  सीमायें

 पृ  और  सावधि  और  कुल  बकाया  रकमें  संलघन  विवरण  में  दी  गई  जहां तक  कम्पनी  वार  सूचना  का  संबन्ध  डॉंकरों  में  प्रघलित  प्रथाओं  और  रीति-रिवाजों  तथा  सरकारी
 क्षेत्र  के

 डौंकों  को  नियंत्रित  करने  वाली  सांविधियों  के  अनुधार  उनके  ग्राहकों  अथवा  उनकी  गति
 विधियों  के  अनुसार  उनके  प्राहकों  अथबा  उनकी  गतिविधियों  से  संबन्धित  सूइता  प्रकट  नहीं  क॑
 जा  सकती  |  हु
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 खपए  में  मुगतान  करने  बाले  देशों  को  निर्यात

 547.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  कया  बाजिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रुपये  का  अवमूल्यन  होने  के  बाद  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  वापस  लिये  जाने  के

 कारण  रुपए  में  मुगतान  करने  वाले  देशों  को  होने  वाला  निर्यात  सकट  में  पड़  गया

 क्‍या  रुपए  के  अवमृल्यन  के  कारण  मारत  और  सोवियत  संध  के  बीच  दीघंकालिक

 द्विपक्षीय  व्यापार  समझौते  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 जाजिण्य  संजालय  के  राज्य  सन्नी  पो०  :  रुपया  मुगतान  वाले  देशों  को
 निर्यात  करने  वाले  कुछ  निर्यातकों  ने  नगद  मुआवजा  सहायता  वापस  लेते  के  बाद  उत्पन्न  कठिनाइयों
 के  बारे  में  अम्पावेदन  दिये  रुपया  मुगतान  करने  वाले  देशों  को  होने  वाला  निर्यात  सकट
 में  नहीं

 नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 डड़ीसा  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  का  ऋण-जमा  अनुपात

 548  भरी  अनाबि  चरण  दास  :  बया  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कछूपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  वाणिज्यक  बैंकों  द्वारा  प्रांत  व्यक्ति  कितना  पूंजी
 भिवेध्  किया  गया

 उड़ीसा  में  लधु  उद्योमों  ओर  कमजोर  वर्भों  के  लिए  राष्ट्रीकृत  गेंकों  का  ऋण-जमा
 अनुपात  कितना  और

 राष्ट्रीयकृत  छोंकों  न ेगत  तीन  वर्षो  के  दौरान  उड़ीसा  में  लघु  उद्योगों  को  कितनी
 सहायता  दी  है  ?

 बित्स  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  (  :  1990  के
 अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  मैं  अन्य  राज्यों  की  तुलना  वाणिज्यिक  बैंकों  का  प्रति  व्यक्ति
 निवेद  अमुबन्ध  में  दिया  गया  किसी  राज्य  में  ढौंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात  शक  की  कूल  जमा
 राशियों  तथा  उस  राज्य  में  ऋण  संवितरण  पर  आधारित  होता  घटक  वार  त््ण  जमा
 अनुपात  उपसब्ध  नहीं  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  ऋण
 76.5  अ्तिशत  था  ।  जगत

 तथा  । न  नवीनतम  उपलब्ध के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  मेंकों  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  दिए  गए  अग्रिम  क्रमश
 )

 करोड़ करोड़ रुपए तथा 224 करोड़ थे । 4३
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 बेंकों  को  छोड़कर  )  द्वारा  राज्यवार  प्रति  व्यक्ति  निवेश  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 .  आन्ध्र  प्रदेश
 »  अरुणाचण  प्रदेश
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 विवरण

 मार्च  1990  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  अनुसूचित  वाणिज्यिक  डेंकों  ग्रामीण

 राज्य  का  नाम  अनुसूचित  वाणिज्यिक  डोंकों
 ग्रामीण  बैंकों  को

 छोडकर  )  का  निवेद
 लाख

 अनुसू  नित  वाणिज्यिक  गैंको
 प्रामीण  ढौंकों  को

 छोड़कर )  प्रतिव्यक्ति  निवेश

 असम
 «  बिहार

 गोवा

 गुजरात
 .  हरियाणा
 «  हिमाचल  प्रदेश

 .  जम्म  और  कश्मीर
 .  कर्नाटक

 «  केरल
 .  मध्य  प्रदेश
 -  महाराष्ट्र
 «  मण्पुर
 .  मेघालय

 नागालंण्ड

 झहढीसा
 «  पंजाब
 .  राजस्थान

 सिक्‍्कम
 -  तमिलनाड़

 2.  त्रिपुरा
 डत्तर  प्रदेदा
 पद्दिम  डांगाल

 1,46,380
 577

 53,761
 1,72,668

 1,513
 1,32,831

 48,385
 17,095  5

 26,635

 98,077

 4,840

 6,892
 86,470
 57,444

 757

 5,047
 2,79,232

 जापान  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 23
 71

 218
 202
 113
 327
 298.
 339
 3635
 246
 329
 222
 290
 273
 493
 621
 278
 292
 275
 172
 274
 198
 207
 244

 4049.  थी  गंगाधघशा  सामोपल्‍्ली  :  कया  घालिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संघ  सरकार  का  विचार  लौह
 थोच  हुए  पांच  वर्ष  के  समझोते  को  रह  करने  का

 स्‍क  के  निर्यात  के  लिए  मरत  और  जापान  के
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 ग्रांखल  उत्तर  23  1991

 अब  -:  जन  ee  अऑआऑऑऑ"ज--.3त3त>-त  -

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 जापान  को  लोह  अयस्क  किस  मूल्य  पर  सप्लाई  किया  जाता  है  और  इसका  अन्तर्राष्ट्रीय

 मूक्य  कितना  है  ?

 बाजिल्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  पी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 चालू  ब्ष  के  दोरान  जापाम  को  जिस  कीमत  पर  लौह  अयस्क  का  निर्यात  हो  रहा  है

 बह  13.12  अमरीकी  डालर  ओर  25.99  अमरीकी  डालर  प्रति  टन  के  बीच

 यह  कीमत  अयस्क  की  किस्म  और  गुणवत्ता  तथा  लदान  समुद्री  किराए  आदि  पर  निमर
 करती  जापान  को  बे  1991-92  के  दौरान  लौह  अवस्क  के  मिर्यात  के  लिए  मारतीय  निर्यातकों
 को  जो  कीमत  बुद्धि  प्राप्त  हुई  हे  वह  वही  थी  जो  कि  जापान  स्टील  मिल्स  ने  अन्य  निर्यात  करने
 बाले  देशों  को  दी  हूं  ।

 एकाधिकार  अवरोधक  त्यापारिक  व्यथहार  आयोग  के  नये  उत्तरदायित्व

 4050,  ओऔी  सदन  लाल  रुरामा  :  क्‍या  स्पाय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :
 स्या  सरकार  का  ध्यान  26  1991  के  टाइम्सਂ  में

 स्टापड  एम०  आर»  टी०  पी०  सी०  में  एक्सेप्ट  न्‍्यू  रेसपोंनसिबिलोटीजਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित
 समाचार  को  ओर  दिलाया  गया

 (a)  यदि  तो  कया  मयी  ओौद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  परचात्‌  एकाधिकार  अवरोधक
 व्यापारिक  ध्यवहार  आयोग  को  कुछ  अतिरिक्‍त  जिम्मेदारियां  सौंपी  गई

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  बदली  हुई  परिस्थिति  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्ती  तथा  स्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  शों

 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  (१)  जो

 तथा  औद्योगिक  नीति  पर  वक्तव्य  के  अनुसार  एकाधिकारिक  अवरोधक  तथा

 अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  को  नियंत्रित  तथा  नियमित  करने  पर  जोर  दिया  जाएगा  ।  साथ  ही  साथ

 मवदाक्ति  प्राप्त  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ब्ववहार  आयोग  की  स्वप्न  रणा  से  या  वेयक्तिक
 उपभोक्ताओं  या  उपभोक्ता  श्रेणियों  से  अवरोधक  तथा  अमुचित  व्यापार  प्रथाओं  के
 बारे  भें  प्राप्त  शिकायतों  पर  जांच  आरम्भ  करने  के  लिए  अधिकार  दिया

 ओद्योगिक  नोति  पर  वकतथ्य  में  उल्लिखित  व्यापारिक  एकाधिकार  तथा  अवरोधक

 ब्यबहार  आयोग  को  सौंपे  जाने  वाले  अतिरिनत  दायित्वों  को एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 ड्यवहार  196५  में  उपयुक्त  संशोधनों  के  द्वारा  प्रभावी  बनाने  की  आवश्यकता

 एम०  आर०  टी०  पी०  आयोग  को  इन  अतिरिक्त  दायित्वों  को  निमाने  के  लिए  उपयुक्त  रूप  से
 साधन  सम्पन्न  कराना  घुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए
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 1  लिखित  उत्तर

 य्रोप  में  बन्द  पड़ो  पदसमल  समिलों  का  अधिप्रहण

 4051.  भी  श्मत  कुसार  सण्डल  :  क्‍या  बस्तर  सश्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोप  में  बन्द  पड़ी  पटसन  मिलों  का  अधिग्रहण  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 कैकीय  सरकार  की  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  ऐसा  जोखिम  उठाने  का  ओचित्य  कया  है  जबकि  अपने  देश  के  अन्दर
 बीसियों  पटसन  मिलें  बन्द  पड़ी

 विदेशी  मुद्रा  में  इस  प्रयोजनाथे  कितना  खबं  करना  और

 यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्तर  पर  विचाराधीन  है  ?

 बस्तर  संत्रालय  के  राज्य  भस्ती  भशोक  :  हां  |  निजी  क्षेत्र  की  एक
 पटसम  मिल  ने  सरकार  को  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 यूरोप  में  एक  पटसन  मिल  की  स्थापना  करके  वहां  पटसन  फैश्निक  के  बढ़  रहे  बाजार
 का  अधिग्रहण  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  भविष्य  में  टैरिफ  प्रतिबन्धों  के  लागू  होने  की  किसी  भी
 स्थिति  से  निपटा  जा  सके  ।

 इस  परियोजना  पर  4.0  लाख  पौंड  लागठ  आने  का  अनुमान  ऐसा  अनुमान  है  कि
 5  वर्ष  की  अवधि  के  मीतर  इस  परियोजना  से  निकल  विदेश्षी  मुद्रा  का  अजंन  होने  लगेगा  ।

 कुछ  छार्तों  पर  ह_स  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  विदेश  में  संयुक्त  उद्यम  सम्बन्धी
 मन्त्रालयी  समिति  की  बेठक  में  किया  गया  था  ।

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  में  जा./अ.  के  कर्मचारियों  की  पदोग्नति

 4052.  डा०  पौ०  बह्लल  पेसमान  :  क्या  बिस्त  मरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेंट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  गृह  मंत्रालय  और  प्र्मासनिक  सुधार
 के  ज्ञापन  संख्या  306  12/3/78-.  संस्थापन  दिनांक  9-2-1982  के  अनुसार
 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  +े  अभ्यार्थियों  को  देय  और  अनुमत्य  प्रतिनिधिस्व/झेयर
 अखिल  भारतीय  सेवा  1989  द्वारा  लिपिकीय  संबगगं  से  में
 न्नतियां  की  थीं  ।

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  बकाया  पदों  को  पूरा  भरने  की  क्या  योजनाएं

 कया  बेंक  का  अखिल  भारतीय  सेवा  1989  के  अन्तगंत  जा'/अ.
 के  अम्याथियों  को  उसी  दिनांक  से  देय  प्रतिनिधित्व  देने  का  विचार  है  जिससे  अन्य  अभ्यर्थियों  को

 पदोन्‍नत  किया  गया

 यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या
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 लिखित  छत्तर  23  1991

 क्‍या  डौंक  ने  के  बकाया  पदों  को  मरने  के  लिए  ही  विशेष  परीक्षा  ली

 ओऔर
 यदि  तो  उक्त  परीक्षा  के  फलस्वरूप  भरे  गये  रिक्त  पदों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 विस  संजालय  में  राज्य  संत्री  दलबोर  :

 यह  प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 से  सेन्‍्ट्रल  ढॉंक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसमे  दो  चरणों  में  136
 रिक्षत  पदों  को  भरा  था  जो  इस  प्रकार  हैं  :--

 ;
 इन  तारीख  से  a.  सामान्य

 1-11-90  5  9  54
 29-12-90  4  50  14

 tte
 जोड़  9  59  68

 5  बना  ++-  वनीत-+  -।  ee  नम  ++-ननननननननननन  जन  नम  3  जम  3  न  नमन  जन  सा  ८  ०33,

 चुकि  लिपिक  से  जे  कंडर  में  पदोन्‍तिनयों  क ेलिए  अनुसूचित  जनजाति
 बर्ग  में  सबसे  पुरानी  वकाया  रिक्‍तयां  थी  उसने  18-11-90  को  अनुसूचित  जनजाति  वर  के
 लिए  एक  विधोष  अखिल  माश्त  सेबा  परीक्षा  का  आयोजन  किया  और  50  के  अभ्यर्थियों
 की  29-1  2-90  से  पदोन्नति  दी  ।  च्‌कि  यह  रिकतयां  अनुसूचित  जनजाति  के  अम्यार्थियों  के  लिए
 आरक्षित  थी  ।  अतः  इन्हूँ  बिशेष  पदोन्नति  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  मरा  गया  क्योंकि  ऐसे  अम्यार्थी  सामान्‍य
 पदोस्नति  प्रक्रिया  से  मिल  नहीं  रहे  थे  ।  उनकी  पदोन्नति  की  तारीखों  को  पूर्ब  दिनांकित  करना
 सम्भव  महीं  है  ।

 राष्ट्रीय  भाषास  बेक  हारा  बचतें  जुटाथा  जाना

 4053.  ली  अजल  दस  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करे  कि  :

 राष्ट्रीय  आवास  ढॉक  हारा  आम  जलता  से  बचतें  जुटाने  बाली  योजनाओं  के  नाम  क्‍या
 और

 अब  तक  इस  दित्ा  में  चलाए  गये  अभियाम  और  उष्लब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 जित्त  सन्ञालय  में  राक््य  मंत्री  दलथोर  सिह|  :  ओर  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  न

 आम  जनता  के  लिए  ।  1989  को  आवास  ऋण  खाता  योजना  के  नाम  से  ऋण-मह-वचत
 पोजना  छुरू  की  है  जिसे  अनुसचित  वाणिज्यिक  ढबौंकों  और  कुछ  चनी  हुई  आवास  वित्त  कम्पनियों  के
 माध्यम  से  लागू  किया  जा  रहा  आवास  ऋण  खाता  योजना  के  अन्तर्गत  कोई  भी  ऐसा  व्यक्ि
 जिसके  पास  मारत  में  कहीं  मो  आवास/फ्लेट/अपार्टमेंट  नहीं  है  ।  अनुसुचित  वाणिज्यिक  बैंको  या  शनी
 हुई  आवास  बिक  कम्पनिमों  में  अपना  खाता  खोल  सकता  न्यूनतम  अंशदाम  प्रा  त्॒माह
 है  और  योजना  के  अन्तगंत  बचत  की  जान  बाली  राझ्ि  की  कोई  अधिकतम  सीमा  नहीं  आवास
 ऋण  खाता  योजना  के  अम्तगंत  जमाराश्षियों  पर  मिलते  वाले  ब्याज  की  दर  10  प्रतिशत  होगी  जो  कि
 प्रतिवर्ष  चक्रवृद्धि  खूअ  में  बढ़ंगी  ,  योजना  के  अन्तगंत  आवास  ऋण  के  लिए  पात्र  होने  के  वास्ते  न्‍्यनतम
 बचत  अवधि  5  ब्ष  है  ।

 पर
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 राष्ट्रीय  आवास  डॉक  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के अनुसार  आवास  ऋण  खाता  योजना  के  अन्तगंतत
 5  लाख  खाते  खोले  गए  थे  जिसमें  1991  के  अन्त  तक  92  करोड़  रुपये  की  कुल  राष्षि  जमा

 जौड़ी  का  निर्यात

 4054,  भी  जायनल  अवेदिन  :  क्या  बाजिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बर्ष  वार  तथा  देश-बार  कितनी  मात्रा  में  बीड़ी  निर्यात  किया
 और

 इस  निर्यात  से  कितनी  बिदेक्षी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 बाणिल्य  संभालय  में  उप  संत्री  सलजान  :  तथा  :  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोराव  निर्यात  की  गई  बीड़  की  मात्रा  और  मूल्य  नीच  दिया  गया  है  :

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टनों  रुपए  मे ं)

 1988-89  462  2.10
 1989-90  1478  2.90
 1990-91  ]  351  3.21

 उपयु बत  निर्यात  का  देहा-वार  ब्यौरा  लिम्नामुसार  है  :

 टनों

 देश  1988-89 9  1989-90

 अफगानिस्तान  46  24

 आस्ट्रेलिया  न  न+

 बहुरीन  24

 कनाड़ा  न

 जापान  कर  न

 कुबंत  2  8  न

 मलेशिया  7  7

 मीदरलैण्ड्स
 न

 ओमान  36

 कतर  76
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 1  2  3  4

 सिंगापुर  7  6  9

 साउथ  अरेबिया  89  13  45

 यू०ए०ई०  158  1223  170

 पू०एस०ए०  1  3  3

 पद्दिषमी  जमंनी  58  न  न

 ध्वाद्थ  कोरिया  --  ६  रे

 कुल  :  462  1478  351

 कार्पोरेष्न  बेंक  का  कार्यकरण

 4055.  श्री  कालका  वास  :  क्या  विस  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  29  अप्र  1990  तथा  13  1990  को  प्रकाशित  पत्रिका
 स्टैण्डडंਂ  में  अनडिस्कलोज्ड  लायबल्टीਂ  तथा  कार्पोरेशन  बेंक्स  क्र  डिट

 कोलियो  अनहेल्‍दीਂ  तामक  शीर्षक  के  अन्तगंत  प्रकाकित  समाचार  की  ओर  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 क्‍या  सरकार  द्वारा  पूरे  मामले  की  कोई  छानबीन  कराई  गई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्थ  निकले  ओर  ढौंक  के  कार्यकरण  में  ब्याप्त  खामियों  को
 हूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलथोर  :  जो  हाँ  ।
 ये  समाचार  अशोध्य  रण  ऋण  पोर्टफोलिया  तथा  ऋषणों  की  मंजूरी  में

 मभितताओं  ओर  अवरुद्ध  अग्रिमों  के कारण  डॉक  को  अधोषित  देनदारियों  के  बारे  में  थे  ।

 इस  मुहों  की  मारतीय  रिजयं  ढोंक  द्वारा  जांच  की  गई

 भारतीय  रिजव  बौंक  की  जांच  से  पता  चलता  है  कि  अधिकतर  आरोप  बहुत  पहले
 मंजूर  किए  गए  अप्निमों  के  संबन्ध  में  जिन  पर  इसने  अब  अपनी  जांच  रिपोर्ट  में  पहले  ही  टिप्ण्णी  की
 है|  जांच  कुछ  अप्रिमों  के  सम्बन्ध  में  मंजूरी  से  पहले  तथा  मंजूरी  के  बाद  की  निर्धारित  प्रक्रियाओं
 से  कुछ  हटकर  कार्य  करने  का  पता  चला  अशोष्य  क्रणों  को  बट्टे-खाते  डालने  के  सबन्ध  में  क
 ह्वारा  अनुपालन  की  गई  कार्यविधि  तथा  प्रक्रिया  को  मारतीय  रिजयं  डोंक  द्वारा  जांच  को  गयो  और
 झेंक  को  परामझ  दिया  गया  कि  जब  कभी  किसी  खाते  के  अवरुद्ध  होने  के  लक्षण  दिखाई  दें  तो  स्टाफ
 को  जिम्मेदारी  को  जांच  को  जाए  ओर  इस  कार्य  के  लिए  क्रणों  को  बट  खाते  डाले  जाने  तक
 जार  न  किया  कारपोरेशन  मेंक  ने  भारतीय  स्वर्ण  ढबोंक  को  सूचित  किया  है  कि  इसने  इसे
 बताई  भई  चूकों/विसंगतियों  को  दूर  करने  के लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  हृवकरधा  विकास  निगम  के  कार्य  तथा  उपलब्धियां
 40156.  डा०  कारतिकेश्थर  पात्र  :  क्‍या  बस्तर  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में
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 वार  कच्ची  सामग्री  गारन्टी  योजना  के  अन्तर्गत  अमावप्रस्त  क्षेत्रों  में  सूत  के  डिपों  की  स्थापना  करने
 के  मामले  में  राष्ट्रीय  हुथक  रधा  विकास  निगम  द्वारा  किए  गए  कार्यों  और  इसके  परिणामस्वरूप  निमम
 को  हुई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मसजोी  अक्ोक  :  मारत  सरकार  ने  अगस्त  1989  में

 मिल-गेट  कीमत  पर  कमी  वाले  और  अन्य  क्षंत्रों  को  याने  की  सप्लाई  के  लिए  एक  विश्षेष  योजना

 मंजूर  की  इस  योजना  को  राष्ट्रीय  हथकरधा  विकास  निगम  सी  )  के  माध्यम
 से  कार्यान्वित  किया  गया  था  ।  योजना  समयबद्ध  और  मात्राबद्ध  थी  जोकि  केवल  एक  बार  के  लिए
 ही  थी  ।  योजना  के  अन्तगंत  को  एक  बचं  की  अवधि  में  यान  की  ।  लाख  गांठें

 सप्लाई  करनी  थी  |  योजना  की  अवधि  को  बाद  में  बढ़ाया  गया  था  और  मार्च  1991  में  यह  समाप्त

 हो  गई  थी  ।  योजना  के  ने  3  राज्यों  में  अपने  डिपों  के  माध्यम  से  89

 करोड़  र०  से  अधिक  मूल्य  की  1.15,525  1451  बंग  तथा  1,02,462  यान॑  की

 सप्लाई  की  ।  राज्यवार  ब्यौरा  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  द्वारा  मिल
 गेट  कीमत  पर  याने  सप्लाई  करने  के  लिए  सप्लाई  किए  गए  याने  के  कुल  मूल्य  के  5  प्रतिशत  की
 दर  से  आर्थिक  सहायता  दी  जानी  थी  ।

 कलकक्ता  और  क्वीलोन  में  4  विपणन  काम्पलैण्स  चला

 रहा  है|  दो  काम्पलेक्स  अहमदाबाद  और  हैदराबाद  में  भी  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 क्र०  राज्य  सप्लाई  किए  गए  यान  की  मात्रा  मूल्य  लाख  र०  में

 गांठे  बेग  किग्रा

 1.  आंध्र  प्रदेश  109 10.00  न  न  939.12
 2.  असम  5344.00  —  न  473.66
 3.  बिहार  5686.00  न  416.98
 4.  गुजरात  297.50  न  न  26.34
 5.  हरियाणा  3217.50  125.00  900.00  211.27
 6.  जम्मू  तथा  काइमीर  298.00  55220.25  53.51
 7.  कर्नाटक  9289.00  न  न  793.26
 8.  केरल  426.00  न  —  33.09
 9.  मध्य  प्रदेश  10812.20  --+  26456.50  932.23

 1(  .  महाराष्ट्र  3049.°0  --.  2000.00  244.34
 11.  मणिपुर  598.00  —  7950.30  66.36
 12.  व्रिजोरम  20.00  न  न  1.41
 13.  मेघालय  42.00  लत  ना  2.54
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 ||  2  3  4  5  6

 14.  नागालेंड  172.00  न  न  2.85

 15.  उड़ीसा  5016.00  न  100.00  470.52

 16.  पांडिचरी  108.00  —  —  7.72

 17.  राजस्थान  1713.00  1075.00  3500.00  137.50

 18.  सिक्किम  134,50  0.43

 19.  तमिलनाडु  21724.00  न  1501.44

 20,  हिमांचल  प्रदेश  40.00  न  —  3.29

 21.  त्रिपुरा  !009.50  न  न  84.38

 22.  उत्तर  प्रदेश  25393.00  251.00  5435.00  1611.65

 23.  ५०  बंगाल  9626.27  +-  —  908.23
 भ्रका-करंमरलीक

 योग  :  115525.97  1451.00  102462.05  8921.32
 री

 सेप्य  अधिकारियों  के  विदद्ध  केल्रीय  जांच  ब्यूरो  को  जांच

 [  हिस्दी
 4057.  क्री  शिव  धारण  बर्मा  :  क्‍या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  सैन्य  अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 जांच  गई

 उनके  विरुद्ध  किन  मामलों  की  जांच  की  गई  और  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 काय्यंवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इसके  बया  कारण  है  ?

 रक्षा  संजी  धरद  :  (१)  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  1.7.90  और  30.6.91  के
 बीच  सेना  के  कमं।शन  अफसरो  के  विरुद्ध  जांच  को

 और  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरोने  ।2  मामलों  की  जांच  की  और  हसमें  सेना  के
 15  अफसर  अनन्‍्तप्रस्त  पाए  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जिन  आरोपों  की

 पड़ताल  की  गई  थी  उनका  सम्बन्ध  टेण्डर  आमंत्रित  किए  सामान  की  खरोद  परिवहन  के  लिए
 ठेकों  की  मज्री  वाहनों  को  किराए  पर  लिए  स्थानीय  खरीद  में  रिश्वत  लेन
 तथा  आय  क॑  ज्ञात  स्नोतों  से अधिक  परिसम्पत्तियां  रखने  आदि  से

 जांच  के  चार  मामलों  जिनमें  सेना  के  पांच  अधिकारी  अन्तग्र  स्त  जांच  कार्य  पूरा  कर
 लिया  गया  है  और  उसकी  रिपोर्ट  सेना  मुख्यालय  को  अगली  कारंवाई  के  लिए  भेजी  जा  चकी  है  ।

 अफसरों  में  से  एक  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई  मी  शरू  की  जा  चुकी  है  ।
 -  क्षेष  है  मामलों  में  केन्द्रीय  अन्केक्ण  ब्यूरो  की  जाँच  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
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 फ्शु  बांस  का  मिर्यात

 ]

 4058.  श्री  संयब  हाहबुह्दीम  :  वया  अजित  अंजो  यह  ढलाते  को  कृपा  करेंत्रे  क्रि  ;
 गत  तीन  वर्षों  के  मानव  उपभोग  के  लिए  कितने  मूल्य  पदु  मांस  का

 निर्यात  किया

 बड़ी  मात्रा  में  आयात  करने  वाले  देशों  का  नाम  क्या

 किस-किस  पशु  का  कितना  कितना  मांस  तिर्यात  किया

 कया  सरकार  ने  कोई  ऐसी  पहचान  प्रक्रिया  शुरू  की  है  जिससे  यह  ठीक  पता  लग  सके

 कि  मांस  किस  पथ्चु  का  ओर

 (|)  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बानिक्य  मंज्ालय  सें  उप  संत्री  सलमास  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के

 निर्यात  किए  गए  पशु  म्रांस  की  मात्रा  और  मूल्य  निम्नानुसार  हैं  :

 मात्रा  :  मी०  टन  में

 मूल्य  लाख  रुपये  में

 वर्ष  मेंस  का  मांस  मेड/बक री  का  मास  योग
 तय

 मात्रा  मल्य  सात्रा  मल्य  मात्रा
 ज

 ——  ७...  मे  कि  लिन  आल
 1988-89  60695  8700  6496  2179  67191  10879

 1989-90  61764  9014  7474  2883  69238  11897
 1990-91  62456  10576  8८82  3497  71138  14073

 अनतन्तिन

 जी  नई  दिल्‍ली  ।

 प्रमुख  आयातक  देश  मारिशस  तथा  साऊदी  अरब  हैं  !

 तथा  1३)  :  मांस  के  निर्यात  की  अमुमति  उस  प्रद्देश  क ेविनिदिष्ट  वेटिश्मरी
 कारियों  से  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  फरने  पर  दी  जाती  है  जहां  पर  मांस  का  उत्पादन  होता  है  ऐसे
 बरों  की  किस्म  को  जिनसे  मांस  प्राप्त  होता  है  इस  प्रमाणपत्र  से  सुनिष्चित  किग्रा  जाता  है  ।

 जीवन  बसा  निगस  द्वारा  राक्षस्थान  को  वित्तीय  सहायता

 4059.  थी  बाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  बित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  ने  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  राजस्थान
 को  अर्ष-बार  और  योजना-वार  कितनी  विश्तीय  सहायता  और

 है



 लिखित  रत्तर
 a नमन  नमक

 23  1991

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  विचाराधोन  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  इसके  लिए  कितनी  धनराधि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 विस  संत्ञालय  में  राज्य  संत्री  रामेदथर  :  सूचना  संलगन  विवरण  में  दी

 गई  है

 (a)  चालू  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दौरान  मारतोय  जीवन  बीमा  निगम  ने  राजस्थान

 सरकार  की  प्रतिमूतियों  में  25  करोड़  रुपए

 1.  राज्य  सरकार  प्रतिमूतियां
 2.  भूमि  विकास  ढोंक  ऋणपत्र
 3.  राज्य  बिजली  बोर्ड

 को  ऋण  :

 4.  सामाजिक  आवास  योजनाओं
 के  लिए  राज्यों  को ऋण  -

 5.  धांषे  सहकारी  आबास  वित्त
 आवास  बोर्ड  और

 अन्य  प्राधिकरण
 जब  आपूर्ति  योजनाओं  के
 लिए  नगर  पालिकाए

 7.  राज्य  बिजलो  बोर्ड
 लिगसित  क्षेत्र  :

 8.  कम्पिनियों  सहकारी
 और  निजी  को

 ऋणपत्र  और  ऋण

 मारतीय  जीवन  बोसा  निगम  राजस्थान  राज्य  में  नियेक्ष

 वर्ष  के  दौरान

 1988-89  8-8  9  1989-90  |

 192.00  2072.56  2500.00
 1200.00  1400.00  1400.00

 387.00  416.00  407.00

 387.00  300.00  407.00

 250.00  300.00  400.00

 1864.00  2237.00  403.00

 411.19  2237.00  2674.00

 >>  7092.50

 ॥४७७ए७ल्‍्ल्‍र्शशशशशशशशशशशणशशशणशणशणशणशशशशशशशननाणशानानभननना  शासन  राशन  भकाक
 9385.95  और

 *  इसमें  योजना  आयोग  के  आवंटल  के  अलावा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  और  साधारण
 बोसा  सिगम  के  सहयोग  में  बिसालपुर  जल  आपूर्ति  परियोजना  को  वित्त  पोषित  करने  के  लिए
 स्थान  जल  आपूर्ति

 और मल-जल निगम को दिया गया 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण शामिल है , है
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 मानज-निर्नित  तथा  संहिलष्ट  तब्तु  धागे  ओर  स्टेपल  रेहो  के  विक्रय  मल्य  का  अध्ययन

 ]
 4060.  भो  धर्मण्णा  मोस्डयया  साबुल  :  क्या  बस्च  मसम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  से  विभिन्‍न
 मानव  निर्मित  तथा  संदिलष्ट  तन्तु  धागे  और  स्टेषल  रेशों  से  सम्बन्धित  लागत  और  उचित  विक्रय

 मूल्य  के  अध्ययन  करने  के  लिए  कहा

 क्‍या  का  विस्कोस  तन्‍्तु  धागे  और  मिश्चित  धागे  के  सम्बन्ध  में  भी

 ऐसे  अध्ययन  करने  का  प्रस्ताव  है  जेसा  कि  उपभोक्ता  उद्योगों  ने  बार-बार  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ओर  ऐसे  अध्ययन  के  अभाव  में  सरकार
 भोक्‍ताओं  के  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्तर  संजालय  के  राज्य  मत्रौ  अक्षोक  :  से  यह  सत्य  है  कि
 कार  ने  विभिन्‍न  मानव  निर्मित  और  सिन्थेटिक  स्टेपल  फाईबर  तथा  विस्कोस  फिलामेंट  यान  सहित
 फिलममेंट  यान  की  लागत  तथा  उचित  बिक्री  मूल्य  के  अध्ययन  का  कार्य  बी०आई०सी  पी०  को  सौंप
 दिया  ब्लेंडिड  यान  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  अध्ययन  करने  का  कार्य  बी०आई०सी०पी०  को  नहीं
 दिया  गया  फिर  भी  सरकार  इन  अध्ययामों  के  बारे  में  खुले  दिमाग  से  विचार  करती  है  और
 यदि  आवष्यकता  पड़ी  तो  ब्लेंडिड  यान  के  सम्बन्ध  में  मी  उपयुक्त  अवस्था  पर  अध्ययन  कराया  जा
 सकता  है  ।

 विदेक्ष  दोरों  के  लिए  जिदेक्षी  सुत्रा  आरी  करना

 4062.  भी  शुशील  चता  थर्मा  :  क्‍या  जित्त  मंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  और  1990  के  दौरान  सांस्कृतिक  केन्द्र  व  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियों
 तथा  सहकारी  निकायों  और  भारतीय  पर्यटकों  के  विदेशी  दौरों  के लिए  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  जारी  की  गई

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  मुद्रा  के  संकट  को  देखते  हुए  इस  प्रकार  के  दौरों  को  बहुत  कम
 करने  तथा  केवल  महत्वपूर्ण  अधिकारियों  तथा  ब्यवसायिक  प्रयोजनों  तक  सीमित  करने  का  विचार

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  सूचना  एकत्रित  कीजा  रही  है
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  को  अधिकारियों  के  विदेश  दौरों  को  कम  से

 कम  जिए  जाने  हेतु  निदेश  जारी  कर  दिए  गए  वास्तव  जब  तक  विदेशी  व्यापार

 और  विदेश  नौति  से  सम्बन्धित  कोई  विशेष  मामला  न  अधिकारियों  को  विदेश  यात्रा
 की  मंजूरी  दी  जाती  ।
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 4063.  श्री  विदनाथ  क्षास्‍्त्रो  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गाजीपुर  जिले  में  अफीम  कारखाना  कब  स्थापित  किया  गया  था  और  अब  सक  कितनी

 बार  इसकी  मरम्मत  की  जा  धुर्क  और

 सरकार  ने  उबत  कारखाने  संगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  कितना  लाभ

 कमाया  ?

 जिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :  गाजीपुर  जिले  में  अफीम  के

 कारखाने  की  स्थापना  1820  में  की  गई  थी  और  जब  कभी  मी  आवश्यकता  प्रतीत  हुई  है
 मरम्मत  करके  इसे  टीक-ठाक  करवा  दिया  गया  ।  गत  वर्षों  कुछेक  इमारतों  में  वर्ष  1982,  1983

 और  1985  में  बड़  पैमाने  में  मरम्मत  कार्य  मरम्मतों  को  छोड़  करवाया
 गया  था  ।

 इस  कारखाने  से  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  अजित  किए  गए  लाभ  तथा  हुई
 हानि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  लाभ  हानि
 रुपयों  में  रुपयों

 1988-8  9  धार  232°26
 1989-90  459.14  --
 1990-91  699.49  --

 सममममकमकाकाइमकमकयाकमपाााम  कुमकुम  कप  2७७७७  का  मा  कइकस  अल  नल
 आंकड़ों  को  अभी  अल्तिम  रूप  दिया  जाना  है  )

 निर्यात  संवर्धन  परिथदों  को  प्राप्त  निविदाएं

 ]
 4064.  भरी  माप्ये  गोबर्धन  :  ब्या  बाजिण्य  संज्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  और  के  दौरान  प्रत्येक  निर्यात  संवर्धन  परिषदों
 को  कितने  मूल्य  की  निविदायें  प्राप्त

 मारतीय  पार्टियों  द्वारा  ऐसी  विविदाओं  के  अब  तक  कितने  मूल्य  के  आदेक्ष  प्राप्त  किए
 गये  और

 क्या  हाल  के  उदारीकरण  ओर  विनियमन  समाप्ति  के  कारण  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के
 निष्क्रिय

 हो जाने की संमावना है ? जालिए्य मंत्रालय के राज्य संत्रो पौ० : और निर्यात संबर्धत 54
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 परिषदें  सामन्यंतया  विदेशी  क्र  ता-ं  से  निविदाएं  प्रॉष्स  मेँह्टी  करती  हैं  ।  नियाति  संवर्धन  ५रिंषदें  केवल
 निविदा  सूचना  के  नोटिस  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  पृछताछ  प्राप्त  करती  इन्हें  इन  परिषदों  के
 सदस्यों  के  बीच  परिचालित  किया  जाता  है  ।  चूंकि  सदर"ीं  को  इन  निविदाओं  की  स्वीकृति  सम्बन्धित
 सूचना  देन  की  आवश्यकता  नहीं  होती  अतः  परिषदें  ऐसी  निबिदाओं  के  लिए  भारतीय  पार्थियों
 द्वाश  प्राप्त  निविदाओं/आदेशीं  के  मूल्य  से  सम्बन्धित  सूचना  नहीं  रखती  है  ।

 नहीं  ।

 सो०  सौ०  आई०  का  निर्यात  सोदा

 4065.  भी  एमਂ  जो०  चशाहोखर  मति  :  कया  बस्त्र  मंत्रो  अतारांकित  प्रइन  सं०  328  के

 लिए  ।4  1990  तथा  अ०ता०  प्र०  स०  665  के  लिए  27  फरवरी  1991  को  दिए  गए  उत्तरों
 के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  की  जांच  इस  बीच  पूरी  कर  ली
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  यदि  असामान्य  विलम्ब  के  क्या

 कारण
 क्‍या  इस  रिपोर्ट  में  दोषारोपित  अधिकारी  सेवानिवृत्त  हो  चुके  हैं  या  सेवानिवृत्त  होने

 वाले

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है  तथा  इसमें  अन्तर्ग्रस्त  अधिकारियों  के  ब्यौरे  क्या
 और

 (४)  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाएँजा  रहे  हैं  या

 उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्ज  मंशॉलय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 से  कार्मिक  और  प्रद्यक्षण  विभाग  के  परामष्श  से  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिंपोर्ट
 की  जांच  की  जा  रहो  है  ।

 पहाड़ी  इलाकों  में  सड़कों  क ेबिकास  के  लिए  केरल  को  धनराशि  का  आवंठन

 <.  66.  शो  पो०  सो०  थासस  :  क्या  जल-गमूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा
 करेंगे  कि  :

 रख-रखाव  के  लिए  केरल  को  केन्द्रीय  सड़क॑  निधि  से  किंतनी  राशि  आवंटित  की  गई
 और

 क्‍या  केरल  में  कोट्टायम  जिले  में  मेलुकावु  के  पहाड़ी  इलाकों  में
 नेहलाण्परा  के  आदिवासी  इलाकों  को  जोड़ने  के  लिए  सड़कों  के  विकास  हेतु  कैन्द्रीय  सड़क  निषि  से
 घनर्राशिं  आबटित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  केन्द्रीय  सड़क
 निधि  के  अन्तगंत  अभी  तक  सड़कों  के  निर्माण|विकास  के  लिए  निधियां  दी  गई  है  न  कि  उनके
 रखाव  के  लिए  ।  गत  तीन  वर्षों  के  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  केरल  सरकार  को  आवंटित  कुल
 राषि  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  राशि

 1988-89  8-89  10.06
 1989-90  135.016
 1990-91  150.00

 और  :  केरल  सरकार  ने  बढ़ाई  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  जिसमें  अमी  वास्तविक
 रूप  से  बद्धि  नहीं  हुई  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  तहत  राज्य  सड़कों  के  विकास
 के  लिए  103.117  करोड़  रु०  की  लागत  वाली  81  स्कीमों  का  प्रस्ताव  किया  है  लेकिन  केरल  के
 कोटटायम  जिले  के  मेलूकाबू  क॑  पहाड़ो  क्षेत्रों  की  सड़कें  राज्य  सरकार  द्वारा  इसमें  शामिल  नहीं  की
 गई  है  ।

 बेंकों  में  स्‍्थानास्तरण  नोति

 4067.  थी  रोझन  लाल  :  वया  बित्स  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केस्द्रीय  सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के सभी  बोंकों  को  इस  आधद्ाय  के  कोई  निर्देश
 जारी  किये  हैं  कि  यदि  पति-पत्नी  दोनों  सेवा  में  हों  तो  उन्हें  एक  स्थान  पर  तैनात  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  इस  निर्देश  को  समी  डोंकों  हारा  सस्ती  से  लागू/पालन  किया  जा
 रहा

 पंजाब  नेष्ानल  ढौंक  के  दरमंगा  क्षेत्रीय/जोनल  प्रबन्धक  के  कार्याकलापों  में  ऐसे  कितने
 आवेदल  लम्बित  और

 इन  अबेदनों  पर  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  अथवा  बया  कायंवाही  किए  जाने  का
 विचार

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  ओर  सेवारत  दम्पत्ति
 सामास्य  पारिवारिक  जीवन  व्यतीत  कर  सके  इसके  लिए  सरकार  ने  12.8.1987  को  कुछ
 निर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  शैंकों  से कहा  गया  है  कि  पति-पत्नी  दोनों  यदि  सरकारी  क्षेत्र  के  डौंकों
 में  कार्यरत  हैं  तो  उन्हें  एक  ही  स्टेशन  पर  या  पास  के  स्टेशन  पर  तैनात  किया  जाए  बद्ातें  कि
 प्रशासनिक  सुविधा  रिक्त  पद  उपलब्ध  सरकार  के  विद्यमान  अनुदेशों  का  पासन  हो  रहा  हो
 और  यूनियनों  आदि  से  समझोता  सरकारी  क्षेत्र  के  ढेंक  ऐसे  अनुरोधों  पर  मार्ज॑-निर्देश्षों
 स्थानांतरण  नोतियों  आदि  के  आलोक  में  विचार  करते  हैं  ।

 !
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 और  पंजाब  नेशनल  डौंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  दरमंगा  क्षंत्रीय  कार्यालय
 में  ऐसे  दो  अनुरोध  लम्बित  हैं  और  प्रशासनिक  आवश्यकताओं  के  कारण  वह  हन्हें  स्वीकार  नहीं
 कर  सका

 पूर्बोत्तर  छत  में  के्नीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  बिक्षेष  ड्यूटी  भत्सा

 4068.  औऔ  डड्धछ  बरसंल  :  क्‍या  जबित्स  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूर्वोत्तर  क्षत्र  के  कुछ  विमागों  में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कमंचारी
 1983  से  विक्षेष  ड्यूटी  मत्ता  प्राप्त  कर  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हस  क्षेत्र  में  कार्यरत  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कमंचारियों
 को  अखिल  भारतीय  स्थानांतरण  उत्तरदायित्व  की  परवाह  किए  बिना  विक्षेष  ड्यूटी  भत्ता  देने  का

 यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झान्ताराम  :  से  (५)  अखिल  भारतीय
 स्थानान्त रण  दायित्व  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  सिविलियन  कमंचारी  उनकी  पूर्वोत्तर  क्षत्र  में  तैनाती  पर

 1983  से  बविक्षेष  मत्ता  लेने  के  हकदार  विशेष  भत्ता  मंजूर
 किए  जाने  की  पूरी  स्कौम  को  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है|

 केरल  में  बेपोर  और  अजीक्कल  पत्तनों  का  विकास

 4069,  थलो  टो०  जे०  अंजलोज  :  गया  जल-यूतल  परियहन  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  छोटे  पत्तनों  के विकास  के  लिए  केन्द्रोप  सरकार  द्वारा
 प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  विकास  हेतु  और  अजीककलਂ  पत्सनों  को  सम्मलित  करने  के

 लिए  केरस  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  बया  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लख-मूतल  परियहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोझ्न  :

 इन  प्रस्तावों  के  ब्योरे  इस  प्रकार  है  :---

 बेपोर  पत्तन  न  चरण  1  1500  लाख  रु०

 न्‍-+  चरण  11  5750  लाख  रु०

 योग
 7250

 १250  लाख  र०

 अजीक्कल  पत्तन  --  चरण  I  1400  झ्ाख रु०
 “  4000 साल  ढ०

 योग  5400  लाख  छ०

 “$7
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 चूंकि  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इसलिए  राज्यों  में

 लचु/मध्यम  पत्तनों  के  विकास  के  लिए  केलद्रीय  ऋण  सहायता  कोई  को  मात्रा के  बारे  में

 मभ्ती  कुछ  जानकारी  नहीं
 *कर्माक मे  खैंक  भोट  सुशाजालिय

 4070.  थी  शामचता  बीरप्पा  :  कया  बिल  संत्रो  यह  बताने की  करेंगे  कि  '

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  बैक  नोट  मुद्रणालय  स्थापित  करने  का

 यदि  हां  तो  क्‍या  परियोजना  के  लिए  मूमि  अधिग्रहित  कर  ली  गई

 इस  परियोजना  में  कुल  कितना  पृ  जी  निवेश  और

 परियोजना  की  ताजा  स्थिति  क्‍या  है  ?

 बिंस  भभालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  परियोजना  भारतीय

 रिजवं  डौंक  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 हां  ।

 परियोजना  के  अनुमोदन  के  समय  कुल  अनुमानित  निवेश  417  करोड़  रुपए  जिसमें

 सीमा-झुल्क  शामिल  नहीं  है  ।

 सिविल  मिर्माण  कार्य  पहले  आरम्म  हो  चुका  उपल्करों  की  आपूर्ति  क ेलिए
 आदेश  की  व्यवस्था  करने  संबन्धी  कार्य  किया  जा  रहा  है  परियोजता  का  धहला  चरण  1993
 तक  और  संपूर्ण  परियोजना  के  1994-95  तक  पूरा  हो  जाने  की  सभावना  है  ।

 निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  की  निर्यात  क्षमता

 4071,  थी  कैलेरी  लॉस  :  क्‍या  मंत्री  यह  धताने  की"कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  ने  नोएडा  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  की  निर्यात  संबन्धी  क्षमता  का  निर्षॉरण

 किया
 तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍्या:है  ओर  अम्य  निर्सत  संवध्धन  क्ष॑त्रों की  ठुलसत-में

 इसकी  स्थिति  क्‍या  और
 सरकार  ने  हस  क्षंत्र  से  निर्यात  संवर्धन  हेतु  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 बाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंजी  पोः  :  ओर  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  देषा  में  कार्य रत  6  ई  पी  जोनों  का  तुलनार्मक  निर्यात-निष्पादन  नीचे  दिया  गया  है  ।

 ध्धामथााादीका  दी  नीकियानी  मी  किक  किक  नी  4600  पद  TTT  70740  4  40:44  (797  TTA  की  करता
 क्र>+  ई  पी  जोनो  का  नाम  निर्यात  मूल्य

 , करोड़ों रु० कांडला एफ टी जेड 456 55 ः 2 सांतप्कुज इलेक्ट्रोंनिक्स ई पी जेड 389.9 2 3. मद्रास ई पी जैड 4. नोएडा ई यी जैंड 44.58 5 फाल्टा ई पी जेड 24-95 6 कोचीन ई पी जेड 546 ु नी े»।त-फस्‍ल्‍ :: े5ससःक्‍5सससफस-4असकफसलस सअजस सफससलनल तन
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 a ०“ लवनकलेਂ  पक +  जा

 नोएडा|  ई  पी  जोन  सहित  सभी  ई  पी  जोनों  के  निष्यादत  का  आवशिकਂ  मूश्यांकन  किया

 वर्ष  1991-92  में  नोएडा  ई  पी  जोम  से  90  करोड़  रुपये  के  मिर्यात  का  लक्ष्य

 ई  पी  जोन  100%  निर्यात  अभिमृख  एककों  के  लिए

 प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  गई  है  जिसमें  नोएडा  सहित  सभी  निर्यात  संसाधन  जोनों  से  निर्यात  को

 बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।
 केरल  में  काज्‌  बोर्ड  स्थापित  करना

 4072.  भ्री  कोड़डीकुन्मोल  धुड़ेशा  :  कया  वानिल्य  मंत्री  28  1990  को
 कित  प्रशव  438  के  उत्तर  के  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केसतद्रीय  सरकार  ने  इस  बीच  केरल  में  एक  काज्‌  बोर्ड  स्थापित  करने  के  बारे  में
 कोई  निर्णय  लिया

 णदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इस  संबन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 थानिज्य  संज्ञालय  में  उपसंधी  सलमान  :  तथा  कहीं  ।
 काज  बोडड़  की  स्थापना  का  मामलाਂ  अमी  भी  सरकार  के  विचाराघोन  सरकार  कोई  लेने
 से  पहले'पूरी  तरह  जांच  कर  रही  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  काएना  यहः
 बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 कम्पतियों  की  लागत  लेखापरीक्षा  रिपोर्ट

 ]
 4073.  भरी  सृत्युजंय  :  क्या  स्पाय  ओर  कल्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  के  अधीनਂ

 किन  कम्पनियों  को  सरकार  द्वारा  लागत  लेखा-परीक्षा  रिपोर्ट  त॑यार  करने  के  लिए  कहा  या  है

 क्‍या  सरकार  का  दहन  रिपोर्टों  को  सार्वजनिक  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  ग्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 पंत्री  रंगराजन  कुमार्मंगलम  )  :  कलेंडर  वर्ष  1985,  89,  90  के  दौरात  लगभग
 1500  कब्पनियों  की  लागत  परीक्षा  की  गई  ।  इस  प्रकार  की  सूचना  को  संकलित  करने  में  किए

 गए  प्रत्त्न  इससे  प्राप्स  होने  वाले  लाभो  के  अनुरूप  नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  मेंਂ  जिन
 कम्पनियों  को  लागत  परीक्षा  की  गई  उनकी  संख्या  दाने  वाली  उद्धोगबार  सूची  संलरत  विवरण  में
 दो  गई  है

 39
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 और  जी  कम्पनी  1956  की  धारा  की

 उपधारा  10  के  अम्तमेत  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  हाक्ति  प्राप्त  है  कि  वह  उस  कम्पनी  को  जिसके

 लागत  लेखाओं  की  अधिनियम  की  धारा  233  के  अन्तर्गत  लेखा  परीक्षा  हो  चुकी  निर्देश  दें  कि

 वह  रिपोर्ट  दिए  जाने  के  बाद  प्रथमवार  होने  वाली  वाधिक  साधारण  बेठक  की  सूचना  के  साथ  इसके
 सदस्यों  की  उक्त  रिपोर्ट  का  पूर्ण  माग  या  ऐसे  भाग  को  ज॑सा  कि  निर्दिष्ट  हो  परिचालित

 क्र०  सं०»  उद्योग  उन  कम्पनियों  की  संख्या  जिन  पर  कलेन्डर  वर्षों  के  दौरान
 लागत  लेखा  परीक्षा  आदेक्ष  जारी  किए  गए  थे  ।
 1990  1989  1988

 1  2  3  4  5

 1.  सीमेंट  न  43  33

 2.  साइकिलें  न  4  4

 4.  रबड़  टायर  व  टूयूब्स  —  14  9

 4.  कास्टिक  सोडा  न  19  11

 5.  रूम  एयरकंडीएानर्स  —  17  2

 6.  रेफरीजरेटसे  न  5  3

 4.  आटोमोबाइल  बेटरीज  न  4  3

 8.  बिजली  के  लैम्प  10  8

 9.  बिजली  के  पंले  न  6  5

 10.  बिजली  की  मोटरें  न  16  13

 11.  मोटर  बाहन  1  20  18

 12.  द्रं  बटर
 न  7  8

 13,  एलम्यूनियम
 न  7  10

 14.  वनस्पति  ज+  27  24

 15.  बल्क  ड्ग्स  --+  47  31

 16.  चीनी  गा  55  5]

 17.  बच्चों  का  दुग्ध  भाहार  --  5  ]

 18,  अल्कोहल  ना  23  24

 19.  जुट  का  सामान  न  33  33

 20.  कागज  —  55  65

 21.  रेयन  प्ण्ण्‌  ७  4

 22.  ढाइयां  न  13  12

 23.  सोडा  एश  नप  5  —

 —  5 24.

 60

 साइलोन
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 2  3  4  5

 25.  पोलिएस्टर  ़ः  प्  मु  8
 26.  सूती  वस्त्र  --  240  225
 27.  छुष्क  बैटरी  सेल  ज+  7  5
 28.  सल्फ्यूरिक  एसिड  नन+  22  21

 29.  स्टील  के  ट्यूब  व  पाइप  —  20  15

 30.  बिजली  से  चलने  वाले  पम्प  --  12  16

 31.  डीजल  इ  जन  न  12  6

 32.  इलेबिट्रक  केबल्स  एण्ड  कंडकट्स  --  19  16
 33.  बियरिंग  7  9

 34.  दुग्ध  आहार  न  5  न

 796  700

 करयो  अंगलोंग  जिला  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  37  और  39

 ]

 4074.  डा०  जयस्त  क्‍या  जल-भूतल  परियहन  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिला  करवी  अंगलौंग  के  क्षेत्राधिकार  में  पड़ने  वले  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 संख्या  37  और  39  का  हिस्सा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विनिर्देशों  के  अनुरूप

 यदि  तो  सड़क  के  उक्त  हिस्से  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विनिर्देशों  के  अनुरूप
 बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  और

 इस  परियोजना  के  बर्ष  1991-92  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित  करने
 का  विचार  है  ?

 जल-गृतल  परियहन  ससजालय  के  राज्य  मस्ती  जगवोद्ा  :  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  37  जिला  करबी  अंगलौँग  में  से  नहीं  गुजरता  इस  जिले  में  से  केवल

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  36  तथा  39  गुजरते  राष्ट्रीयराजमार्ग  39  सामान्यतः  2  लेन  विषिष्टताओं
 के  अनुरूप  राष्ट्रीय  राजमार्ग  26  के  वे  खण्ड  जो  2  लेन  की  रा०  २०  विधिष्टताओं  के  अनुरूप
 नहीं  उनको  आठवीं  पंचवर्षीय  जिसे  अमी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  के  दौरान  चरणों
 में  2  लेन  का  बनाने  के  लिए  विचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 वर्ष  1991-92  की  वाधिक  योजना  के  दौराम  करबी  अंग  नोंग  जिले  में  रा०रा०  36
 ओर  39  का  सुघार  करने  के  लिए  202  लाख  रुपये  की  राशि  का  अनन्तित  प्रस्ताव  किया  गया
 बशतें  धनराशि  उपलब्ध  हो  ।
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 कारपोरेश्नन  बैंक  हारा  दिल्‍ली  में  बसल  न  होने  वाले  दिये  गये  ऋण

 4075.  औ  लोकनाथ  चोधरी  :  कया  जिस  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  के  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  के  दौरान  दिल्‍ली  में  कारपोरेशन  बेंक  की  हर
 न  होने  वाले  दिए  गए  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  मार्च  और  1991  के  अन्त  में  वापस  होने  वाहक  कुल
 कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  मारतीय  रिजवं  बैंक  को  बैंक  के  ऋण  प्रबन्धक  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 नियम  के  उल्संघन  और  अन्य  अनियमितताओं  का  पता  चला  और

 (3)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  भम्तालय  में  राज्य  सरभ्नो  दलबोर  :  ओर  केंकों  केशऋण
 संस्थाएं  होने  के  कुछेक  अग्निमों  के  अवरुद्ध  होने  का  जोखिम  इस  प्रणालो  में  ही  निहित
 पर्यपपर्त  मूल्ययंकन  की  संजिवरण  बम्द  उद्योग  में  मंदी
 प्राकृतिक  आपदाओं  अ्दि  जैसे  और  बाह्य  कारणों  से  अग्रिम  अवरूद्ध  सकते  हैं  ।

 बेकिंग  विनियम  1949  की  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  तुलन-पत्र  तथा
 और  हाति  खाते  के  फार्मों  अनुसार  जिनका  अनुपरण  समी  बैंकों  द्वारा  किया  जाना  अपेक्षित  है  तथा
 बैंकरों  में  प्रचलित  प्रथाओं  ऑररीति  शिवाजों  बैंकों  को  उन  प्रशोच्य  ओर  संदिग्ध  कणों
 और  साथ  ही  अवरूद्ध  अग्निमों  की  मात्रा  को  बताने  से  कानूनी  सुरक्षा  प्रदान  की  गई
 उनके  सांवि|।धक  लेक्षा  परीक्षकों  की  संतुष्दि  के  अजुसार  दिया

 और  मास्क्रीय  रिजक्े  बैंक  ने  सूचित  किया  बैंक
 शाख्राओं  में  विदेशी  मुद्रा  बिनियमन  अधिनियम  के  उल्लधन  अथवा  अग्रिम  प्रबन्धन  में  भ्रष्ट  प्रचालनों
 के  बारे  में  दृष्टांत  नहीं  मिला  कुछेक  अप्रिमों  के  बारे  में  मंजूरी  से  पूर्व  अथवा  बाद  की
 सामान्य  प्रक्रियाओं  से  हटकर  कारंवाई  किए  जाने  के  मामले  भारतीय  रिंजबं  डौंक  के  ध्यान  में  आये
 हैं  तथा  बोंक  को  सुधार  केः  कदम  करने  का  परामको  किया  क्या  प्रवेश  निदेशालय  सूचित
 किया  है  कि  उसने  दिल्ली  में  +रपोरेशन  डॉक  की  किसी  शाला  के  विरूद्ध  कोई  मामजा  सीशक्टरः
 नहीं  किया  है  ।

 निर्यातोम्मुख्च  इछाइपां
 4076.  ज्रीमती  बलुम्थशा  राजे  :  बाविज्य  मरवोीः  यह  बताने  की  कुप्ता  कि  :

 देश  में  मत  तीन  वर्षों
 के

 वौरस्क  स्थापित
 को  गधी  100  प्रतिक्षतः  निर्यातोत्मुख  इक्स्क्षयों

 कीਂ  राज्य-थार  संख्या  क्या

 उनमें  से  कितनी  इकाइयों  ने  वाणिज्यਂ  स्तर  पर  उत्कदन  प्रत्त्म्णभ  कर  वियाਂ  ओर
 तत्संबम्धी  ब्योरा  क्‍या

 काजिज्य  मप्थालय  के  सत्य  कमान  पे  :  ले  एकरचिकशण
 संलग्न  है  ।
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 '!  १9७  ।3

 विवरण

 1982, 1989  1990  से  संबन्धित  अभिम्ुक्ष  एककों  के  राज्यवार  ब्योरे

 क्रम  राज्य  अनुमोदित  एककों  ऐसे  एककीं  की  संख्या
 की  संख्या  जिनमें  वाणिज्यिक

 शुरू  हो  चुका  है

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  120  14
 2.  असम  4  ध्ण्य

 3.  बिहार  न

 4.  गुजरात  52  4
 5.  हरियाणा  29  ना

 6.  हिमाचल  प्रदेश  9  गा

 7.  जम्मू  तथा  कद्मीर  5  चाः

 8.  कर्नाटक  61  5
 9,  केरल  7  ना

 10,  मध्य  प्रदेश  33  ना

 11.  महाराष्ट्र  83  12
 12.  उड़ीसा  7  2
 15.  7  2
 14.  राजस्थान  24
 15.  सिक्किम

 तमिलवाडद  1
 16..._  उत्तर  प्रदेश  47  10
 17.  पश्चिम  बंगाल  47  न

 18.  दिल्ली  6  5
 20.  दमन  तथा  द्वीप  6
 20.  सयांडिचेरी  3  3

 685  3

 लोकसभा  चुनावों  में  निर्दलीय  उम्मीदवार

 4077.  श्ौजआार*०  कंगा  गोजिस्दाराजुल्‌  :  कया  स्पाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  हुए  लोकसभा  चुनावों  में  निर्देभीय  उम्मीदवारों  के  रूप  में  कितने  व्यक्तियों
 ने  मामांकन-पत्र  और
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 इनमें  से  कितने  उम्मीदवार  निर्वाचित  हुए  और  कितने  उम्मीदवारों  की  जनामत  जब्त

 हुई  ?
 संसवीय  कार्य  संज्रालय  में  राज्य  जंज्रो  तथा  स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंशालप  में

 भरशी  रंगाराजम  :  और  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है और  सदन

 के  पढल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 छिलांग  में  अनुसूचित  बेंकों  द्वारा  किसानों  को  दिया  गया  ऋण

 4078.  श्री  पोटर  जो०  मरबनियांग  :  क्या  जिस  समंत्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 छिलांग  संसदीय  क्षेत्र  में  कायंरत  अनुसूचित  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1987,  1988,  1989
 और  1990  के  दोरान  किसानों  को  ढोंक-वार  और  वर्ष-वार  कितनी  घनराधि  का  फ्रण  दिया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  ढौंकों  द्वारा  किसानों  से  डोंक-वार  और  वर्ष-वार  कुल  कितनी

 घबरादि  का  ऋण  वसूल  किया  गया  ?
 जिस  मंजालय  में  राज्य  मंजो  दलबोर  :  ओर  भारतीय  रिजवं  बौंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  में  मांगे  गए  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 कृषि  तथा  उससे  सम्बद्ध  गतिविधियों  के  लिए  वार्षिक  ऋण  योजना  के  कार्यान्वयन  के
 मेघालय  राज्य  से  सम्भंधित  जिलावार  आंकड़े  नीचे  दिए  हैं  :--

 रुपये  )
 वर्ष

 1987  1988  1989  1990
 जिला  लक्ष्य  उपलब्धि  उपसब्धि  लक्ष्य  उपसब्धि  राक्ष्य  उपलब्धि

 सिक्किम  पक  कक  नी  न  3  5  लाता  डे  उइअ  धन
 पूर्वी  खासी  हिल्‍्त॒  3.10  1.88  3.52  2.86  3.56  0.76  3.28.  उ०
 पश्चिमी  लासीहिल्स  1.21  0.93  1.49  1.26  2.08  0.38  1.23  उ०

 पूर्वो  बारो  हिल्‍्ल॒  0.44  0.21  0.59  037  0.90  0.85  1.04  उ«
 पृरष्चियमी गारो  हिस्स  1.07  0.47  1.61  0.85  222  1.37  2.47  उन
 जेम्तिया  हिल्स  0.33  ०0.20  0-58  0.19  1.52  0.20  0.88  उ०

 ~~
 6.15  3.50  7.80.  5.53  10.28  3.36  8.90  उ०

 उ०  प्र०  उपलब्ध  नहीं  ।
 वर्ष  1987,  1988,  1989  के  लिए  मेघालय  राज्य  के  संबन्ध  में  समी  अनुसूचित  वाणिज्यक

 हींक  की  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की  वसूली  सम्बन्धी  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 ॒ _

 बर्  भांग  बचुल

 बा  55.
 167

 1988  6.22  2.02
 1989  6.24  144
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 1  1913  लिखित॑  उत्त
 अिननीनीनी  विन  कल  ॑ी9आत  कद  झ  ननननननी  ---  रे

 जयाहरलाल  नेहरू  पत्तनम्यास  को  ओर  देय  बकाया  राशि

 4079.  को  गोबिर्वराज  तिकस  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  संत्री  पह  बताने  की  कृपा  करें गे

 ॥
 कया  जवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  सेव  न्यास  द्वारा  राज्य  औद्योगिक

 विकास  निगम  को  उसकी  सेवा  शुल्क  का  मुगतान  अभी  भी  किया  जाना  एेष

 यदि  तो  उप्तका  ब्यौरा  क्‍या  और

 उक्त  बकाया  राशि  का  सिडको  को  कब  तक  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  ?

 जल-भूत न  परिथहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीत  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिये  स्वरोजगार  योजना  के  अम्त्गंत  _

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  ऋण
 ॥

 4080.  भरी  गोबिस्द  चस्र  सुष्छा  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 !  *

 शिक्षित  बरोजगार  युवकों  को  स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  के  अन्तगंत

 1989-90,  ।9  तथा  1991-92  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जुनजातियों
 के  लिए  आबंटित  घनराशि  कितनी  और  च

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  राज्य-वार  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जातियों  के  कितन  लोगों  को  लाम  पहुंचा  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  ओर  वर्ष  1989-90  ओर
 1990-91  के  दौरान  शिक्षित  वेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  अमुसूचित
 जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  लाभान्वित  व्यवितयों  की  संख्या  ओर  मंजूर  की  गई  राक्षि  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  उद्योग  मंत्रालय  में  विकास  आयुक्त  जो  शिक्षित
 बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्वरोजगार  योजना  को  कार्यान्वित  करता  ने  सूचित  किया  है  कि  राज्यों
 को  वर्ष  1991-92  के  लिए  लक्ष्य  मई  और  जून  ।99।  में  ही  दिये  गए  हैं  और  यह  बोजना  अभी
 चल  रही  है  |  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  हिताधिकारियों  की  संक्या  और  डनको
 मंजूर  की  गई  ऋण  की  राशि  सहित  सम्पूर्ण  विबरण  विक्तीय  वर्ष  के  अन्त  के  पष्चात्‌  ही  उपंलब्ध
 होगा  ।

 विवरण

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  छरोजगार
 योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जाति|अनसूचित  जनजाति  के  लाभान्वित  की  भ्ौर

 63.6
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 मंजूर  की  गई  राशि  को  दर्शाते  वाला  विवरण  ।

 1989-90  1990-91  |

 क्रम  सं०  राज्य  केस  अनुसूचित  मंजूर  की  गई  अनुसूचित  मंजूर  की
 शासित  प्रदेश  अनुसूबित  राशि  अनुसूचित  जनजाति  गई  राक्षि

 जाति  के  लाख  के
 कारियों  की  जिन्हें  की  संख्या  जिन्हें  लाख
 ऋण  मंजूर  किए  ऋण  मंजूर  किए
 गए  ।  गए  ।

 2  3  4  5  6

 आस्प्म  प्रदेश  884  4  5  254.73
 2.  असम  884  186.88  पर  पर
 3.  बिहार  518  134,98  2265  550.58
 4.  गुजरात  387  296.19  ।  248  30.89
 3.  हरियाणा  387  48.51  420  75.84
 6.  हिमाचल  प्रदेश  241  20.85  ५8  75.84
 7.  जम्भू  एवं  कश्मीर  9  20.85  धार  धर
 8.  कर्माटक  708  1.90  NR  NR
 9.  केरल  708  22.86  1009  पार

 9.  मध्य  प्रदेश  658  22.86  रे  बार
 10.  महौराध्ट्र  658  132.73  NR  NR
 1!  मलिपुर  252  77.65  279  170,03
 12.  सेथालय  90  77.65  90  90.10
 13  भावाशीट  57  17.54  57  17.54
 14.  उडहीसा  836  12.69  755  12.69

 6.  पंजाब  836  183.06  ९  श्‌
 6.  शाजस्थाम  869  180.37  879  R
 17.  सिक्किम  6  119.82  879  2.70
 18.  तमिलनाडु  599  1.60  12  70.36

 19.  चियुरा  37  92.51  घर
 20.  उत्तर  प्रदेश  37  325.94  NR  237.54
 22.  पदिचम  बंगाल  433  96.57  बिर्‌  ंए
 23.  अंडमाम  एवं  निकोबार  न  न  NR  NR

 होप  समूह
 34.  जरुभाचल  प्रसेस  —  3,76  य्र  —_



 ।  1413
 सिखिन  शल्र ब््््ि्ि_तततजतत+ ++-_  -

 ।  2  4  $  6

 25.  चंडीगढ  3  065  ६  0.65
 26,  दादर  नगर  हवेली  7  1.15  बन  ज+

 27.  गोआ  1  0.30  पार  तट

 28.  मिजोरम  109  29.95  136  36.86
 29.  पांडिचेरी  43  3.86  40  4.26
 30.  लक्षद्वीप  20  3.75  12  2.80

 31.  दमन  एवं  दीव  न+  0.15
 अण्-क  आक०७  सके  का  /  फमका  me  तक  )  कक  ककपार  402७...  मरका+  भा  पा  पा  पादरभाा  "९५७  धाम  शा  ाधधआाक३प  धदाकाइरधाकपकाकभाइक

 कुल  11493  2337.09  10012  2109.67

 सूचना  अप्राप्त

 आंकड़े  अनन्तिम

 विक्रास  आयुक्त  उद्योग  मंत्रालय  ।

 मुस्मई-गोआ  राष्ट्रीय  राजसाग्ग  के  रख-रखाब  के  लिए  आवन्टित  धनराहि

 |

 4081.  थ्रो  सुधोर  सायस्त  :  क्या  जल-सुतल  परिवहन  मंत्रो  ०ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुम्बई-गोआ  राष्ट्रीय  राजमागं  के रख-रखाव  और  मरम्मत  के  लिए  वर्ष  1991-92  में
 कितनी  घनराजि  का  आवंटन  किया  गया  और

 राजमार्ग  के  मरस्मत  कार्य  में  अमी  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  |और  इसे  कब  तक  पूरा
 किया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अगदीक्ष  :  (१)  साम्मम्य
 आवाधक  बाढ़  क्षतिग्रस्त  मरम्मत  कार्यों  क  बदले  बंबई-गावा  राष्ट्राथ  राखका्व

 Mond)  के  रख-रखाव  ओर  मरम्मत  क  लिए  1५91-92  के  दोरान  महाराष्ट्र  और  गोवा  राध्यों  को
 230  लाख  र०  का  आवटन  किया  गया  है  ।

 रख-रखाव  ओर  मरम्मत  एक  सतृत  प्रक्रिया  है  और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  यातावात्त
 योर५  १.  में  बनाए  रखने  के  लिए  वास्तावक  आवश्यकताओं  के  अनुसार  बर्ण  भर  ये  कतये-कलाप

 किए  जते

 बिलया  बेक  हारा  ऋण  देने  में  अनिवनमितताएं

 |
 4082.  श्री  हरपाल  पंबार  :  गया  विस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  फ्लापंी  डिस्क  का  निर्माण  करत  बाली  कंपनियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  कर्  1990  कै
 दौराव  विजया  बैंक  हारा  ऋण  प्रदान  किया  गया  है  भौर  उन्हें दिये  कए  ऋण  का  ज्जीत्त  कस

 ।
 वਂ  यार  कु
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 वया  बैक  द्वारा  उन्हें  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में
 की

 गई  अनियमितताओं  के  बारे  में  सरकार

 को  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन  पर  वबया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fren  विस  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री  बलबीर  :  विजया  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि

 उसने  वर्ष  1990  के  दौरान  किसी  ऐसी  कम्पनी  का  वित्त  पोषण  नहीं  किया  है  जो  फ्लापी  डिस्क

 बनाती  है  ।

 और  उपयुक्त  के  आलोक  में  ये  प्रदन  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 लोह  अयस्क  का  निर्यात

 4083.  भी  गोपीनाथ  गजपति  :  कया  बाजिश्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लौह  अयस्क  की  वतंमान  निर्यात  दर  बया

 क्या  निर्यात  की  व्यापक  संमावनायें  हैं  क्योंकि  अनेक  देशों  में  लौह  अयस्क  की  मांग  तेजी

 से  बढ़  रही

 यदि  तो  सरकार  ने  लौह  अयस्क  का  नियाँत  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिए  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  तो  वह
 जया  है  ?

 थानिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०  :  इस  समय  जिस  दर  पर  लोह
 अग्रस्क  का  भिर्यात  किया  जा  रहा  है  उसको  रेंज  और  ओर  अयस्क  की  क्वालिटी  तथा
 साथ  ही  लदान  समुद्री  माडा  आदि  पर  निमर  करते  हुए  12.95  अमरीकी  डालर  और
 25.99  अमरीकी  डालर  के  बीच  है  ।

 .  »..  लोह-अयस्क  की  मांग  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इस्पात  उत्पादन  में  वृद्धि  पर  नि्मर  करती
 है  ।  लौह-अयस्क  की  मांग  के  अनुमान  में  काफी  बदलाव  आता  रहता  परन्तु  मारत  से  लौह-अयस्क
 की  मांग  को  कम  से  कम  चालू  स्तरों  पर  बनाए  रखने  की  आशा  भारत  में  बुनियादी  संरचना

 सुम्बन्धी  बाधाओं  के  कारण  भी  लोह-अयस्क  के  नियति  की  संभावना  सीमित  हैं  ।

 “79...  दीर्घकालीन  संविदाओं  को  सुकर  बनाने  और  बाजार  विविधीकरण  के  अलावा  सरकार
 ने  लौह-अयस्क  सहित  सभौ  निर्यातों  के  लिए  एकिम  स्क्रिप  का  लाभ  तथा  संसाधित  खनिजों  के  निर्यात
 के  लिए  आय  कर  अधिनियम  की  धारा  80  एच०एच०सी०  के  तहत  लाभ  दिया  है  ।  इसके
 रेडी  मूल  का  लोह-अयस्क  गेर-सरणीबद्ध  कर  दिया  गया  है  और  अब  दक्षिण

 ताइवान  और  प्रश्चिमी  यूरोप  के  अपने  परम्परागत  बाजारों  के  अतिरिक्त  चोन  और  यूरोप
 को  गोजा-मूल  का  लौह  अयस्क  सीधा  निर्यात  कर  सकते

 ह

 £  योजनावधि  के  दौरान  लौह-अयस्क  का  निर्यात  प्रति  वर्ष  ३:  मिलियन  से  36
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 मिलियन  टन  के  बीच  होने  का  अनुमान  है  ।

 उच्योगपतियों  पर  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  राधि

 4084.  भरी  राम  निहोर  राय  :  पया  बिस  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीस  श्ीष॑स्थ  भारतीय  उद्योगपतियों  पर  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  कितनी  धनराध्षि

 बकाया

 इन  उद्योगपतियों  के  विरुद्ध  उत्पाद  शुल्क  के  कितने  मामले  अदालत  में  लम्बित

 )  सरकार  इन  उद्योगपतियों  से  उत्पाद  शुल्क  की  वसूली  के  लिए  कया  कार्यवाही  कर

 रही  ओर

 इन  उद्योगपतियों  से  उत्पाद  झुल्क  की  वसूली  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  कर  रहीं  और

 इन  उद्योगपतियों  से  उत्पाद  शुल्क  की  बकाया  घनरादि  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  लागू

 दाडिक-नियम  क्या  हैं  ?

 वित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्बर  लगभग  260.39  करोड़

 रुपए  है  ।
 288

 बकाया  रफमें  आमतोर  पर  कोर्ट  के  मामलों  कसाथ  ओर  उन  मामलों  के  साथ  जुड़ी  हैं
 जो  उत्पाद  शुल्क  एवं  स्त्र्ण  नियंत्रण  अपीलीय  न्यायाधिकरण  कं  पास  पड़े  हैं  और  अधिकांश
 मामलों  में  वसूलियों  को  स्थगित  कर  दिया  गया  अदालतों|/सीगेट  से  जल्दी  सुनवाई  करने  और

 वसूली  के  खिलाफ  स्थगन  आदेश  रद्द  करने  के  लिए  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता

 पूर्ण  विषयों  और  बड़ी  रकमों  के  मामलों  में  सरकार  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  विशेष  सक्षम

 वकीलों  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रषन  नहीं  उठता  ।

 सामास्य  उपयोग  की  वस्तुओं  की  कौमतों  में  वृद्धि
 4085  थी  राजनाथ  सोमनकर  शास्त्री  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  बजट  के  प्रस्तुतीकरण  के  बाद  से  आम  उपयोग  की  अधिकतर  चीजों  की  की  मर्तें  बढ़
 गयी

 यदि  तो  इन  चीजों  की  बजट-पूर्व  तथा  बजटोत्तर  कीमतों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 आम  उपयोग  की  जीजों  की  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  डठाये

 गए  तथा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  :  और  बजट  प्रस्तुत  किए
 जाने  से  पूर्व  और  उसके  सामान्य  उपयोग  की  वस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांफों  के  ब्यौरे

 :  198  1-8  2  --  100)  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 मुद्रास्फीसि  की  दर  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  ।  किएजा

 रहे  उपायों  में  सख्त  राजकोबीय  जनृक्तासन  बरतमा  मुव्रापूर्ति  की  बद्धि  पर  नियंत्रण  आवदयक
 संवेदनशील  वस्तुओं  की  मांग  और  पूति  की  अधिक  प्रभावी  व्यकष्या  करना  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  को  कारगर  बनाना  और  जमाखोरों  तथा  मुनाफाखोरों  के  विश््ध  सख्त  फारंबाई
 शामिल  हैं  ।

 विवरण

 बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पूर्थ  ओर  उसके  पदचात्‌  थोक  मूल्य  सूचकांकों  में

 मर्दे/समृह

 ।

 सभी  वस्तुएं
 1,  प्राथमिक  वस्तुएं

 खाद्य  वस्तुएं
 दालों  से  भिन्‍न  अनाज
 दालें
 फल  एवं  सब्जियां
 सब्जियां
 फल

 दूध
 मछली  व  मांस

 मसाले  व  गर्म  मसाले
 चाय
 काफी

 2...  बिजली  व  स्नेहक
 कोयला  खनन
 खनिज  तेल
 बिजली

 3...  बिनिर्भित  उत्पाद
 चीनी

 खांडसारी 4
 गड़ कप
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 Sn  1  ३€$औ_्‌  ऊ  €  ३ृउ  3

 are तेल  2  3  4

 खाद्य  तेल  260.2  181.9  263.3

 य्स्त्र  237:3  231.3  241.5

 कागज  ब  कामज  उत्पाद  237:3  166.2  1673

 रसायन  व  रसायनिक  उत्पाद  99.1  136.2  136.2

 डबे  रक  207.3  207.3  207.3
 सीमेंट  207.3  207.3  207.3

 लोहा  व  इस्पात  20.67  207.८  207.2

 महाराष्ट्र  के  सिस्तार  ताल्लुक  में  बेकिंग  छुजिधाओं  का  विस्तार

 4086  ड्ा०  बसंत  प्यार  :  क्या  वित्त  मंच्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिन्‍नार  ताल्लुक  औद्योगिक  सहकारी  वसाहत  महाराष्ट्र  में
 बेकिंग  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जिस  संज्ालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :  ओर  मारतोीय  रिजर्व
 बेंक  के  पास  उपलब्ध  छ्ूचना  के  अनुभार  महाराष्ट्र  में  सिनार  केन्द्र  में  पहले  ही  ढोंक  आफ  ढोंक
 आफ  महाराष्ट्र  और  मारतीय  स्टेट  बैंक  की  एक-एक  शाखा  कार्यरत  है  ।  विशेष  रूप  से  सिनार

 ताल्लुका  औद्योगिक  वसाहत  मर्यादित  में  ढोंकिग  सुविधाएं  उपलब्ध  करान  का  कोई  प्रस्ताव
 लम्बित  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामोण  विकास  बेंक  हारा  हरियाणा  को  वित्तोय  सहायता
 |

 408  !.  श्री  अवतार  सिह  मडाना  :  कथा  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वया  राष्ट्रीव  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  ढोंक  राज्य  सरकारों  को  गांवों  के

 विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  डौंक  द्वारा

 हरियाणा  को  वर्ष.वार  कितनी  घनराह्ति  प्रदान  की  और

 यदि  तो  गांवों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  ऋण  प्रदान  करने
 वाली  एजेंसियां  कितनो  हैं  ओर  उक्त  अवधि  के  दौरान  हरियाणा  में  कितन  ग्रार्मीण  लोगों  को  इससे
 लाम  हुआ  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शी  दलबोर  सिंह  :  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामाण  विकास
 जेंक  ।  ऋणदात्री  संस्थाओं  को  विभिन्‍न  उद्देश्यों  अन्तगेंत  निवेश  और  उत्पादन  निवेश
 और  उत्पदन  ऋण  दानों  आते  के  लिए  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  करता  नाबाड़  गांवों  के
 विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।
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 )  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 माननं!थ  सदस्प  समन्वित  ग्राभीण  विकास  कार्यक्रम  का  हवाला  दे  रहे  हैं  जिसके
 अन्तगंत  सरकारी  बजट  से  सब्प्रिड़ी  प्रदान  की  जाती  है  और  डोंकों  द्वारा  ऋण  संवितरित  किये  जाते

 पिछले  तीन  वर्षों  में  हरियाणा  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  गरीबी  रेखा  के

 वीचे  रहुने  वाले  जिन्हें  सहायता  दी  गई  की  संख्या  से  सम्बन्धित  विवरण  नीचे  दिया
 गया  है  :--

 परिवारों  की  संख्या

 वर्ष  कुल  वास्तविक  कुल  परिवार  जिन्हें

 लक्ष्य  सहायता  दी  गई

 1988-89  9  45802  58388
 1989.90  21110  55657
 1990-9]  17236  34179

 होसुर  में  जम  प्लाजम  संस्थान

 |
 4088.  शी  बो०  राजा  रवि  वर्मा  :  क्‍या  बस्तर  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  कंन्द्रीय  सरकार  को  होसुर  में  जमे  स्लाजूम  संस्थान  की
 स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  ररकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?

 बसत्र  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  और  तमिलनाडु  सरकार
 ने  बिश्व  ढोंक  से  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  अन्तगंत  होसुर  में  लगाए  जाने
 बाले  मलबरी  जम  प्लाजूम  स्टेदान  के  एक  माग  के  रूप

 मे  सिल्‍्कवर्म  एंड  मलबरी  जिनेटिक्स  स्कूल
 स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  अनुरोध  पर  विचार  क्षिया  गया  था  ओर  राज्य  सरकार  को

 सूचित  कर  दिया  था  कि  इस  पर  सहमत  होना  सश्भव  नहीं  है  क्योंकि  केन्द्रीय  रेशम  बोड  मेसूर
 तथा  बरट्रामपुर  स्थित  अपने  प्रमुख  अनुसन्धान  संस्थानों  में  मलबरी  तथा  सिल्कवर्म  जिनेटिक्स  में

 पहले  ही  अध्ययन  आयोजित  कर  रहा  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  को  यह  भी  सूचित  किया  गया
 था  कि  राष्ट्रीय  रेशन  उत्पादन  परियोजना  के  अधीन  सेरी-बायोटेक  केन्द्र  बेंगलूर  में  स्थापित  करन
 का  प्रस्ताव  है

 निर्यात  हेतु  बस्तर  तंयार  करने  के  लिए  नयो  तकलोके

 4089.  श्री  के०  बो०  आर०  चौथरी  :  क्‍या  बस्च  मरजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  से  वस्त्र  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  जा

 रहे
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 सथया  सरकार  द्वारा  निर्यात  के  लिए  अच्छे  किस्म  के  वस्त्रों  को  तंयार  करने  हेतु  बुनकरों
 को  शिक्षित  करने  के  लिए  कोई  प्ृस्थान  खोला  गया  और

 यदि  तो  विदेशी  आयातकर्त्ताओं  की  इच्छा  के  अनुकूल  वस्त्रों  को  तेयार  करने  के

 लिए  अपनाई  गई  नई  वकनोकों  का  ब्थौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्ष्य  मंत्री  अशोक  :  ने  वस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  विभिन्‍त  उपाय  किए  हैं  जिनमें  शामिल  हैं  (1)  रियायती  शुहक  पर  अस्याधुनिक  वस्त्र  मक्षीनों
 के  आयात  की  अनुमति  देकर  उद्योग  का  (2)  परिधान  निर्यातकों  के  लिए  जरूरी

 ट्रिमिग  और  एम्बेलिशमेंट  आदि  का  उदारीकृत  (3)  क्रेता-विक्रेता  बेठकों  तथा  अध्ययन
 दौरों  का  (4)  बढ़ी  हुई  तथा  उदारीक्षत  लाईमेंस  योजना  अब
 मस्क्रिय  योजना  के  नाम  से  जाना  जाता  तथा  (5)  प्रमुख  विदेशी  मुद्रा  के बदले  रुपये  के  मुल्य
 का  समायोजन  आदि  ।  सरकार  द्वारा  गए  जपाय  शांध्र  प्रदेश  सहित  मारत  के  प्रत्येक  भाग  पर

 लागू  होते  है  ।  मारत  से  वस्त्र  निर्यात  बड़ाते  के  लिए  उपरोक्त  उपायों  के  अतिरिक्त  वित्तीय  वर्ष  1990-91
 के  दौरान  रेशम  कृषक  और  रेशम  ब्रनकर  सहकारी  क्षमिति  लि०  को  5  लाख  Fo
 की  राशि  रिलीज  की  गई  ।  हसके  अलावा  हैदराबाद  और  विजयवाड़ा  में  चल  रहे  बुनकर  सेवा  कैन्द्र

 तथा  निर्यात  दोनों  प्रकार  के  बाजारों  के  लिए  हथक्रघा  बुनकरों  को  तकनीकी  सेवा  तथा  डिजाइन
 सम्घन्धी  अन्तनिवि  ष्टथां  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 और  भारत  सरकार  द्वारा  प्रवतित  दक्षिण  भारत  बस्त्र  अनुमंधात  संघ  नामक  एक्र
 निकाय  ने  आंध्र  प्रदेश  के  चिश,र  जिले  में  विद्युत  करघा  सेवा  केन्द्र  खोला  है  जो  कि  विद्युत  करधा

 बुनकरों  को  तकनीकी  मार्गदर्शन  देता  है  ताकि  वे  अपने  उत्पादों  की  क्वालिटी  को  बेहतर  बना  सके  ।
 यह  केन्द्र  विज्वत  करना  बुनकरों  को  याने  के  परीक्षण  तथा  डिजाइन  के  विकास  में  मी  सहायता  प्रदान
 करता

 मारतोय  ओऔद्योगिक  विकास  बेक  हारा  टेनरी  एण्ड  फुटबीयर
 कारपोरेझन  आफ  हण्डिया  का  अध्ययन

 4090),  भी  बो०  भीनियास  प्रसाद  :  वया  वित्त  मंत्री  22  1991  के  अभतारांकित
 प्रथ्न  संख्या  ४0  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार
 करने  हेतु  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  भेजे  गये  मारतीयथ  औद्योगिक  विकास  ढोंक  के  अध्ययन  दल  में
 कोई  चमड़ा  विशेषज्ञ  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 अध्ययन  दल  में  चमड़ा  विशेषश  की  शामिल  किए  बिना  उक्त  योजना  की  दोधंकालिक
 व्यवहायंता  के  विषय  पर  निर्णय  कंसे  लिया

 सथा  टेनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  न  भारतीय  औद्योगिक  विकास
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 जेंक  के  विचार  हेतु  अपने  आधुनिकीकरण  एवं  तवीकरण  सम्बन्धी  संशोधित  व्यापक  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  और

 (2)  यदि  तो  उस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  गया  ?

 बिस  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  से  मारतं।य  ओद्योगिक  विकास
 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जिस  दल  ने  टाफकों  के  काये  निष्यादन  में  सुधार  के  लिए  सहायता  उपलब्ध

 कराने  की  पुनर्वास  योजना  की  जांच  की  उसमे  योग्य  तकनीकी  अधिकारी  शामिल  जिन्हें
 माश्तीप  औद्योगिक  विकास  द्वारा  दी  गई  प्राप्त  अनेक  चमड़ा  परियोजनाओं  के  चलाने
 का  अभशुभव  प्राप्त  उसके  अलावा  संयंत्र  क॑  विभिन्‍न  तकतीकी  एहलुओं  पर  राष्ट्रीय  उत्पादकता
 परिषद  द्वारा  विचार  किया  गया  निकी  रिपोर्ट  पर  ध्यान  दिया  गया  था  ।

 हां  ।

 ($)  हांशोधित  प्रस्ताव  का  मारतीय  औद्योगिक  विकास  डोंक  द्वारा  विश्लेषण  किया  था  तथा
 एक  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  जिस  पर  विचार  फिया  जा  रहा  है  ।

 मताधिकार  से  शंखित  लोग

 4091.  भरी  राजेख  कुमार  शर्या  :  rt  न्याय  ओर  कम्पतों  कार्य  मंत्री  पहू  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  आयोजित  लोक  प्रा  के  चुनारों  के  दौरान  बहुत  से  नोग  मताधिकार
 से  बंचित  रखे  गये

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  ऐसे  लोगों  की  कुल  संश्या  कया

 लुप्त  मतदाताओं  की  संख्या  करिए  राज्य  में  सर्वाधिक  और
 इस  संबन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 ससदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाथ  और  कस्पनों  कार्य  मंशरालय  में  राज्य
 भरती  रंगाराजन  कुमारसगलस  ,  :  से  हाल  ही  में  समाप्त  हुए  लोकसभा  मतदान  के
 दौरान  निर्वाचन  नामावलियों  में  नाम  न  होते  सम्बन्धी  कुछ  निर्बांचन  आयोग  को  प्राप्त  हुई

 इन  शिकायतों  का  राज्यवार  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  दे  एक  विवरण  सदन
 के  पटल  पर  रख  दिया  गया  च्‌  कि  की  गई  शिकायतों  से  इस  बात  का  पूरा  विवरण  नहीं  मिलता

 यह  पता  लगाना  झांभव  नहीं  है  कि  निरनाचन  नामावलियों  में  नाम  न  होने  क  कारण
 कितने  लोग  मतदान  करने  से  व्चित  रह  गए  और  इपी  कारण  से  यह  बताना  भी  संभव  नहीं  है
 कि  किस  राज्य  में  मतदाताओं  के  नाम  न  की  संख्या  सबसे  अधिक  थी  ।

 निर्बांचक  नामावलियों  की  तेयारी  का  निदेशन  और  भारत  के  संविधान
 अनुच्छेद  324  के  अधीन  सरकार  में  निहित  न  होकर  निर्वाबन  आयोग  में  निहेत  निर्वाचक ले
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 रजिस्ट्रीकरण  1960  में  किसी  निर्वाचन  क्षत्र  की  निर्वाचक  नामावली  तेयार  करने  और
 उसका  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  व्यापक  उपबन्ध  सामान्यतया  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  सम्बन्धी
 कार्य  के  बारे  में  जन  प्रसार  और  अन्य  साधनों  के  माध्यम  से  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  हैं  और
 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सभी  पात्र  मतदाताओं  का  नामांकन  हो  जाए
 हर  संभव  प्रयास  किया  जाता  है  ।

 विवरण
 राज्यवार  विवरण  जिसमें  निर्वाचक  नामावततियों  से  नामों  के  छूट  जाने  के  बारे  में  निर्वाचन

 आयोग  से  प्राप्त  शिकापतें  द्शित  हैं

 क्र०  राज्य/संघ  राज्यप्षेत्र  शिकायतों  की  उन  व्यक्तियों  की  संरुया  जिसके
 का  नाम  संख्या  निर्वाचन  नामावलियों  में  नाप  न

 होने  के  बारे  में  कहा  गया  है

 ]  2  3  4

 ओआमन्ध्र  प्रदेश  रि  25
 2.  अख्णाचल  प्रदेष  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 3,  असम  2  6

 4  बिहार  13  (8  हिकायतों  में  छूटे  नामों  के  बारे
 में  उल्लेख  नहीं

 5.  गोवा  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 6.  गुजरात  2  उल्लेख  नहीं
 7.  हरियाणा  6  23  परिक्षेत्र/मौहल्ला  की

 बाबत  4
 8...  हिमाचल  प्रदेश  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 9.  कर्नाटक  3  7

 10.  केरल  175  विनिदिष्ट  साक्रशण
 हिकायते-संख्या  निर्दिष्ट  नहीं  है

 11.  मध्य  प्रदेश  5  लगभग  500  व्यक्ति
 12.  महाराष्ट्र  21  35
 13...  मणिपुर  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 14.  मेघालय  कुछ  नहीं  उललखल  नहीं
 15.  मिजोरम  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 16.  नागालेंड  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 17.  उड़ीसा  ह  विनिर्दिष्ट  व्यक्ति
 18,  राजस्थान  बाजारों  के  अनक  नामों  के  छूट

 जान  के  बारे  में
 स्वामी  बंघुआ
 मुक्ति  मोर्चा  कौ  शिकायत
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 ]  2  3  4

 19...  सिक्किम  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 20...  तमिलमाड  17  विनिदिष्ट  व्यवित

 साधारण  शिकायत  संख्या

 विनिदिष्ट  नहीं

 21...  त्रिपुरा  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 22.  उत्तर  प्रदेश  25  5,000  से  अधिक

 23,  पह्चिम  बंगाल  58  विनिर्दिष्ट  व्यवित
 साधारण  शिकायत  संख्या
 विनिदिष्ट  नहीं

 24.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  कुछ  नहों  कुछ  नहीं

 25.  चंडीगढ़  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 26,  दाबरा  और  नागर  हवेली  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 27.  दमन  और  दीय  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 28.  दिल्ली  90  225  मौहल्ला/परिक्षेत्र  की

 बाबत  16

 29,  लक्षद्वीप  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं
 30.  पांडिच  री  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 ननमगनगीनी-----क्‍न्‍हीी.&ी६ब&ञल-ल_++

 राज्य  परियहन  लिगल  तथा  गेर  सरकारी  संचालकों  के  अम्तर्गत  बसें

 4092.  झो  हरिकेबल  प्रसाद  :  कण  जल-भूतल  परिथहन  सम्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्‍न  राज्य  परिवहन  निगमों  ढ्वारा  चलाई  जा  रही  बसों  की  कुल  संख्या
 बया

 निजी  प्रचालकों  द्वारा  चलाई  जा  रही  बसों  की  संख्या  क्या  ओर

 राज्य  परिवहन  निगम्ों  को  प्रत्येक  वर्ष  कुल  कितनी  राष्षि  की  हानि  हो  रही  उसका
 राज्य-वा  र  ब्यौरा  दिया  जाये  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्जालय  के  राज्य  मस्ती  जगदोंश  :  31.3.90

 घी

 के  अनुपार  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  द्वारा  लगमग  76,631  बर्स  चलाई  जा
 र  ।

 निजी  प्रचालकों  द्वारा  लगभग  दो  साख  बरसे  चलाई  जा  रही
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 वर्ष  1987-88,  1988-89  और  1989-90  में  राज्य  सड़क  परिवहन  निगमों  को

 हुआ  मुनाफा/धाटा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है|

 राज्य  सड़क  परिवहन  निगम
 +  का  नाम

 16.
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 \
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 ४
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 ७०
 चअये

 3

 आन्ध्र  प्रदेश
 असम

 बिहार
 कलकत्ता
 दिल्‍ली  परिवहन  निगम
 दक्षिण  बंगाल  रा.प.मि

 गुजरात  रा  स.प.नि

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  एवं  कहमीर
 कर्नाटक
 केरल
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  रास.प.नि

 मणिपुर
 मेघालय
 उत्तरी  बंगाल

 उड़ीसा

 पेप्सू
 राजस्थान

 ज़िपुरा
 उत्तर  प्रदेश  रास

 विवरण

 198  7-88  1988-89 9

 -+23.39  न  21.48
 --  8.70  9.22

 — 1.94 —  23.83

 --34.05  ---  36.47
 *लेखा परीक्षित आंकड़े अन्य ates

 हैं  ।!  करमा

 -36.35  बताते की  HT
 --  0.50  -+-
 --  6.96  744
 --  4.99  34.00

 +
 न

 न  --
 --  0.68  --  0.58
 --+-  2.69  ज-+  2.79

 2.84  नਂ
 --  3.92  60.९2

 --

 ने  +  0-:0०
 --  --  2.68*

 +  0.02९*  --

 कपड़ा  मिलों  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 परीक्षित  आंकड़े  अन्य  अक्ड  अनंतिम  हैं  ।!

 भत्तर  प्रदेश  में  बन्द  पड़ो  कपड़ा  सिलों  को  चालू  करमा

 4093.  डा०  खाल  बहादुर  राबल  :  क्‍या  बस्तर  मन्‍्ही  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 रूया  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  विक्षेषकर  हाथरस  और  में  बन्द  पड़ी  हुई

 1989-90

 —  20.63
 12.79
 28.06

 —  32.49

 —  4.64

 न  60.22
 —  17.64
 जे  (1.21

 37.70
 19.57

 न+  19.45
 06.43

 --  0.67
 --  3.36

 3.78
 ज्+  5.85

 न  19.22
 ज+  (35
 ज+  2.47
 —  24.75

 यदि  तो  क्या  इन  मिलों  को  चाल  करने  के  हिए  कोई  कदम  उठाये  गए  हैं  ।
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 म्या  सरकार  इन  मिलों  को  एन  टी  सी  के  अन्तगंत  अधिग्रहीत  करना  चाहती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  सम्न्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  अशोक  :  वस्त्र  बम्बई  की

 सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  पन्द्रह  वस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  बन्द  पड़ी  हुई  इन  ।
 मलो  में  से

 सूचना  अनुसार  कोई  मी  मिल  हाथरस  अथवा  अलीगढ़  में  स्थित  नहीं

 सरकार  ने  अर्थक्षम  पाई  गई  बन्द/रुग्ण  बस्त्र  मिलों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  पैकेज  बनाने

 तथा  उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिए  एक  नोडीय  अभिकरण  की  स्थापना  की  सरकार  ने  रुग्ण

 वस्त्र  एककों  के  पुनरूद्धार  के लिए  सुधारात्मक  तथा  उपचारी  उपायों  को  सुनिष्चित
 करने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  आई  एफ
 की  स्थापना  भी  की  हैं  ।

 जो

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 (३)  रुग्ण  एककों  का  सरकार  द्वारा  अधिग्रहण  या  राष्ट्रीय+  रण  करने  से  रुग्ण  उद्योगों  की
 समस्याओं  का  निवारण  नहीं  हो  जाता  और  सरकार  ऐसे  मामलों  में  हस्तक्ष प
 नहीं  करती  ।

 उत्तर  प्रदेश  ओर  कर्माठक  में  कपड़ा  मिलों  में  कुप्रबन्धन

 |

 4094.
 *  इराजीत  बुत  प्रसाद  |

 :  क्या  बस्तर  मसजो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  और  कर्नाटक  राज्यों  के  कपड़ा  उद्योग  के  अनेक  मजदूर  संगठन
 उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु  स्थायी  प्रबन्धन  कच्चा  माल  निवेश  आदि  प्रदान  करने  में  राष्ट्रीयक्ृत
 कपड़ा  मिलों  के  प्रबन्धनों  की  असफलता  के  विरुद्ध  संघ  सरकार  से  अम्यंथना  कर  रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौराक्याहै  और  इस  सम्यन्ध  में  सरकार  क्या  कदम  उठा

 रही  है  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  अशोक  :  से  संघ  सरकार  को  उत्तर
 प्रदेश  और  कर्नाटक  राज्यों  में  स्थित  मिल्रों  सहित  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  के  बारे  में  मजदूर  सघों
 सहित  विभिन्‍न  स्रोतों  से  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  सरकार  एन  टी  सी  मिलों  के  कार्य
 निष्पादन  जिनमें  एन  टी  सी  (3०  ५०)  और  एन  टी  सी  पा  के  के  एण्ड  की  मिलें  भी
 शामिल  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  है  और  मिलों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए
 सुधारात्मक  उपाय  करती
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 कहवा  उद्योग

 4095.  क्री  बलिग्नासामी  भीमिबासस  :  क्‍या  वालिण्य  ससत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्च  कहते  के  दाम  अन्तर्राष्ट्रीय  दामों  के  साथ  नत्थी  करन  के  कारण  कहवा
 उद्योग  मन्दी  का  सामना  कर  रहा  और

 यदि  तो  उद्योग  को  लाभकारी  ढंग  से  चलाने  के  लिए  सरकार  का  इस  मामले  में

 या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बालिका  सस्जालय  के  राज्य  मन्त्री  पो०  :  1989  में  काफी
 के  अन्त  छिट्रीय  कोटा  के  स्थान  के  कारण  काफी  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  गिर  गए  हैं  मी  इस  विक्तीय
 वर्ष  के  पहले  तीन  महीनों  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  निर्यात  पर  इकाई  मूल्य
 प्राप्ति  अधिक  रही  है  ।  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  उत्पादकों  को  मिलने  वाली  कुल  अधिप्राष्ति
 ज्यादा  होने  की  संमावना  है  ।

 हाल  के  अवमूल्यन  और  सामान्म  €प  से  काफी  के  नियत  के  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य
 के  २०९८  तथा  इ स्टेन्ट  काफी  के  मामले  में  40%  के  बराबर  एविसम  छर्क्रिप  के  प्रावधान  से  उच्योग
 को  बेहतर  आय  प्राप्त  होन  की  संभावना

 समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात

 4096.  ही  सुकुल  बालकृष्ण  बासनिक  :  क्‍या  बाणिज्य  मस्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 )  क्‍या  सरकार  ने  समुद्री  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कोई  उपाय  किए
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या
 क्‍या  सरकार  का  पदिच्षमी  समुद्री  तट  की  विस्तृत  द्वीपीय  पटटी  जो  कि  बिल्कुल

 छुई  रह  गई  के  लिए  ठेके  पर  मत्स्य  नोका  लौज  पर  देन  और  संयुबत  उद्यम  के  संबन्ध  में

 एक  स्पष्ट  नीति  बनाने  का  विचार  और
 यदि  तो  तत्सम्त्रन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  यदि  तो  इसमें  कारण  क्या  हैं  ;

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  उप  मन्जो  सलमान  :  और  :  सरकार  ने
 देश  के  निर्यात  अर्जन  में  बृद्धि  के  लिए  समुद्री  क्षेत्र  को  एक  थ्यस्ट  क्षेत्र  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  इस

 उद्दृष्ण  की  प्राप्ति  के  लिए  रारकार  समुद्री  उत्पाद  नियोत  विकास  ५धिकरण  के  माध्यम
 से  मछली  पालन  विकास  को  प्रोत्साहित  कर  रही  है  ताकि  प्राकृतिक  संसाधनों  के  जरिए  निर्यात
 उत्पादन  बढ़ाया  इसके  अतिरिक्त  सरकार  ने  अमी  एक  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़न  की  नई
 नीति  की  घोषणा  भी  की  है  जिसका  उदृं श्य  ऐसे  विशाल  समुद्री  संसाधनों  का  दोहन  करना  है  जिप्तका
 अभी  तक  दोहन  नहीं  हुआ  है  ,

 मछली  पालन  सवर्धन  के  लिए  सरकार  न  कई  उपदान  योजनाएं  घोषित  की  है  |  इनमें
 शामिल  नए  फार्म  झींगा  अंडजशालाओं  की  परम्परागत  फार्मों  ए  उत्पादन

 79



 लिखित  उत्तर  23  1991

 बढ़ाने  के लिए  बीज  तथा  चारा  क्रय  करने  के लिए  उपदान  विविधीकृत  मधुवाही  को

 प्रोत्साहित  करने  के  इस  प्रयोजन  के  लिए  मौजूदा  ट्रालरों  में  सुधार  करने  तथा  जहाज  पर
 बलास्ट  फ्रीजर  लगाने  के  लिए  एऋ  उपदान  सहायता  दी  जाती

 रारकार  गहरे  सम॒द्र  मे ंमछली  पकड़ने  वाले  ऐसे  जहाजों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  उच्च
 स्पीड  डीजल  तेल  उपलब्ध  करा  रही  है  जो  प्रत्येक  जहाज  से  पकड़ी  गई  मछलियों  के  एफ  ओ  बी

 मूल्य  का  25%  निर्यात  करते  हैं  बशर्तें  कि  जहाज  का  मालिक  एम्पीडा  अधिनियम  के  अस्तगंत  एक
 पंजीक्षत  निर्यातक  हो  ।

 और  विदेशी  जहाजों  के  लिए  चार्टर  नीति  मेरीटाइम  जोन  आफ  इण्डिया
 आफ  फिशिंग  फारेन  एक्ट  1981  तथा  उनके  अधीन  बनाये  गये  नियमों  के

 अन्तर्गत  बनाई  जाती  सरकार  समय-समय  पर  इस  नीति  की  समीक्षा  करती  है  ताकि  यह  गहरे
 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  उपयुक्त  रहे  ।

 सरकार  ने  अनन्य  रूप  से  भारतोीय  आथिक  जोन  के  विस्तृत  अप्रयुकत  स्रोतों  का

 दोहन  करन  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  गहरे  समुद्र  में  मछनी  पकड़ने  की  एक  नई  नीति  की  घोषणा
 की  है  |  इस  नीति  में  विदेशी  जहाजों  को  लम्बे  समय  तक  पटूटे  पर  जहाजों  का  अधिग्रहण  और
 बहरे  समुद  क्षंत्र  में  संयुक्त  उद्यम  की  व्यवस्था  की  मी  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 सदोहो  में  कालीन  उद्योग  को  सहायता

 |

 4097.  ओ  बोरेसा  सिंह  :  कया  अस्च  सन्‍्तों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  कालीन  उद्योग  का  वाधिक  कारोबार  कितना

 क्‍या  सरकार  ने  मदोही  में  कालीन  उश्योग  के  कालोनों  में  चमक  लाने  के  प्रयोजना

 कुछ  मशीनों  की  मंज्री  दी

 यदि  तो  इस  मशीनों  को  वहां  कब  तक  प्रदान  किया

 कया  सरकार  भदोही  में  कालोन  उद्योग  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दे  रहा

 (5)  यदि  हां  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  भदोही  में  कालीन  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  क्‍या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सरजालय  के  राज्य  मरत्ो  अशोक  :  उत्तर  प्रदेश
 के  वाधिक  कारोबार  के  आकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  तथापि  भदोही-मिर्जापुर  क्षेत्र  के कारोबार

 माश्त  गे  कालीन  उद्योग  फे  कुल  आकलित  कारोबार  का  लगभग  70  प्रतिशत  के  बराबर  है  जो  वर्ष
 1990-91  के  दोरान  लगभग  565  करोड़  रुपये  मूल्य  के  हैं  ।
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 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 (8)  सरकार  गे  वषं  1990-91  के  दौरान  भदोही  में  कालीन  उद्योग  को  निम्नोक्‍त  विशौ

 सहायता  प्रदान  की  है  :--

 (1)  आल  इण्डिया  कार्पेट  ट्रेंड  फेषर  भदोही  को  विदेशी  क्रेताओं  के  लिए  नई
 दिल्‍ली  में  1991  में  कालीन  मेला  आयोजित  करने  के  लिए  सहायता  अमुदान
 के  रूप  में  4.00  लाख  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  गई  ।

 (2)  कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  दिल्‍ली  में  आयोजित  उक्त  मेला  के  दौरान  क्रेता
 बिक्रता  बंठक  के  लिए  1.50  लाख  रुपये  की  राष्ि  रिलीज  की

 कालीन  नियत  संवर्धन  परिषद  को  कालीन  मेला  के  दौरान  सेमिनार  आयोजित  करने  के

 लिए  50000/-  रुपये  की  राशि  भो  दी  गई  ।

 (4)  कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद  को  भदोही  सहित  मारतीय  कालीन  उद्योग  के
 संवर्धनात्मक  कार्यकलापों  के  लिए  वाधिक  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  भी  अनुदान
 दिए  जाते  हैं  ।

 (5)  भदोही  में  उत्पादित  सहित  हाथ  से  बने  कालीनों  के  निर्यात  पर  शुल्क
 निर्यात  पूर्व  तथा  निर्यात  पश्चात  ऋण  के  रूप  में  निर्यात  प्रोत्साहन  स्वीकृर

 किये  जाते  हैं  ।

 कालीन  मदोही  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  निम्नोग्त  उपाय

 किए  गये  हैं

 (1)  भदोही  में  एक  कालीन  प्रोद्योगिकी  संस्थान  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  कुशनता  को  विकसित  तथा  उन्नत  करने  तथा  प्रक्षिक्षण  देने  के  लिए  मदोही  सहित
 उत्तर  प्रदेक्ष  में  अनक  कालोन  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 ओद्योगिक  और  विश्तीय  पुनरनिर्माण  ओड

 (3)

 छे

 |

 4098  प्रो०  सुशास्त  चक्षबर्तो  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  औद्योगिक  और  बित्तौय  पुननिर्माण  बोर्ड  को  कुछ  अतिरिक्त
 शक्तियां  प्रदान  करने  तथा  इसे  अधिक  प्रमावशाली  बनाने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  तथा  इसके  क्षेत्राधिकार  को  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  उपाय  करन  का  विचार  है  जिससे  कि  सरकारी  क्षंत्र  के  रुग्ण  उपक्रमों  के  मामले  में  कार्यवाही
 की  जा  सके  और  ऋणों  की  अदायगी  की  अवधि  में  छूट  देने  के  लिए  अन्तरिम  सहायता  दी  जा  सके
 तथा  पहलेके  ब्याज  के  सम्बन्ध  में  रियायतें  दी  जा  सके  ?

 ब्शग
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  पिछले  अनुभवों  के

 आधार  पर  औद्यौगिक  और  वित्तोय  पुननिर्माण  बोड़  अन्य  सम्बा्ध  मामलों  के  और

 प्रभावी  बनाते  के  प्रदन  पर  सरकार  निरंतर  आधार  पर  विचार  करती  रहती  है  ।

 सातथी  पोजनायथि  के  दौरान  नाया्ड  हारा  प्रामीज  विद्युतोकरण  हेतु  किया  गया  आथंटन

 4099.  थौ  क े०  प्रथानी  :  बया  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामौण  विकास  ढोंक  द्वारा  सातवीं  योजनावधि  के  दोरान

 ब्रामीण  विद्युतीकरण  हेतु  राज्यवार  ओर  वर्षवार  कितनी  धनराशि  आवटित  की

 क्या  इस  धनराकषि  में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  और

 णदि  तो  तस्सम्बस्धी  ब्यौरा  कया  है  और  यदि  तो  इसके  कारण  कया  है  ?

 विस  मंत्रालय  यें  राज्य  संत्री  इलबौर  :  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 कक  हारा  पामीज  विद्यतिकरण  निगम  की  विशेष  कृषि  परियोजनाओं  के  अन्सगेत
 बामीण  विधतिकरण  के  लिए  सातवीं  गोजना  के  दौरान  किये  गये  पुनवित्त  की  राज्य-वार  और
 बार  स्थिति  संलशगन  विवरण  में  दो  गई  है  ।

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकात  डॉक  आगामी  वर्षों  में  चरणवद्ध  तरीके
 से  कार्यक्रम  के  अन्तेत  पुनविश्त  को  समाप्त  करते  पर  ठिचार  कर  रहा  है  |  हौंक  के  विचार  उनके
 संखाधनों  का  प्रयोग  उन  क्रियाकलापों  के  लिए  होना  चाहिए  जहां  परिसम्पति  सजन  हिताधिकारी  स्तर
 पर  होता  हो  और  ब्रामीज  विद्वतिकरण  लिगम  का  येक्रम  उस  स्तर  पर  वास्तव  में  एक  ऋण  आधारित
 परिसमभ्यति  सुजम  क्रियाकलाप  नहीं  है  ।

 +  विवरण

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौराब  प्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ब्रामौण  विकास  टोंक  ढ्वारा  दिये  गए  पुनविश  की  राज्य-वार  और  व्ष-वार  स्थिति

 वर्ष  लाख

 राज्य  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89  1989-90

 1  2  जे  4  5  6
 ane  _ ०0

 हरियाणा  13  215  213  276  259
 बंजाब  99  682  341]  94  189
 राजस्थान  387  185  5  94  95  325
 बिहार  39  13  15  ---

 डड़ीसा  112  158  77  56
 बरिचिमी  बंगाल  245  204  377  298  439
 अध्य  प्रदेश  1056  1233  1498  1409  1891
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 2  3  4  5  6

 उत्तर  प्रदेश  376  260  277  551  367

 गुजशत  704  1143  918  592  381

 महाराष्ट्र  2908  3433  1512  3420  3032
 आम्श्र  प्रदेश  2145  2168  2486  2836  2705

 कर्माटक  844  851  1069  $29  241

 कैरल  153  306  312  313  372

 तमिलनाडु  546  646  798  1163  1632

 हिन्दी  साध्यस  में  जार्टड  एकाउसटेन्ट  को  परीक्षा

 |

 4100.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  न्याय  और  व म्पनी  कार्य  मन्ची  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतीय  चार्ट  एकाउन्टेन्ट  संस्थात  की  केन्द्रीय  समिति  ने  ,989  में  चार्टर्श

 एक  एउन्‍्टेन्ट  की  परीक्षा  हिन्दी  माध्यम  से  मी  लेने  का  निर्णय  लिया

 कया  इस  संस्थान  ने  प्रवेश  परीक्षा  और  अन्तिम  परीक्षा  के  लिए  अध्ययन  सामग्री  और
 प्रइन  पत्र  हिन्दी  माध्यम  में  प्रदान  करने  का  मी  निर्णय  किया

 यदि  तो  कया  ये  सुविधाएं  चार्ट  एक,उस्टेन्ट  की  परीक्षा  हिन्दी  माध्यम  से  देने  के

 इच्छुक  विद्यार्थियों  को  प्रदान  की  जा  रही

 यदि  तो  कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 संसदीय  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  मसत्रो  तथा  न्याय  ओर  कण्पनी  कार्य  भन्‍्वालथ  भें

 राज्य  मर्जी  रगराजन  :  भारतीय  चाटंड  एकाउस्टेल्ट  संस्थान  मे  चाह

 एका  उन्टेन्ट  की  परीक्षा  में  निम्न  प्रकार  से  उम्मीदवारों  को  प्रदन  पत्रों  का  उत्तर  हिन्दी  में  देने  के
 बिकरूप  का  निर्णय  लिया  था  :--

 (])  प्रवेश  परीक्षा  --  1984  से

 (IL)  इन्टरमीडिएट  परीक्षा  --  1986  से

 (11)  अतिम  परीक्षा  —  1987  से

 जी  हां  ।

 से  प्रवेश  परीक्षा  के  लिए  प्रइन  पत्र  हिस्दी  माध्यम  में  1985  से  दिए  था

 रहे  संस्थान  में  अध्ययन  सामग्री  हिल्दी  माध्०म  में  प्रदान  करने  के  लिए  कदम  उठाए
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 काये  की  तकनीकी  प्रकृति  को  देखते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  प्रगति  नहीं  हो  पायी

 स्वरूप  इस  समय  अंतिम  परीक्षा  के  लिए  प्रइनपत्र  केवल  अंग्रं जी  माध्यम  में  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 सरकारो  विभागों  में  आवश्यकता  से  अधिक  कर्म  चारी

 4101.  भी  ई०  अहमद  :  कया  बिस्त  मंच  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  कुल
 संख्या  कितनी

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  सरकार  ने  कमंचारियों  पर  वेतन  आवास

 और  अन्य  कल्याण  उपायों  के  रूप  में  कुल  कितनी  धनराषि  खन्च  की

 राजस्व  आय  की  तुलना  में  यह  खबं  फिलना  प्रतिशत  कम  अथवा  अधिक

 कया  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  बिभागों  में  आवश्यकता  से  अधिक  कमंचारी  और

 (३)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारी  नियुक्त  न  करने  तथा  ध्यय
 में  कटौती  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  सम्भालय  में  राज्य  मग्त्री  शान्ताराम  :  |  1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  संस्थापना  की  अनुमानित  कमंचारी  संख्या  41,03,794  सशस्त्र  सेनाओं  के  कामिक
 इसमें  शामिल  नहीं  ।

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों
 सेनाओं  को  के  वेतन  के  लिए  बजट  प्रावधान  निम्नवत्‌  था  :---

 1989-90  1990  91

 अनुमान  ) +  -++++333-29-००५-------क-+नीनेनन-नननननन-न-८यनीीययनीनीनाा-कखनीफ।ख-/ल्‍/शकनानकनननननाननननन०+>+-..  33

 रुपए  मे ं)
 वेतन  9254  51  10,355.24
 लि  तन

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  आवाश  तथा  कल्याणकारी  कार्यों  पर  व्यय  सम्बन्धित
 मंत्रालयों/विभागों  की  मांगों  के  अन्तगंत  भिन्न  शीर्षों  में  दज॑  किया  जाता  है  ।  कल्याणकारी  कार्यों
 के  लिए  व्यय  दर्ज  करने  हेतु  कोई  अलग  लेखा-शीष॑  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  संशोधित  अनुमानों  में  राजस्व  प्राप्तियों  को  तुलना
 बेसन  पर  व्यय  की  प्रतिशता  13.5  और  13.6  थी  ।  डा

 ही  और  (8)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  आवश्यकता  से  अधिक  कर्मचारी  न
 मंज्रालयों/विमागों  को  स्टाफ  मानकों  के  आधार  पर  अपने  आन्तरिक  कारय॑े  अध्ययन  एककों  के  जरिए
 समय-समय  पर  अध्ययन  करने  होते  वित्त  मंत्रालय  के  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  ने  पदों  की  एक
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 जैसी  श्र  णियों  के लिए  पहले  ही  मानक  नियत  किए  हुए  वित्त  मंत्रालय  का  कमंचारी  निरीक्षण

 एकक  भी  उनके  सम्बद्ध  व  अधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  उनके  अधीन  अन्य  संगठनों
 में  कमंचारियों  की  आवश्यकताओं  और  उनकी  कर्मचारी  सख्या  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए
 समय  पर  अध्ययन  करता  कमंचारी  संख्या  के  बारे  में  अध्ययनों  का  मुख्य  अभिप्राय  यह  सुनिश्चित
 करना  होता  है  कि  कमंचारियों  को  संख्या  फालतू  न  द्वो  ताकि  स्टाफ  पर  व्यय  को  कम  से  कम  रखा
 जा  सक  ।

 एकाधिकार  ओर  अवरोधक  व्यापारिक  व्यबहार  आयोग  का  फार्यकरण
 4102.  श्री  के०  तुलसिएया  बांग्डहायार  :  क्‍या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्त्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  एकाधिकार  और  अवशोधक  श्यापारिक  व्यवहार  आयोग  नई  ओऔद्योगिक  मीति  के

 अन्तर्गत  दी  गयी  अतिरिक्त  जिम्मेदारियों  को  मिश्षाने  के  लिए  पूर्णतया  सक्षम  नहीं
 यदि  तो  इसके  कार्यकरण  की  अधिक  प्रमावकारी  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कद म  उठाये  जाने  का  विचार

 इस  समय  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  श्यवहार  आयोग  के  पास  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  के  कौन-कोन  से  मामले  लंबित  हैं  तथा  उन्हें  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने
 का  विचार

 क्‍या  सरकार  का  उपयुक्त  आयोग  के  ढांचे  में  कोई  परिवर्तत  करने  का  विच्वार  और

 (w)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 संसवीय  कार्य  सत्रालय  में  राज्य  सन्‍्तोी  तथा  न्याय  और  कंपनी  कार्य  मन्त्रालय  में

 रात्य  भन्‍त्री  रंगाराजन  :  और  औद्योगिक  1991  का  वक्तव्य
 इस  बात  पर  जोर  डालता  है  कि  अवरोधक  और  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  क  बारे  में
 एम०  आर०  टी०  पी०  आयोग  द्वारा  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  के  लिए  एम०  आर०  टी०  पी०
 अधिनियम  के  उपबश्धों  को  मजबूत  बनाया  नव  दाक्ित  प्राप्त  एम०आर०्टी०्पी०  आयोग  को

 स्वप्न  रणा  या  वैयक्तिक  उपमोकक्‍्ताओं  या  उपमोक्षता  श्रेणियों  से  प्राप्त  शिकायतों  पर  जांच  कराने  के

 लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  इन  मानदण्डों  के  परिणाम  स्वरूप  आयोग  को  जो  अतिरिक्त
 बारियां  दी  जाएंगी  उन्हें  एम  «आर०्टो०पी०  1969  के  उपयुक्त  संशोधनों  के  द्वारा
 कारी  बनाया  जा  सकेगा  |  यह  सुनिश्चित  करने  के  प्रयत्न  किए  जाएंगे  कि  टी०पी०  आयोग
 को  उपयुक्त  समय  पर  अतिरिक्त  जिम्मेवारियां  निभाने  हैतु  साधन  सम्पन्न  कराए  जाए  ।

 एम०आर०टी०पी०  1969  के  अन्तगंत  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  अलग  से
 परिभाषित  नहीं  किया  गया  एम०आर०टी०पी०  1969  के  अन्तगंत  पंजीकृत
 फेरा  कम्पनियों  के  विरुद्ध  एम०आर०टी०पी०  आयोग  में  लम्बित  मामलों  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाला
 विवरण  संलग्न  है  ।  एम०आर०टी०पी०  आयोग  एक  स्याथिक  कल्प  निकाय  है  और  इसे  एम०आर०
 टी०पी०  1969  एम०आर०टी०पी०  आयोग  1991  तथा  सबिल  प्रक्रिया

 संहिता  1908  में  निर्धारित  पद्धति  को  अपनाना  अपेक्षित  जांचों  के  निपटान  में  लगन  वाला  समय
 विषयों  की  पक्षकारों  क ेआचरण  आदि  पर  निमंर  करता  ?  ।

 और  (३)  नई  औद्योगिक  नीति  की  हा्तों  में  एम०आर०टी०पी०  आयोग  वी  संरचना
 में  कोई  मौलिक  परिबतेन  किए  जाने  का  विचार  नहीं  कामिक  तथा  बोंचों  अतिरिक्त
 आवश्यकता  का  आयोग  के  परामह्दों  से  मूल्यांकन  किया  जा  रहा
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 लिखित  उत्तर  /23  1991

 महारानी  बाग  से  नोएडा  तक  यमुना  नदी  के  ऊपर  पुल

 4103.  श्री  लेतन  पो०  एस»  चौहान  :  क्या  जल-भूतल  परिबहन  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महारानी  बाग  से  नोएडा  तक  यघुना  नदी  के  ऊपर  एक  अतिरिक्त  पुल  बनाने  का
 विधार  है  क्‍योंकि  विद्यमान  निजामुद्दीन  पुल  शीघ्र  ही  ढहने  वाला  और

 यदि  तो  इमके  लिए  कब  से  काम  आरंभ  हो  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संज्री  जगवीश  :  और
 यमना  नदी  पर  बना  निनामुद्दीन  पुल  ढह  जाने  के  कगार  पर  नहीं  दिल्‍ली  जो  संघ
 शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  यमुना  नदी  पर  पुलों  की आयोजना  और  निर्माण  के  लिए  एजेंसी  के  रूप  में
 कार्यरत  के  अनुसार  महारानी  बाग  के  समीप  यमुना  नदी  पर  एक  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  अभी
 एकदम  प्रारंभिक  और  रणीय  स्थिति  में  है  और  इसकी  व्यवहायंता  अभी  निष्चित  की  जानी

 इसके  कार्यान्वयन  की  कोई  तारीख  बता  पाना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 रूण  औद्योगिक  एककों  को  कार्यक्षम  बनाना

 4104.  श्री  ब्रज  किशोर  त्रिपाठो
 श्री  अनादि  चरण  दास

 देष  में  लघु  क्षेत्र  क ेएककों  सहित  ऐसे  रूरण  औद्योगिक  एककों  की  राज्यवार  संख्या
 कितनी  है  जिन्हें  इन्हें  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वाणिज्यक  बैंकों  और
 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  वित्तीय  महायता  प्रदान  की

 इस  कृरण  औद्योगिक  एकक  कितने  और

 उन्हें  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  क्‍या
 उपाय  किए  गए  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मल्त्रालय  सें  राज्य  मल्त्रो  वलबोर  :  ओर  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चुनाव  चिन्ह
 4105.  प्रो०  उमारेड्डो  बेंकटेहबरालु  :  क्या  स्थाय  और  कंपनो  कार्य  सन्‍्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :

 )
 :  क्‍या  बिस  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  आन्श्र  प्रदेश  में  किसी  मान्यता  प्राप्त  राजनेतिक  दल  को  दिया  गया
 एक  पंर्ज  कृत  चुनाव  चिन्ह

 कया  हाल  ही  में  हुए  आम  चुनाव  में  आन्ध्न  प्रदेश  में  चुनाव  में  निदर्लीय  उम्मीदवारों
 को  साईकलਂ  और  स्कूटरਂ  ज॑से  मुक्त  चुनाव  चिन्ह  भी  आबंटित  किए  गए

 बया  से  मिलते-जुलते  इन  दोनों  मुक्त  चुनाव  बिन्हों  ने  मतदाताओं  के  बीच
 अम  पंदा  कर  दिया  ओर



 (  1913  ]  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  अगले  चुनावों  के  दौरान  मतदाताओं  के  मन  से  अम  दूर  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्र  तथा  न्याय  ओर  कंपनो  कार्य  सरभालय  के  राज्य
 मन्त्री  रंगाराजन  :  और  जी  हां  ।

 जहां  तक  मुक्त  प्रतीक  के  रूप  में  का  सम्बन्ध  प्रतीक  से  उसभी
 कोई  समानता  नहीं  ओर  साईकलਂ  में  कुछ  समानता  हो  सकती  है  किन्तु  फिर
 मी  उनमें  स्पष्ट  भेद  है  और  यह  निश्चित  रूप  से  नहीं  कही  जा  सकती  है  कि  मतदाताओं  को
 इनसे  भ्रम  हुआ  था  ।

 निर्वाचन  आयोग  ने  अब  मुक्त  प्रतीक  साईकलਂ  के  डिजाइन  को  पुनरीक्षित  कर
 दिया  है  जिससे  इन  प्रतीकों  के  भेद  और  अधिक  स्पष्ट  हो  जाएं  ।

 राष्ट्रीय  बेंकों  के  क्मंचारियों  को  दो  जाने  वालो  अवकादा  यात्रा  रियायत  सुविधा

 4106.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  जिस  मनन्‍ज्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  तरह  ढोंक  कमंचारियों  के  लिए  भी  अवकाश

 यात्रा  रियायत  को  1991  तक  दढ़ा  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गयीया  की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  से  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  के  मामले  में  छुट्टी  यात्रा  रियायत  की  सुविधा  किसी  निर्धारित  ब्लॉक  वर्ष  के  लिए  उपलब्ध

 है  और  किसी  सरकारी  कमंचारी  का  सेवा  में  आने  की  तारीख  का  छुट्टी  यात्रा  रियायत  प्राप्त  करने
 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  ढडॉंकों  के  मामले  में  ढोंक  कमंचारी  के  ढोंक  की
 सेवा  में  आने  की  तारीख  से  ब्लॉक  वर्ष  की  गणना  की  जाती  है  और  इसलिए  यह  ब्लॉक  वर्ष
 अलग  कमंब्ारियों  के  लिए  अलग-अलग  होगा  ।  उपयुक्त  के  संदर्म  में  बैंक  कमंचारियों  के  मामले  में

 छुट्टी  यात्रा  रियाय्रत  की  वैद्यता  अवधि  को  बढ़ाने  का  प्रइन  प्रासंगिक  नहीं  होगा  ।

 एशियाई  देक्षों  के  पुनर्वास  में  को लम्बो  योजना  को  भूमिका

 4107.  भी  विजय  नवल  पाठिल  :  क्या  वित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  चालीस  वर्ष  पूर्व  शुरू  की  गई  कोलम्बों  योजना  अभी  मी  विकासशील  एशियाई  देझ्षों
 के  पुनर्वास  में  अपनी  मूमिका  निभा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोलम्बो  योजना  के  क्रियाकलाप  में  मारत  की
 क्या  भूमिका  रही
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 क्या  सरकार  ने  मारत  के  समक्ष  पेश  आ  रही  आर्थिक  कठिनाइयों  के  संबंध  में  कोलम्बो

 योजना  से  जुड़े  राष्ट्रों  स ेकोई  सम्बन्ध  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  उन  राष्ट्रों  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  है  ?

 बिस  मम्त्रालय  में  राज्य  मरती  रामेशबर  :  सदस्य  देशों  के बीच  तकनीकी

 सहयोग  और  तकनीकी  विशेष  हूप  से  मानव  संसाधन  विकास  जो  इस  समय  योजना  का

 मुश्य  केन्द्र  बिन्दु  पर  सूचना  तथा  विचारों  के  आदान-प्रदान  के  लिए  कोलम्बों  योजना  एक  उपयोगी

 मंच  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  विकासशील  एशियाई  अति  विकसित  गंर-क्षेत्रीय  सदस्य  देशों
 से  तकनीकी  सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हर  योजना  के  अतर्गत  मारत  ज॑से  विकासक्षील  देश  भी  अन्य
 सदस्य  देशों  को  तकनीकी  सहायता  प्रदान  कर  रहे  हैं  ।

 कोलम्बो  योजना  के  प्रारम्भ  से  ही  मारत  ने  कोलम्बों  योजना  की  गतिविधियों  में
 सकिय  मूमिका  निमाई  मारत  को  कुछ  कोलम्बों  योजना  के  अन्तर्गत  आने  वाले  देझ्षों  से  सहायता
 मिली  है  तथा  अनेक  विकासशील  सदस्य  देशों  को  सहायता  प्रदान  भी  की  है  ।  फिर  यह
 नीय  है  कि  कोलम्बो  योजना  के  अंतगंत  समी  प्रकार  की  सहायता  के  लिए  द्विपक्षीय  आधार  पर
 बातचीत  की  जाती  अतः  इसे  इस  योजना  के  अन्तग्रेत  नहीं  माना  जा  सकता  गत  तीन
 वर्षों  में  इनके  ब्यौरे  तलग्न  विवरण  “['  और  '  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।

 और  सरकार  ने  जापान  और  जो  कि  कोलबो  योशना  के  भी  सदस्य  देश

 से  देश  के  समक्ष  अधथिक  कठिनाइयों  के  बारे  में  सम्पकं  किया  है  और  इस  संबंध  में  उनकी
 क्रिया  अमुकल  रही  है  ।

 कोलंबो  योजना  के  देझों  से  प्राप्त  कहबा  सहायता

 भाग--क

 कोलओो  योलना  के  देझों  में  प्रस्तकश्षित  अधिकारी

 दैदा  1988-89  9  1989-90  1990  91

 1.  यू०  के  1180  1258  1360
 2.  जापान  60  68  74
 3.  आस्ट्रेलिया  क्स्य  3  18
 4.  ब्यूजीलेण्ड  शून्य  श्न्य

 बग  ००  3०.  २०७  १७०  ०  ४.

 डिप्पणी  :--  प्रशिक्षण  स्साटों  के  जापान  सरक्कवार  ने  लधु  तकनीकी  सहायता
 बिकास  अध्ययनों  वि्लेषज्ञ  सेवाओं  और  उपस्कर  आपूर्त  के  रूप  में  भी

 कुछ  तकतीकी  सहायता  प्रदान  की
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 देशों  को  प्रश्तिशण  स्लाटों  का  आवंदन

 देश  1990-91  1989-90  1988-89

 1.  अफगानिस्तान  22  22  22
 2.  बंगला  देश  30  30  30
 3.  भूटान  50  25  25
 4.  बर्मा  25  25  22
 5.  फिजी  15  15  15

 6.  इन्डोनेशिया  38  37  35
 7.  कोरिया  7  7  7
 8.  ईरान  है  7  5
 ०,  लाओस  15  15  15

 10.  मलेधिया  23  22  20
 1).  मालदीव  13  12  10
 12.  नेपाल  50  50  50
 13.  पषुआ  न्यू  गुयाना  6  6  6
 14,  फिलीपीन्स  36  35  32
 15  श्रीलंका  25  253  20
 16.  थाइलेण्ड  6  6  6

 जोड़
 ह

 369  337  320

 अजमेर  अरबन  कोओपरेटिथ  बेक  लिमिटेड  में  अतियमितताए

 |
 4108.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  क्या  बित्त  संज्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 दि  अजमेर  अरबन  को-आपरेटिव  बैंक  केस  अजमेर  किस
 झंणी  के  अन्तगंत  आता

 इस  बेंक  की  जमा  परिचालन  पू  जी  राशि  तथा  बैंक  के  सदस्यों  की  संक्या  का
 ब्यौरा  क्या  बया  '

 कया  निदेशक  मंडल  के  चुनाव  नियमों  के  अमुसार  भायोजित  किये  गये
 क्या  बेंक  अपने  खातों  की  प्रति  बर्ष  लेखा  परीक्षा  कराता  है  तथा  खातों  का  विवरण
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 नियमित  रूप  से  मारतीय  रिजय॑ं  बेक  को  भेजता

 (2)  इस  बींक  में  प्रति  वर्ष  कितना  लेन-देन  द्वोता

 कया  भारतीय  रिजबं  बैंक  और  उनके  मंत्रालय  को  इस  ढौंक  में  अनियमितताओं  और

 गबन  के  संबन्ध  में  कोई  शिकायत  मिली

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  के  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 सरकार  ने  ऐसे  ढौंकों  पर  नियंत्रण  रखने  तथा  लोगों  की  मेहनत  की  कमाई/जमा  राशि

 बचाने  के  लिए  क्या  प्रमावी  कदम  उठा  रही  है  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वलबोर  :  दि  अजमेर  अर्बन  को-आपरेटिव
 ढेंक  लि०  को  एक  कमजोर  ढौंक  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  और  यह  पुनर्वास  कार्यक्रम  के  तहत
 है  |  बौंककारी  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  इसे  लाइसेंस  जारी  नहीं
 किया  है  ।

 30-6-91  की  स्थिति  के  अनुसार  गैंक  की  कुल  जमाराक्षियां  231,37  लाख  सपये  थीं

 और  इसके  9794  नियमित  सदस्य  थे  ।  30-4-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  इसकी  छोयर  पूजी
 16.08  लाख  रुपये

 से  (३)  वर्तमान  निदेशक  मण्डल  का  नियमों/उपनियमों  के  अनुसार  दिनांक  2
 को  चुनाव  हुआ  था  ।  प्रत्येक  वर्ष  ढोंक  खातों  की  लेखा-परीक्षा  होती  है और  मारतीय  रिजवं  बौंक  की

 प्रमाणित  की  गयी  प्रतियां  प्रस्तुत  की  जाती  30-6-1991  की  धश्थविति  के  अनुसार  क्रणों  और
 अग्निमों  की  कुल  बकाया  राशि  223.93  लाख  रुपये  है  ।

 से  भारतीय  रिजवं  डोंक  की  ढक  में  कुप्रबन्धन  संबन्धी  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 जिनकी  उनके  द्वारा  जांच  को  जा  रही  है  ।  प्रतिबन्ध  रखने  के  विचार  से  सप्रय-समय  पर  मारतीय
 रिजव  ढोंक  अनियमितताओं  और  धोखाधड़ियों  से  बचने  के  लिए  ढोंकों  को  मार्ग  निर्देश  जारी  करता  है  ।

 भोपाल  की  बेरागढ़  स्थित  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  शाखा  में  अनियमितताएं

 ]

 4109.  भरी  अम्दूमाई  बेहामुख  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1990  से  अब  तक  भोपाल  की  बेरागढ़  स्थित  स्टेट  ढोंक  आफ  इन्दौर  शाखा
 के  कुछ  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  इन्दौर  जोनल  कार्यालय  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्ष्या  इस  सम्बन्ध  में  ढोंक  द्वारा  कोई  जांच  कराई  गई
 यदि  तो  ढोंक  द्वारा  दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 (४)  ग्राहकों  को  बेहतर  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इस  शाखा  को  क्‍या  मार्गेनिर्देश  जारी
 किए  गए
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 क्‍या  वर्ष  1987  से  1991,  आज  तक  ग्राहकों  को  ऋण  देने  में  अनियमितताओं

 बाजी  के  कुछ  मामले  उजागर  हुए  और

 यदि  तो  तत्मंगंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  दलबीर  :  ओर  स्टेट  गैंफ  आफ  इन्दोर  ने

 सूचित  किया  है  कि  90  से  आज  को  तारीख  तक  की  अवधि  के  दोरान  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 कशित

 र्थी  |  ये  शिकायतें  ([)  क्षत्रीय/शासत्रा  प्रबन्धक  द्वारा  जै रागढ़  शाखा  परिसर  के  मालिक  से  तथाकथित

 रिव्वत  देने  और  (11)  शाला  प्रवस्धक  द्वारा  किसी  फर्म  के  नाम  से  कथित  कारोबार  की  गतिविधियों

 के  सथ्यन्ध  में  हैं  ।

 और  बेोंक  ने  इस  मामले  में  आवश्यक  जांच  आरम्भ  कर  दी

 (३)  इम  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  हिंदायतों  के  बैंक  ने  बेहतर  ग्राहक  सेवा  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  शाखा  में  कमंचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  की  है  ।

 और  गेंक  के  अनुसार  1987  और  1991  में  आज  की  तारीख  तक  शाखा  में

 कोई  घोखाघड़ी  अथवा  धोखाघड़ी  के  अवसर  प्रदान  करने  वाली  अनियमितता  प्रकाश  में  नहीं  आई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  कृषि  ओर  ग्रामोण  ऋण  राहुत  योजना  के  अम्तर्गत  स्वीकृत  धमराधि

 4  '  10.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  जिले-बार  और  ऋण  ग्रामीण  राहृत  1990"  के  अन्तगंत
 आज  तक  कितने  किसानों  को  सलाम  मिला

 महाराष्ट्र  क ेलिए  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  धनराशि  स्वीकृति  की  गई  थी  और
 आज  लक  कितनी  धनराशि  दी  जा  चुकी  और

 शेष  राशि  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  ग्रामीण
 ऋण  राहत  1990  के  तहत  ऋण  राहत  का  जिला-वार  या  पृथक  रूप  से  वर्गंवार  ब्यौरा  नहीं
 मिलता  ।  योजना  के  तहत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हिताधिकारी  बुनकर  12-8-91
 की  स्थिति  के  अनुसार  महाराष्ट्र  राज्य  में  समी  ऋण  संस्थानों  द्वारा  योजना  के  तहत  किसानों

 सहिल  ऋण  राहत  प्राप्त  करने  वालों  की  कुल  संख्या  28,75,337  थी  ।

 और  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  ढौंक  ने  सूचित  किया  है  कि  महाराष्ट्र
 राज्य  सहकारी  बैंक  और  महा  राष्ट्र  राज्य  मूमि  विकास  बौंक  को  134.13  करोड़  रुपए  और
 40.31  करोड़  रुपए  की  राशि  मंज्री  और  जारी  की  गई  है  जो  राज्य  में  सहकारी  ढौंकों  की  कृषि
 और  ग्रामीण  ऋण  राहुत  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मारत  सरकार  के  पचास  प्रतिशत  छोपर  के
 रूप  में  नावार्ड  के  ऋण  राहत  के  राज्य  सरकार  के  पचास  प्रतिशत  मांग  के  लिए  मह्गाराष्ट्र  राज्य
 सहकारी  ढौंक  और  महाराष्ट्र  मूमि  विकास  ढौंक  को  ऋण  के  रूप  में  क्रमशः  134.13  करोड़  रुपए
 और  40  31  करोड़  रुपए  की  रकम  मंजर  और  जारी  की  नाबाड़  ते  महाराष्ट्र  राज्य  में  क्षेत्रीय
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 ग्रामीण  ढौंकों  को  भी  12.75  करोड़  की  मंजरी  दी  है  और  0.3?  करोड़  रुपए  जारी  किए

 आशा  की  जाती  है  कि  दोष  राषि  को  चालू  और  आगामी  वित्त  वर्ष  में  उपलब्ध  करा  दिया

 जाएगा  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संस्‍्या  5  क॑  जगतप्र
 सेक्दात  पर  चार  लेन  सड़क  का  मिर्माण

 4111.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  क्‍या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  5  के  मुवनेशबर--कटक  --
 पुर  सेक्शन  पर  चार  लेन  वाली  सड़क  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  परियोजना  का  कार्य  कय  से  छुरू  हो  जाने  की  सम्भावना

 )  क्‍या  इस  परियोजना  के  लिए  विश्व  ढौंक  से  सहायता  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भमूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदीदा  :  से  हां  ।

 भग  112  करोड़  रु०  की  लागत  वाली  इस  परियोजना  को  प्रस्तावित  दूमरे  राष्ट्रीय  राजमागं  ऋण
 के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  के  लिए  विश्व  ढौंक  को  प्रस्तुत  किया  गया  है  हाल  ही  में  ऋण  के

 हस्ताक्षर  किए  जाने  हैं  ।  काये  के  शुरू  होने  की  तारीख  के  बारे  में  अमी  से  बताना  सम्भव

 नहीं  है  ।

 हथ कफ  रधा  उद्योग  का  संबर्धस

 4112.  श्री  राम  पूलन  पटेल  :  वया  बल्च  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  के  संवर्धन  के  लिये  एक  नयी  नीति  बनायी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्तर  संजालय  के  राज्य  सगत्रो  अशोक  :  मारत  सरकार  ने  हाल  हो  में
 अति  लघ  एव  ग्रामीण  उद्यमों  के  संवर्धन  और  उन्हें  मजबुत  बनाने  के  लिये  नीतिगत  उपायों  की

 धोषणा  की  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हथकरघा  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  मी  कुछ  नीति  पहल  को
 शामिल  किया  गया  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 हथकररधा  प्रामीण  क्षंत्रों  में  रोजगार  के  अवसरों  को  बनाये  रखने  और  हृथकरघा
 बुनकरों  के  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  लघु  स्तरीवथ  औद्योगिक  नीति  में  निम्नोक्त
 धोषणाए  की  गई

 94



 ]  1913  लिखित  उत्तर
 न  ०9०9

 2.  क्षेत्रीय  एवं  स्थानीय  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  हथकरघा  क्षत्र  की  योजनाओं
 को  पुनः  बनाया  जायेगा  ।  निगमित/पहुकारी  क्षेत्र  के  बाहर  के  अधिकांश  बुनकरों  को  शामिल  करने
 के  लिये  कवरेज  सम्बन्धी  अडचनों  को  दूर  किया  जाएगा  ।

 3.  मौजूदा  योजनाओं  को  तीन  मुख्य  शीषंकों  के  अन्तगंत  दुबारा  बनाया  जायेगा  तथा  उन्हें
 उचित  रूप  से  सशोधित  किया  जायेगा  :--

 परियोजना  पेकेज  योअवा  :  इस  गोजना  के  अन्तगंत  उत्पाद  प्रौद्यौगिकी
 विपणन  सुविधाओं  में  सुधार  के  लिए  क्षत्र-आधारित  परियोजनाएं  बनाई

 जाएँगी  ।

 कल्याण  पंकेज  योजना  :  कल्थाण  योजनाओं  की  सख्या  और  उनके  लिए  स्वीकृत
 निधियों  की  मात्रा  को  पर्याप्त  रूप  में  बढ़ाया  जायेगा  ।

 संगठन  बिकास  पैकेज  :  मौजूदा  राज्य  अमिकरणों  में  बेहतर  प्रतन्ध  प्रदान  करने  के
 लिये  संगठनात्मक  विकाम  योजना  के  शोयर  पू  जी  की  भागेदारी  योजना  को

 पुनः  तैयार  किया  जाएगा  ।

 4.  जनता  वस्त्र  योजना  जिस  पर  बुनकर  न्यूनतम  जीविका  स्तर  पर  गुजारा  करते  हैं
 को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  और  इसका  प्रतिस्थापन

 बहु-प्रयोनीय  परियोजना  पैकेज  योजना  से  किया  जाएगा  जिसके  अन्तगंत  करघों  के
 प्रशिक्षण  बेहतर  डिजाइनों  के  लिये  रंजकों  और  रसायनों  का  प्रावधान  और  विपणन
 सहायता  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  की  जाएंगी  ।

 5.  राष्ट्रीय  हथकरधा  विकास  निगम  एच  डी  के  लिए  एक  व्यापक  भूमिका  की
 परिकल्पना  की  गई  हैंकर  याने  और  रंजकों  तथा  रसायनों  की  आपूर्ति  के  fig  राष्ट्रीय  हथकरघा
 विकास  निगम  नोखल  एजेंसी  के  रूप  में  कायं  करेगा  ।  सहकारी  क्षेत्र  में  कताई  क्षमता  को  बढ़ाया
 जायेगा  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  दोनों  ही  अर्थात्‌  कपास  उपजकर्ता  कताई  मिल्स  तथा

 बुनकर  कत'ई  मिल्‍स  के  लिये  बीज  राशि  के  रूप  में  ओर  अधिक  सहायता  प्रदान  करेगा  ।
 6.  हथकररघा  उत्पादों  के  विपणन  में  सुधार  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  के  प्रदर्शनियों  तथा

 डिजाइन  प्रयोग  के  द्वारा  डिजाइन  और  उत्पाद  विकास  की  योजना  का  गहन  क्रियान्वयन  किया
 जायेगा  ।  हथकरथधा  उत्पादन  का  स्तर  बढ़ात  के  लिए  ए«  योजना  बनाई  जायेगी  जिसके
 अश्तग्ंत  निम्न  मूल्य  की  मदों  के  स्थान  पर  निर्यात  बाजार  के  लिए  उपयुक्त  उच्च  मूल्य  की  मदों  के
 उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जाएगा  ।  ऐवा  बेहतर  डिजाइनों  के  प्रौद्योगिकी  रेशम
 तथा  टसर  बुनाई  के  लिए  कपास  बुनकरों  को  प्रेरित  करके  किया  निर्यात  बाजारों  के  लिये
 उपथुक्त  उत्पादों  के  लिये  करघों  के  आधुनिकीकरण  हेतु  विशेष  परियोजनाएं  बनाई  ह्ञाएंगी  ।

 राजस्थान  में  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बेक  से  सहायता

 4113.  क्री  रामनारायण  बेरवा  :  कया  बिस  भन्‍त्रो  यह  बतान  का  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  कौन-कौन-सी  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की
 जा  रही

 श्ड
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 क्‍या  इनमें  से  कई  परियोजनाओं  का  का  विश्व  बैंक  स ेसमय  पर  सहायता  न  मिलने

 के  कारण  रूका  पड़ा
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  मामले  में  विश्व  बैंक  के  प्राधिकारियों  से  विचार-विम्ठों

 करने  का  प्रस्ताव  ओर
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  रामेहबर  :  राजस्थान  सरकार  के  साथ
 भागीदार  राज्य  के  रूप  में  अनेक  बहुराज्यीय  परियोजनाएं  विश्व  बेंक  को  सहायता  से  क्रियान्वयन  के
 अधीन  इन  परियोजनाओं  की  सूची  सलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 से  विश्व  बेंक  की  सहायता  राज्य  सरकारों  को  प्रतिपूर्ति  के  आधार  पर  प्रदान
 की  जाती  प्रारम्म  में  राज्य  सरकार  द्वारा  व्यय  किया  जाता  विष्व  बेंक  से  समय

 पर  सहायता  न  मिलने  के  कारण  परियोजनाओं  का  काम  रूक  जाने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।  इस
 प्रकार  (7)  और  भाग  के  सम्बन्ध  में  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 विवरण
 व  राजस्थान  में  परियोजनाओं  को  सूचो

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  सहायता  मिलियन

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजना  280.0*
 2  प्रथम  तकनीशियन  शिक्षा  परियोजना  260.0*
 3,  राज्य  सड़क  परियोजना  256.572*
 4  बांध  सुरक्षा  परियोजना
 5  एन  ए  ई  पी-त  परियोजना  53.40*
 6.  टी  डब्लू  डी  पी  67.44₹*
 7.  एन  ए  आर  पीना

 8.  राष्ट्रीय  सामाजिक  वानिकी  परियोजना  225.097
 9.  राष्ट्रीय  बज

 एन  सी  डी

 राष्ट्रीय  डे  367.244*

 ््य  *ये  आंकड़े  समस्त  परियोजनाओं  के  लिए  राजस्थान  के  हिस्से  के  आंकड़े  उपलब्ध

 नहों  हैं  ।
 के  मामलों  में  बेतत  निर्धारण

 श्री  भरी  जो०  देवराय  मायक
 भरो

 वी० कृुण्ण राय | : क्‍या बिस भन्‍त्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : भी सोਂ पो० मुदालगिरशियप्पा क्या केन्द्रीय सेवायें के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 3 समूह के मामलों में बेतन निर्धारण पर विचार करता है ; 96
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 क्या  उक्त  प्रावधानों  के  अनुसार  एक  अधिकारी  जो  एक  ग्रेड  में  6  से  10  में  चरण
 तक  का  वेतन  ले  चुका  संशोधित  ध्रंड  में  उपके  वेतन  निर्धारण  पर  बहू  एक  अतिरिवत  वेतन  बद्धि
 का  हकदार

 कया  वेतन  |  1986  को  देना  था  और  ऐसा  अधिकारी  अपनी
 वेतन  वृद्धि  |  1987  को  ही  ले  सकता

 *या  उपरोक्त  प्रावधान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उप  अधिकारी  जिसके  वेतन  बृद्धि
 की  वास्तविक  तिथि  जनवरी  के  बाद  का  कोई  महीना  एक  वेतन  वृद्धि  का  लाम  नहीं  मिलता
 बल्कि  एक  या  कुछ  महीनों  का  ही  लाभ  मिल  पाता

 (8)  क्या  सरकार  का  इस  विसंगति  को  दूर  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  शास्तारास  1.1.1986  से  पुनरीक्षित
 वेतनमान  में  वेतन  नियतन  के  मामलों  पर  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  पुनरीक्षित  1986  के
 नियम  7  के  अन्तगंत  जिचार  किया  जाता  है  ।  जहां  उक्त  नियम  7(1)  के  अधीन  बेतन  नियत  करने
 में  ऐसे  सरकारी  कमंचारियों  जो  सशोधन  पूर्व  के  वेतनमान  में  पांच  लगातार  प्रक्रमों  से  अधिक
 पर  बेतन  प्राप्त  कर  रहे  वेतन  एकत्रित  हो  जाता  है  तो  इस  नियम  के  नीचे  टिप्पणी  3  में

 ऐसी  स्थिति  में  वेतन  बढ़ाए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 उक्त  टिप्पणी  3  में  से  ऐसे  मर्मिलों  मैं  1.1.1986  से  एक  वेतनवृद्धि  के  बराबर  वेतन
 में  वद्धि  किए  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 बंचिंग  सहित  वेतन  बढ़ाये  जाने  के  सभी  मामलों  में  अगली  वेतनवद्धि  वेशन  बढ़ाए  जाने
 की  तारीख  से  बारह  महीने  पूरे  होने  पर  देय  होती  है  ।

 !.1.1986  से  वेतन  बढ़ाए  जाने  के  मामलों  में  वेतनवृद्धि  का  लाम  मामला-दर-मामला
 अलग-अलग  होता  है  चू  कि  वह  संशोधन-पूव  वेतनमान  में  वेतनवृद्धि  की  तारीख  पर  निमंर  करता
 वेतन  बढ़ाए  जाने  के  पीछे  मूल  धारणा  पुनरोक्षित  वेतनमान  में  नियत  वेतन  में  विसंगति  दर  करना  है  ।

 (४)  ओर  ऊपर  से  (a)  में  स्पष्ट  किये  गये  अनुसार  वेतन  बढ़ाये  जाने  से  कोई
 विसंगति  नहीं  हाती  है  बल्कि  इससे  विसंगति  दूर  की  जती  है  ।

 स्टेट  बैंक  आफ  इस्दौर  में  अभियमितताएं

 4115.  श्री  राम  बदन  :  क्या  विस  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  और  30  1991  तक  देह  में  स्टेट  ढौंक  आफ  हन्दोर
 की  शाखाओं  में  राज्यवार  तथा  क्ाखावार  कितन-कितने  मामलों  में  जालसाजी/अनियमितता  बरती
 गई

 (  प्रबन्धकों  ने  दोषी  अधिकारियों/करमंचारियों  के  विरद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 इस  सम्बन्ध  में  30  1991  की  श्थिति  के  अनुतार  प्रत्येक  मामले  में  किंतनी  राक्षि



 लिखित  उत्तर  23  1991

 वसूल  कर  ली  गई  है  तथा  कितनी  राशि  वसूल  की  जानी  ओर

 प्रबन्धकों  ने  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  की  पुनराब॒नि  रोकने  की  लिए  क्या  कदम

 उठाये  है  ?

 बिस  मस्जालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  *जव  ढोंक  राज्य-वार

 शास्ता-वार  आधार  पर  किसी  डौंक  में  हुई  घोखाधड़ियों  से  सम्बन्धिद  आंकड़े  नहीं  रखता  गत  तीन

 बर्षों  कं  दौरान  और  30  !99।  तक  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  शाखाओं  में  हुई
 अनियमितताओं  की  संरुपा  नीचे  दी  गई  :-

 हल  लुलललइक
 रुपए )

 वर्ष  घोखाधड़ियों/अनियमितताओं  की  सं०  राशि

 337.8  5

 (30  4  76

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रबन्ध  हारा  की  गई  कारंव।ई  तीचे  दी  गई  है  :

 —  ~

 2.  दोष  सिद्ध  कर्मचारियों  +  संख्या  --  न+

 2.  सेवा  से  बल्लास्त/सेवामुक्त  गए  2  3  5

 कर्मचारियों  की  संख्या

 3.  कमंश्रारियों  की  संख्या  जिनसे  बिरद्ध  5  5  5  5
 अदालत  में  मुकदमा  चल  रहा  है  ।

 4.  कर्मचारियों  को  संक््या  जिनके  विरुद्ध  64  36  27  25
 विभागोथ  कारंगाई  शुरू  की  गई  है  ।  मार्च  तक  )

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  खमा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्टेट  बौंक  आफ  इन्दौर  ने  शूकित  किया  है  कि  ईनयंत्रण  तंत्र  को  मजबूत  बनाया  जा

 रहा  है|  दोषी  कमंबारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  अनुशामनिक  कारंवाई  की  गया है  रही  प्रणाली  और
 प्रक्रियाओं  सम्बन्धी  हिंदायतों  को  दोहराया  गया  है/या  संशोधित  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  घाटा

 थी  राम  नरेझ  गया  बवित्तमत्ञी  यह  बतात  की  कृपा  कया  करेंगे  कि  :

 उन  राषध्ट्रीयक्षत

 ढेंकों के माम क्या हैं जिन्हें वर्ष 9। में घाटा हुआ है और उन्हें करिसया आशा हु 98



 ।  1913  उत्तर

 इन  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1990.9।  में  क्रण  घाठे  और  अशोध्य  क्रणों  के  लिए  बया
 प्रवधान  किया  और

 इन  बेंकों  का  इक्विटी  पूजी  आधार  क्या  है  ?

 बिस  मस्जालय  में  राज्य  मसत्री  दलबीर  :  ।8  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  गे  ?  |

 199]  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  अपने-अपने  खाती  को  अस्शिम  रूफ  दे  लिया  है  और  माज  एक
 यानि  यूकों  बेंक  ने  42.96  करोड़  रुपये  का  थाटा  दिखाया  दो  बैंकों  ने  अपने  खातों  को  अभी
 अन्तिम  रुप  देना  है  ।

 बैंककारी  विनियम  1949  की  तृतीय  अनुसूची  में  निर्धारित  तुलस-पत्र
 और  लाभ  और  हानि  खाते  के  प्रपत्रों  के  जिसकी  समी  बेंकों  को  अनुपालना  करनी  होती
 और  बैंक  के  बीच  प्रचलित  परम्पराओं  और  प्रथाओं  के  अनुसार  बेंकों  को  अक्षोष्य  और  संदिरध
 ऋणों  और  क्रणों  की  हानियों  के  लिए  किए  गये  प्रावक्षार्ती  को  ब्रकट  करने  से  कानूनी  संरक्षण  दिया
 गया  है  |

 31.3.91  की  स्थिति  के  अनुसार  यूको  बैंक  का  ईक्विटो  आधार  यानि  प्रदत्त  पूजी
 500  करोड़  रुपये  थी  ।

 विदेशी  मुद्रा  बितियमल  अधितियस  का  उल्लंघन  करने  के  सामले

 4117.  प्रो०  अशोक  आनस्दराब  वेदामुख्त  :  क्या  बिल्स  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  चार  महीनों  के  दौरान॑  विदेशी  मुद्रा  किनियमन  अधिनियम  के  प्रावधानों  का
 डल्लंघन  करते  वाले  कितने  मापले  सरकार  की  जानकारी  में  लाये  और

 सरकार  ने  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के खिलाफ  कया  कारंवाई  की  ?

 बिस  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  रामेशथर  ठाकुर  :  दिनांक  1-4-91,  से  31-7-91
 तक  के  पिछले  चार  महीनों  में  983  म'्मले  पंजीबद्ध  किये  गये  थे  ।

 इस  अवधि  में  104०  मामलों  में  फेसले  सुनाये  गये  425.79  लाख  रुपये  का
 जुर्माना  लगाया  गया  थर  और  41.42  लाख  र०  की  मारतोय  मुद्रा  तथा  44  60  लाझ्ष  र०  की
 विदशी  मुद्रा  को  जब्त  करने  के  आदेश  दिये  गये  थे  ।

 कापर  इलेक्ट्रोलाइट  इनगाट्स  ट्ढरों  पर  छापे

 4118.  श्री  मदमलाल  जुराना  :  क्या  बिक्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  घ्यान  7  1991  के  टाइम्सਂ  में  प्वाइंट
 टु  काफर  सक्षमਂ  शोक  से  प्रकाशित  समानार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  तथा  कॉपर  इलैक्ट्रोलाइट  इनगॉटस  के  विभिन्‍न
 व्यापारियों  पर  छापे  के  दौरान  विदेशी  मुद्दा  अनियमितताओं  के  कितने  सामलों  का  पता
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 लिखित  उत्तर  23  1991  ]

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  जांच  पूरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 (2)  सरकार  ने  मविष्य  में  ऐसी  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  है
 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 जिस  सम्त्रालय  में  राज्य  भस्‍्त्री  रामेदथर  :  से  (४)  सरकार  को  दस
 समाचार  की  जानकारी  है  |  जून  और  199।  के  सीमाशुल्क  समाहतालय

 ओर  केन्द्रोय  आधिक  आसूचना  ब्यूरो  के  अधिकारियों  ने  मुम्बई  और  दिल्ली  स्थिति  ताम्बे  की

 इलेक्ट्रोलाइट  त।र  की  पीतल  के  स्क्रॉप  और  अन्य  अलोह-घातुओं  के  आयातकों  के
 विभिन्‍न  परिसरों  तलाशी  ली  ।  इन  तलाशियों  के  परिणामतः  इस  मामले  में  आगे  और
 स्यायविर्णयन  की  कार्यवाही  जारी  है  ।

 अकॉनस  में  नोसेनिक  हुथाई  अडड़ा  खोलना

 4119.  श्री  आर०  जीवरत्मम  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अककोनम  में  नौसंनिक  हवाई  अड्डा  कब  तक  लोल  दिए  जाने  की  सम्मावना

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितने  व्यक्षितयों  की  जमीन  अधिग्रहीत  की  गई  है  तथा  कुल
 कितनी  जमीन  अजित  की  गई

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया  गया

 क्‍या  सरकार  का  दोष  थ्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  करने  का  विचार

 (2)  यदि  तो  कब  और

 यदि  हो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भन्‍्तरो  दारद  :  नौसेनिक  हवाई  अर्कोनम  का  प्रथम  चरण
 1991  के  अन्त  तक  उपयोग  के  लिए  तैयार  हो  जाने  की  आधा

 इस  प्रयोजन  के  लिए  535  व्यक्षिययों  की  943,40  एकड़  निजी  मूमि  अजित  की  जा

 चुकी  इसके  ज्िए  अब  तक  कुल  1295.50  एकड़  मूमि  अजित  की  जा  चुकी  है  352.10
 एकड़  मूमि  राज्य  सरकार  की  |

 कै
 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  अब  तक  पूर्व  म  स्वामियों  के  परिवारों  के  प्रत्येक  परिवार

 में
 से  एक  व्यक्ति  के  हिसाब  से  कुल  सात  व्यक्तितयों  को  रोजगार  दे  दिया  गया  हैं  और  पात्र  एवं

 डाबटरी  आधार  पर  स्वस्थ  पाए  गए  19  ढर्यातयों  को  नौसेना  में  भर्ती  कर  लिया  गया  है  ।
 से  मौजूदा  सरकारी  नीति  के  विस्थापित  परिवारों  के  सदस्यों  को

 गार  मुहैया  कराते  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबद्धता  नहीं  की  जा  सकती  |  किर  उन  पश्िवारों  के
 सदस्यों  को  रोजगार  देने  के  मामले  में  समुचित  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  जिनकी  मूभि  अजित  कर
 ली  गई  है  बशतें  इसके  लिए  रिक्तियां  उपबब्धत  हों  और  वे  जिस  पद  के  लिए  आवेदन  करते  हों  उसके
 लिए  निर्धारित  अहंताओं  को  पूरा  करते  हों  ।

 ॥
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 1913  लिक्षित  उत्तर

 बुरहानपुर  ताप्ती  जिस  का  आशुनिकीकरण

 |
 4120,  भरी  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  क्‍या  बस्त्र  मन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  बुरहानपुर  स्थिति  बुरहानपुर  तापती
 1987  में  आग  लगने  से  क्षति  ग्रस्त  हो  गया

 क्या  उपयुक्त  मिल्‍्स  के  आधुनिकीकरण  के  योजना  प्रारूप  को  राष्ट्रीय  कपड़ा
 इन्दौर  द्वारा  विकास  पू  जी  निवेश  की  सीमा  के  अन्तगंत  कुछ  परिवर्तेन  और  सुधारों  के  साथ  स्वीकति

 हेतु  राष्ट्रीय  कपड़ा  नई  दिल्‍ली  के  पास  भेज  दिया  गया

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  कपड़ा  नई  दिल्‍ली  ने  इसे  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है
 और  इस  प्रयोजन  हेतु  29  करोड़  रुपये  का  ऋण  लेने  का  आवेदन  मारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  के
 पास  भेज  दिया  गया  और

 यदि  तो  मारतीथ  औद्योगिक  विकास  बैंक  हारा  यह  ऋण  कब  तक  उपलब्ध  कराया
 जायेगा  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अक्योक  :  जी  हां  ।

 और  जी  हां  ।  प्रस्ताव  पर  एन०टी०सी०  नई  दिल्‍ली  से  बोर्ड
 की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  को  जा  रही  है  ।

 (w)  प्रशम  नहीं  उठता  ।

 मसारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  तस्करी

 ]
 4121.  श्री  प्रभ  दयाल  कठेरिया

 । थी  बलराज  पासी  :  क्‍या  जित्त  संत्री  यट  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 थी  महेश  कुमार  कनोडिया

 | थी  बसाज्य  अंडारू  |

 कया  पाकिस्तान  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  ने  नशीले  पदार्थों  पर  नियंत्रण  सम्बन्धी
 पाकिस्तान  कै  संघ  मंत्री  के  साथ  मारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  नशीसे  पदार्थों  की  तस्करी  पर  रोक
 लगाने  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  बातचीत  की  और

 यदि  तो  उसका  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  ?

 बितत  सस्यालय  में  राज्य  मस्त्रो  रामेहबर  :  जी

 यह  नशीले  पदार्थों  के  अवध  व्यापार  तथा  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  आपसी
 सहयोग  पर  दोनों  देशों  के  शासकीय  प्रतिनिधि  मंडलों  को  बाद  में  हुई  30  और  3।  1991
 को  द्विपक्षीय  बैठक  के  आधार  तैयार  करने  के  लिए  आयोजित  की  गई  थी  ।

 0।
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 4122.  श्री  एस०  बी०  सिदलाल  :  क्या  बिस  झन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  निर्यात-आयांत  डक  का  वियार  स्क्देशी  दाम  के  जाथ  वम्बश्ध  जानकारी

 संवेब्टित  करने  तथा  सफल  और  टढ़ते  हुए  निर्गत  को  वित्तपोषित  करने  के  लिए  अपनी  भूमिका  का
 विस्तार  करने  का

 यदि  तो  कया  इस  संबन्ध  में  निर्यात-आयात  बेंक  ने  कोई  विस्तृत  योजना  तैयार
 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसमे  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?

 बिश  भम्जालय  में  राज्य  सस्जो  भो  दलबोर  :

 भारतीय  निर्यात-आयात  बौंक  गे  हाल  ही  में  दो  नये  ऋण  देने  के  कार्यक्रमों  को  मारतीय
 रिजवं  बैंक  की  उसके  अनुमोदनार्थ  भेजा  है  |  ये  कार्वक्रत  है  :--(1)  विदेशी  मुद्रा  पोत-लबान  पूर्व
 ऋण  और  (1)  फास्फेलि  ।

 एफ०सी०पी०सी०  कार्यक्रम  भारतीय  नियातिकीं  को  निर्यात  उत्पादनों  के  लिए  आवश्यक
 निविष्टियों  का आयात  करने  के  लिए  विदेर्शा  मुद्रा  पोत-लधान  पूर्व  वित्त  के  स्रोत  से  सम्बद्ध  है  |

 एफ०सी०पी०सी०  से  अन्तगंत  उधार  ली  गई  मुद्रा  निधि  कापसी  की  प्रकृति  के  समान
 क्योंकि  एफ०सी  के  उधारों  की  अदायगी  नियांतों  से  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  अर्जन  में  से

 ही  वापस  की  जा  सकती  है  ।

 एक  ऐसः  कार्यक्रम  है  जिसके  जरिए  मंध्यम  और  दीघाविधि  में  प्राप्त  होने  वाली
 निर्यात  प्राप्तियों  को  में  वसूल  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रक्रिया  का  उहूहय  अन्तर्राध्य
 फारफेटिंग  एजेंसियों  *  माध्यम  से  निर्यात  से  होने  वाली  प्राप्तियों  को  भुनाना  है  ।

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  उकयु बत  नये  ऋण  देने  के  भारतीय  रिजववं
 ढेंक  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिये  गए  तो  इनसे  निर्यात  में  वृद्धि  होंगी  |  यक्ञापि  ऐसी  कडि  का  अनुमान
 लगाना  सम्भव  नष्टीं  है  ।

 राष्ट्रीय  शाजमा्गों  का  रख-रलाथ

 ]

 4123,  श्री  शाजबीर  सिंह  :  वया  जल-भूतल  परियहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  प्रति  किलोमीटर  के  हिसाब  से  कितनी  दर
 निर्धारित  की  गई  है  तथः  वर्ष  1989-90  और  1990-9!  !  के  दौरान  हस  कार्य  के  लिए  कितनी
 राशि  आवंटित  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  राह  दर  में  ब॒द्धि  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्योरा  बया  है  ?
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 अल-भतल  परिथहन  भंजालय  फ्रे  रफक्षण  मंजी  कलगदीक्ष  :  एक
 स्तरीय  तकनीकी  समिति  हारा  तंयार  किए  गए  मानदंडों  के  आधार  पर  साष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 रखाव  के  लिए  प्रति  कि०मी०  आवध्यकता  मिकाली  जाती  ये  अम्य  बातों  के  साथ-साथ

 सड़क  के  मूतल  की  लम्बाई  ओर  यातायात  भौतिक  और  मौसम  भंबन्धी  परिस्थितियों

 जैसे  विभिन्‍न  तथ्यों  पर  भाधारित  होते  इसके  अतिरिबत  बाढ़  से  क्षति  और  विशेष  गरम्मत  के

 लिए  प्रावधान  रखे  जाते  यद्यपि  वास्तविक  आवंटन  संसाधनों  की  समग्र  उपलब्धता  को  ध्यान  में

 रखकर  किए  जाते  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  1989-90  और  1990-91  के
 दौरान  निम्नलिखित  विधियां  आबंटित  की  गई  :

 वर्ष  भाष॑ंटन  २०)

 1989-90
 14355

 55
 7  ््ा

 1990-91  *  5212

 और  प्रति  वर्ष  रव-रक्षाव  निधि  की  आवश्यकता  की  गणना  वतंमान  सामग्री  और
 श्रम  की  दर  तथा  बादृक्षति  इत्थांद  के  कारण  मरम्मत  की  वास्तविक  के  अनुसार  की  जाती

 है  |  हाबांकि  वास्तविक  आवंटन  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 इथोपषिया  में  पू  जो  लिवेद

 |

 4124.  भरी  प्रकाश  बो०  प।दिल  :  क्या  बालिम्य  मम्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इथोपियां  ने  दह  में  छोटे  और  भप्नले  उद्य  कृषि  सिले
 '
 सिलाये  चमड़े  के  वस्त्रों  और  निर्माण  काय के  क्षेत्र  मे  पूर्जा  निवेश  करने  के  लिए  मारत  को
 आमंत्रित  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बानिल्य  मंत्रालय  सें  उप  सज्जी  सलसान  :  जो  नहीं

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रतिस्वर्धात्मक  मूल्यों  पर  जाथ  का  आयात

 4123.  भरी  बिलद  कुण्ण  टासरिडिक  :  क्या  वाणजिम्य  मसत्री  यह  बतात  कृपा  करेंगे  कि  :

 े  क्‍या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  थ  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  विदेश  मुद्रा  प्राप्त  करने
 हेतु  निर्यातकों  को  प्रतिस्पर्धात्मक  मूल्यों  पर  चाय  का  आयात  करने  की  अनुभति  दी  जानी  चाहिए
 ताकि  वे  हस  चाय  को  उच्चक्रोटि  की  चाय  में  परिवर्तित  करके  तथा  डिब्बा  बन्द  करके  उसका  निर्यात
 कर  भोर

 यवि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है  ?
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 बालिज्य  सस्जालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  और  सरकार  को  एसे

 सुझाव  मिले  किर  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  मूल्य  वधेन  के  उहंश्य  से और  केबल  निर्यात

 से  दुढ़ता  पूवंक  चाय  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  अग्रिम  लाइ्सेसिंग  योजना  के  अन्तगंत  विचार  किया  जा

 सकता  है  |  घरेलू  खपत  के  लिए  चाप  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 पुस्तकों  का  आयात

 4126  प्रो०  मालिनों  मट्ठाल्ाय  :  क्‍या  बालिक्ट  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  खुला  सामान्य  लाइसेंत  के  क्षेत्र  को  व्यापक  बनाने  का  है
 ताकि  आयात  के  लिए  समी  की  पुस्तकों  को  इसमें  शामिल  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 विषय  विद्येष  में  विह्चिष्टता  प्राप्त  ज्ञानप्रद  पुस्तकों  के  आयात  को  उदार  बल्ाने  तथा
 सावधिक  पत्रिकाओं  एवं  छिक्षिण  सहायता  सामग्रौ  के  आयात  को  युक्तियुकते  बनाने  के  लिए

 सरकार  का  अन्य  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  पो०  :  से  आयात  निर्यात
 नीति  की  समौक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  जरूरत  पड़ने  पर  सभी  सम्बन्धित  कारकों  और  अर्थ  -

 व्यवस्था  की  आवश्यकताओं  को  महं  नजर  रखते  हुए  इसमें  आबद्यक  सुधारात्मक  तपाय  किये  जाते
 जब  कभी  मं  नीति  में  परिवतंन  किए  जाते  है  तो  उन्हें  मारत  के  राजपतन्र  में  अधिसूचित  किया

 जाता  है  |

 साल्योनी  में  बेंक  नोट  मुत्रणालय

 4127  थीं  अजय  मुखोपाध्याय  :  क्या  वित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पद्चम  बगाल  में  साल्वोनी  में  नये  बैंक  नोट  मुद्रणालय  जिसके  लिए
 कुछ  वर्ष  पहले  भूमि  अधिग्रहित  की  गई  थी  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  और  यह  कब  तक  पूरा  हो  और

 यद्दि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जित्त  ससजालय  में  राज्य  मन्‍्ती  दलबीर  :  (१)  और  यह  परियोजना
 मारतीप  रिजर्व  ढौंक  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  सिविल  निर्माण  कार्य  पहले  ही  आरम्भ  किया
 जा  चुका  है  .  उपस्करों  की  आपूर्ति  के  लिए  आदेश  प्रस्तुत  करत  संबन्धी  कार्य  किया  जा  रहा  हैं  ।
 परियोञना  के  प्रथम  चरण  के  1693  तक  पूरा  होने  और  सम्पूर्ण  परियोजना  के  1994-95
 तक  पूरा  हो  जाने  को  संभावना  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 रेक्षम  के  धागे  का  निर्यात

 4128.  भरी  सो०  पो०  मुदालगिरिटाप्पा  :  क्‍या  बस्त्र  भगत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रेशम  के  धागे  का  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 104



 4  1913  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 कर्नाटक  राज्य  से  कुल  कितनी  मात्रा  में  रेशम  के  धागे  का  निर्षात  करने  का
 विचार  है  ?

 वस्त  मस्जालय  के  राज्य  मस्त्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पुराने  मंडोबी  पुल  का  प्नरतिर्माण

 4129.  क्री  हरीश  नाशायन  प्रभ  पझ्ांस्पे  :  कया  जल-भूतल  परिधघहन  मस्त्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  पर  पुराना  मंडोवी  पुल  कब  टूटा

 (a)  पुरान  मंडोवी  पुल  की  मरम्मत  पुनरतिमाण  के  लिए  निविदा  ठेका  किसको  तथा  कब

 दिया  गया  था  तथा  दिया  गया  ठेका  कितनी  धनराषि  का

 ठेके  में  निर्धारित  समय  सीमा  कितनी  है  तथा  कार्य  को  निर्धारित  समय  सीमा  में  पूरा
 न  किये  जाने  पर  ठेके  में  कितने  जु्माने  की  व्यवस्था

 ठेकेदार  को  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  मिल  चुकी  और

 पुराना  मंडोवी  पुल  कब  तक  बनकर  तंयार  होने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सतज्ालट  के  राज्टा  सन्‍्त्री  जगदीश  :  राष्ट्रीय

 राजमार्ग  17  पर  बना  पुरामा  मंडोवी  पुल  5.7.86  को  ढह  गया

 (a)  पुर  के  पुर्नार्माण  के  लिए  मससे  गैमन  इण्डिया  बम्बई  को  11.6.1987

 को  477  लाख  रु०  का  निविदा-ठेका  दिया  गया  था  ।

 काम  के  पूरा  होने  के  लिए  ठेके  में  निदिष्ट  मानसून  अवधि  को  छोड़कर

 18  महीने  थी  ।  ठेके  में  निदिष्ट  जुमनि  की  राशि  ठेका  मूल्य  की  अधिकतम  10  प्रतिशत  है  जो

 समापन  क्षति  के  रूप  में  है  ।

 16.7.1991  तक  ठेकेदार  को  248.24  लाख  रु०  की  राशि  का  भुगतान  किया

 (३)  पुराते  मंडोवी  पुल  के  1992  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 चलरय  का  निर्यात

 4130.  डा०  ए  के०  पढेल
 |

 :  क्‍या  बाजिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झौ  हांकर  िह  बचेला  ः

 वर्ष  ।960,  1970,  1980,  1985  और  1990  में  निर्यातित  चाय  की  मात्रा  और

 उसका  मूल्य  कितना

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  किन  प्रभुख्त  देशों  को  निर्यात  की  और
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 सरकार  का  चाय  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देसे  के  लिए  चिए्व  में  मये  बाजार  की  लोज  के

 लिए  कया  कदम  उठाते  का  विचार  है  ?

 बालिफ्म  सस्त्रालय  के  राक्ष्य  सम्त्रो  पो०  :  इन  वर्षों  में  निर्यात  को

 गई  मात्रा  और  मूल्य  नीचे  दिए  गये

 वर्ष  मात्रा  मूल्य  २०)

 1960  193.06  119.99
 1970  202.34  149.80
 1980  224.78  432.55
 1985  5  214.94.  703  59
 1990  199.666  1028  20

 *अनुमानित

 इन  वर्षों  में  जिन  प्रमुख  देशों  को  चाय  निर्यात  की  गई  वे
 पश्चिमी  सोक्‍्यित  सऊदी

 अरब  सूझ्यान  संयुक्त  राज्य  कनाड़ा  और  आस्ट्रेलिया  ।

 सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  के  देशों  में  भारतीय  चाप  के  खोए  हुए  योगदान  को  बहाल
 करने  के  लिए  चाय  बोर्ड  और  सरकार  ने  उपयुक्त  उपाय  किए  हैं  ताकि  मारत  से  चाय  के  निर्यात  में

 वृद्धि  हो  और  विदेशी  मुद्रा  आय  अधिकतम  महत्वपूर्ण  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :

 )  बाजार  में  अपनी  स्थिति  को  मजबूत  बनाते  के  लिए  चाय  बोडे  द्वारा  ब्रिटेन  में  दाजिलिग
 तथा  अस्षम  लोगों  अभियान  आरंभ  किया  जाना  ।

 विकसित  ओद्योगिकीक्ृत  देशों  तथा  परिचमी  एशिया  में  पंकेट  चाय  थलियों  और
 इन्स्टेन्ट  चाय  जैसी  मूल्यवर्धित  चाय  के  निर्यात  संवर्धन  पर  जोर  इस  प्रयोजन  के  लिए  चाय
 बोर्ड  न  केवल  अलग-अलग  पैकर  ब्राण्डों  के  लिए  संवर्धननत्मक  सहायता  दे  रहा  है  बल्कि  वह  थ्याज

 मुक्त  ऋ्रण  भी  प्रदन  कर  रहा  है  ताकि  अलग-अलग  पेकर  अपने-अपने  ब्राण्डों  का  विशापन  कर
 सके  ।

 रुपये  के  अवलमृल्यन  के  साथ-साथ  एफ०ओण०बी०  मूल्य  के  30-40  की  दर  से  एक्सिम
 स्क्रिप  देने  से  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  चाय  के  अपेक्षतया  अधिक  प्रतियोगी  होने  की  आश्षा  है
 और  इससे  अधिकाधिक  चाय  निर्यात  करने  के  लिए  प्रोश्साहन  मी  मिलेगा  ।

 चाप  उलनादन  में  बृद्धि  करन  के  प्रयोजन  से  अल्पावधि  और  दीर्धाबध्ि  दोनों  प्रकार  के

 उपाय  किए  गए  हैं  जिससे  कि  धरलू  खफ्त  पूरी  करत  के  बाद  निर्यात  के  लिए  अपेक्षतया  अधिक  चाय
 उषलण्ध  कराई  जा  |
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 बिहार  के  पिछड़े  प्रामोण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्रत  ढौंकों  को  शालायें  खोलना

 4111.  भी  मथल  किझोर  राय  :  क्या  जितत  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  सीतामढ़ी  जिले  में  कार्य  कर  रहे  राष्ट्रीयकत  ठौंकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा

 वे  कहां-कहां  स्थित

 क्‍या  सरकार  विचार  बिहार  के  पिछड़े  हुमे  प्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  डौंकों  की
 नई  दाखायें  खोलने  का

 यदि  तो  वे  कहां-कहां  खोली  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्यसंत्री  बलबोर  :  30.6.1991  की  स्थिति  के
 सार  बिहार  के  सीतामढ़ी  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बौंकों  की  57  क्षाखाएं  कायं  कर  रही  इन
 हाखाओं  की  ढोंक  वार  अवस्थिति  संलगन  विवरण  में  दर्शायी  गई  है  ।

 से  नवीन  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1990-95)  के  अन्तगंत  ढौंक  दाखाओं  का
 खोला  जाना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  जिसे  मारतीय  रिजवं  ढोंक  इस  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  जारी  कर
 नियंत्रित  करता  अतः  इस  समय  यह  अनुमान  लगाना  सम्मव  नेहीं  है  कि  बिहार  के  पिछड़े  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  राष्ट्रीककृत  गैंकों  की  कितनी  शाखाएं  खोली  जाएगी  ।

 विवरण

 डोंक  का  नाम  केन्द्र  का  नाम  ढेंक  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 स्टेट  बैंक  आफ  बेरीगनिया  सेण्टल  बैंक  आफ  अनहारी

 इष्डिया  बलमसाद  इण्डिया  बेलाही-नीलकंठ
 चकौती  घनारी

 दस्ता  डुमरा
 हरारी  दुलारपुर  गिसारा

 जगधर  गोविन्द

 मधुबनबसाहा  पिथोजिया

 महसोल  माधोपुर  बतूरी
 परिहार  मेहसोल
 पुपरी  ,  मेहनि  मण्डल

 रोड़  )  रीगा

 सीतामढ़ी  झूती पे  यद  पुर
 सीतामडढ़ी  शिवाहर
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 _  सीतामढ़ी  आर  र  िट:थ।थ।थ।थ।थ।|।|।

 सीतामढ़ी  सीतामढ़ी

 इलाहाबाद  बैंक  आखता  सुरसण्ड

 बनगांव  इण्डियन  बैंक  नरवाड़ा

 बथनाहा  पंजाब  नेशनल  बेंक  बनौला

 महिन्दवाड़ा  डुमरी  कलां

 मत्यारकलाँ  गौरा

 पचटकी  जादऊ  पण्डोल

 सीतामढ़ी  कचोर

 सोनबरसा  सिडिकेट  बैंक  कमलदा

 बैंक  आफ  बड़ौदा  अदौरी
 अमवाकलां

 हरपुरवा
 हिनरोलवा  बिशनपुर

 महेसिया
 मझोलिया

 पताही
 सीतामढ़ी

 बैंक  आफ  इण्डिया  भासर-मछहा
 मीठा  धरमपुर
 हिरोता  डुमा
 कटेया

 परिवाहा
 सम्साराम
 सीतामढ़ी

 ॑पेमलमकऊम»कतकननन्‍»क७»9»०«»»क

 रूई  का  नियति
 |

 डा०  डो०  बेंकठेदबर  राय  :  वया  वस्त्र  भरत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 1991-92  के  दौरान  रूई  के  निर्यात  हेतु  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 मंत्रालय  के  राज्य  भरत्री  अशोक  :  1991-92  के  कपापत  मौसम  के  दोरान
 कपास  के  निर्यात  के  लिए  अभी  तक  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 मंज्री  के  लिए  लम्बित  पड़ी  गुजरात  को  परियोजनाएं

 ]
 4132.  2,  भरी  रतिलाल  कालोदास  बर्मा  :  बया  जल-भूलल  परिवहन  मनन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  और  योजनाएं  मंजुरी  के

 लिए  लम्बित  पड़ी  और

 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  द्वारा  अब्र  तक  कया  कार्यवाही  की  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सगजभोी  जगवीश  :  और

 गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  और  सरकार  के  पास  लम्बित  परियोजनाएं  और  स्कीमें  उनकी  स्थिति

 सहित  नीचे  दी  गई  है  :--

 (1)  राज्य  पड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदलने  के  लिए  9  स्कोमें  संलगन  विवरण
 |  में  दी  गई  ।  इन  प्रस्तावों  पर  आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  विचार
 किया  जा  सकता  है  ।

 (1)  बढ़ाई  गई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  वित्त  पोषण  के  लिए  प्रस्तावित  167  स्कीमें
 संलगन  विबरण  |  में  दी  गई  ।  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  जो  अभी  नहीं  हुई
 हो  जाने  के  बाद  ही  इन  पर  अनुमोदन  के  लिए  आगे  कार्रवाई  की  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  संबंधित  निर्माण  कार्यों  के  ?5  प्राशकलन  .  सूची  सलगन  विवरण
 पा  में  दी  गई  ।  संसद  द्वारा  अनुदान-मांग  पारित  कर  दिए  जान  के  बाद  इन्हें  हाथ  में  लिया

 जाएगा  ।

 (IV)  गृजरात  मेरीटाइम  बोर्ड  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए
 लिखित  स्कीमें  प्रस्तुत  की  था  :--

 समंदा  नदी  जलमार्ग  का

 हजीरा  नहर  में  तापी  नदी  का

 अन्य  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  और

 घाहेज  और  धोधा  के  बीच  रो-रो  फेरी  सेवा  के  प्रचालन  के  लिए  लैंडिग  सुविधाएं  प्रदान
 करना  ।

 आठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  न  दिए  जाने  के  कारण  उपयुक्त  प्रस्ताबों  पर  कोई  निर्णय
 नहीं  लिया  गया  है|

 (1)  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गो  में  बदलना

 1.  एन  कलकत्ता  धूले  का  गुजरात  में  एन  एच-४  160  कि०्मी०
 को  जोड़ते  हुए  धृले-सू  रत-हजीरा  तक  विस्तार

 2.  गांधीनगर-अहमदाबाद-गोघरा-दा होद-इंदौ  र-मोपाल  250  कि०  मी०
 32  नालिया-जामनग र-ओखा-पो  रबन्द  र-बे  रावल-दी  र-मावनगर  900  कि०  मी०

 कारजन  बदोदरा  के  समीप  एन  एच-ह  से  जोड़ते  हुए
 4.  राजकोट-जामसगर-बादीनार  पोर्ट  150  कि०  मी०
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 1  2  3

 5.  मुज-राबडा-हण्डियन  ब्रिज-धमंशाला  भारत  के  बार  तक  170  कि०  मी०

 एन  का  विस्तार

 6.  कांडला  से  मांडवी-नलिया-नारायण  सरोवर  तक  एन  एच-हैए  206  कि०  मी०

 का  विस्तार
 7«  बदोदरा  सिनार-वतरंग-व्यवरा-अहवा  रा.-तासिक  245  कि०  भी०

 रोड  एन  को  एन  के  साभ  जोडते  हुए
 एम  पर  पालसपुर  लिक  रोड़  से  एन  एच-ह  पर  150  कि०  मी०

 गांधीनग  र-अहमदाबाद  ।
 9.  सुईधाम-सिधाड़ा  रोड  लिक  40  कि०  मी०

 इन

 ्‌  0
 2230  कि०  मी०

 (11)  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तगंत  अनुमोदन  के  लिये  गुजरात  राज्य  की
 लम्बित  सकी  में

 क्रम  सं  ०  जिला  सड़क  के  नाम  और  सढ़क  श्रंणी  सहित  काय  का  नास

 1  2  3

 1.  कच्छ  अन्जर  मुन्द्रा  सड़क  एस  पर  घुडाला  गांव  के  समीप  पहुंच  मार्गों
 के  साथ  पुल  का  निर्माण

 2.  मेहसाता  शंसेषवर  भेचा  राजी  पर  रूपेन  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण

 3.  मेहसाना  धीनोजपी  ठा-सूरज  काडी  रोड़  पर  रूपेन  नदी  पर  पुल  का  निर्माण

 4.  बदोदरा  उमेटा-सिहरोट-बदोदरा  सिहराहगांव  के  समीप  मीनी  नदी
 पर  पुल

 5.  पंचमहल  अली राजपुर-देहोड-जालोड  बांसवाडा  रोड  खण्ड  पर  मौजूदा  डिप्स  के
 स्थान  पर  उच्च  स्तरीय  पुल  का  दाहोद  से  गाबोदेड  पंचमहल
 जिला  सीमा  तक

 6.  साबर  कांढा  अमरान  ऊनियर  रोड  पर  वतरक  नदी  पर  पुश्र  का  निर्माण

 7.  सूरत  किम  कोसम्वारोड  3/6  से  3/8  कि०  मी०  में  किम  नदी  पर  पुल
 का  निर्माण

 8.  बलसाड  तटीय  राजमार्ग  कषष्ड  1)  रोलो  खादी  के  लोलापुर  जंक्लन  तक  पहुंच
 मार्गों  सहित  रोली  खादी  पर  पुल  ५
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 1  2  3

 9.  बदोदरा  मोज  रेलवे  स्टेशन  पर  बोहेरा  के  समीप  मदरक  नदी  पर
 अम्बादा  थिकारिया  झोेहरा  हंडपा  कंधारोड  डी

 10.  लेडा  पहली  बालासीनोर-बी रपु  र-दोगामदा  माड  रोड  गोघरा  रोड
 पर  पोती  मजारी  नदी  पर  एक  मिसिंग  पुल  का  निर्माण  ।

 11.  लेडा  पल्ली  बालासीनोर  वीरपुर  दोगमदा  मदरोल-गोघरा  रोड
 पर  मिर्सिग  छोटे  पुल  का  निर्माण  ।

 12.  अमरेली  ओखा  पोरवन्दर  वेरावल  मावगर  रोइ  खण्ड  पर  6  कोडीपार  गांव
 के  समीप  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  वेरावल  ऊना  तिम्बडी  रोड
 सी

 13.  अमरेली  अरकोट  अमरेली  राजूला  जाफराबाद  रोड  एस  पर
 वाड़ी  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  ।

 14.  अमरेली  अमरेली  सिटी  बाईपास  चावन्ठ  लाठी  अमरेली  धारी  कोडीपार  रोड
 के  समीप  बाडी-थेबी  नदी  पर  पुल  का  एच  33)

 15.  राजकोट  मोरती  बाईपास  पर  एन  एच  मोबी-नवलई  पर  मछू
 नदी  पर  मिसिन्न  पुल  का  पहुंच  मार्गों  सहित  निर्माण  ।

 राजकोट  बड़ी  गांव  रोड  से  8/७  कि०  मी०  के  समीप  पथारी-सुरपदाड़
 सिरासरा  लोक्षिका  रोड  डो

 राजकोट  बाकत  र-कायियागढ़-घान  रोड  डा  पर  मछू  नदी  पर  पुल
 का  निर्माण

 18.  राजकीट  जेतपुर-मेवसा  रोड  एनएच  कि०  मी०  O/u  से  ।/
 के  समोप  मधा  रडी  कंग्जवे  पर  पुल  का  निर्माण  जेतपुर-भवासा  रोड

 1%  राजकोट  महादेविय  काजवे  2/0  से  3/0  कि०  मी०  डो  आर  के  स्थान
 पर  पुल  का  निर्माण  ।

 20.  राबकोट  जेसपुर  चानिया  रोड  गालोलिया  नदी  डी  पर  थानगढ़
 गांव  के  समीप  पुल  का  निर्माण  ।

 21.  सजकोट  जेतपुर-चानिया  बाडिया  थानगढ़  गांव  के  समीप  भोलिया  पर

 पुल  का  निर्माण  ।

 २2.  राबकोट  बांकानेर-जाडेशबर  लाजाई  रोड  4/(  से  5/0  कि७  मी०  के  बीच
 असोई  नद  पर  पुल्न  का  निर्माण
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 डिप्स  के  स्थान  पर  पुलों  का  निर्माण

 जामनगर  जामनगर-लालपुर  पोरबन्दर  रोड  एसएच  27  कि०  मी०  3/8  से

 4/0  कि०  मौ०  4/0  से  4/5  कि०  मी०  4/४  से  5/0  कि०  मी०

 5/8  कि०  मी०  से  6/0  कि०  मी०  11/0-2  कि०  मी०  29/2-4,
 कि  मी०  30/6-:

 जामनगर  रासकोट-का  लवाड  रोड

 (1)  रूपवती  नदी  पर

 (2)  सुरसंगाडो  नदी  पर

 मोजूदा  संकरे  पुल
 .»  जामनगर  गोपतो  पर  पुल  का  निर्माण  क्रीक  साथ  में  राजकोट  जामनगर

 द्वारका  ओखा  रोड  राज्य  राजमार्ग  कि०  मी०  227/4  से  229/'

 €.  जामसगर  राजकोट  जामनगर  द्वारका  ओखा  रोड  राज्य  राजमार्ग  कि०  मी०

 223/4  से  22416  पर  रूक्‍मणी  क्रीक  पहुंच  मार्गों
 के  साथ  पुल  का  निर्माण  ।

 सिरसिंत  पुल

 जामनगर  वोनकला  पर  मनवाड  जमोघपुर  सयाना  रोड

 जामनगर  तामनगर  लालपुर  पोरबन्दर  रोड  एसएच  पर  धघांघार  नदी  पर  पहुंच
 मार्गों  के  साथ  पुल  का  निर्माण  ।

 डिप्स  के  स्थान  पर  पुल  का  निर्माण

 जामनगर  जामनगर-लालपुर  पोरबन्दर  रोड  पर  पुलों  का  निर्माण
 कि०  मी०  20/28,  कि०  मी०  52/4-6,  कि०  मी०  55/8  से

 56/5,  कि०  मी०  61/8  से  62  (0),  कि०  मी०  43/6-8

 सुरेन्द्र  तगर  लो  लेवलकाजवे  के  स्थान  पर  छोटे  पुल  का  निर्माण  कि०  मी०
 63/0-6  वीरमगांव  मालिया  रोड  एस  पर

 सुरेन्द्र  नगर  हलवाड-मो रवी  रोड  पर  कि०  मोौ०  53/06  के  बीच
 लो  लेबल  काजवे  क॑  स्थान  पर  छोटे  पुल  का  निर्माण

 फज्छ  सिटी  के  बाहर  मूज  अन्जार  और  अन्जार  गांधी  धाम  रोड  को
 मिलाते  हुए  बाईपास  का  निर्माण
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 33.  कच्छ  मांडवी  टाउन  के  बाहुर  बाईपास  का  निर्माण  साथ  में  मूज  मांडबी
 और  मांडवी  कोठारे  रोड  को  जोड़ते  हुए  पुल  का  निर्माण

 34.  मेहसाना  ककोल-छजल-मेहसाना  रोड  के  चोड़ा  करक  चार  लेन  का  बनाना
 भौर  एबाद  को  मजबूत  बनाना
 कि०  मी०  19/8  9/8  से  25/4
 कि०  मी०  26/4  से  27/
 कि०  मी०  31/8  से  36/8

 35.  मेहसाना  विशनगढ़  लेरालू  आम्बाधाट  रोड  कि०  मी०  34/0  से  78/0  को

 दोहरी  लेन  में  चौड़ा  करना  और  मजबूबझ  बनाना
 36.  मेहसाना  वीरमगढ़  मडल  पसर  सपी  रोड  कि०  मी*  118,0  से  140/0
 37.  मेहसाना  मेहसाना  बोडला  नोधरा  रोड  कि०  मी०  में  12/0  से  25/0  को

 दोहरी  लेन  में  चौड़ा

 38.  मेहसाना  पेटन-उन्जा  रोड  कि०  समी०  4/0  से  26/0  को  चोड़ा  करना  और

 मजबूत
 39.  मेहसाना  पाटन  खेरलू  सड़क  राज्य  राजमार्ग  सं०  10,  से  )

 को  0/0  36/0  तक  चौड़ा  करक  दो  लेन  का  बनाना  और

 सुदृढ़  करता  ।

 40.  मेहसाना  पाटन  चांसमा  सड़क  को  76/0  से  92/4  तक  चौड़ा  करना  और

 सुदृढ़  करना  ।
 |

 41.  मेहसाना  विसनगर  ऊंजा  सड़क  को  0/0  से  25/0  तक  चौड़ा  करना  सुदुढ़  कर  ना  ।

 42.  मेहसाना  मेहसाना  जिले  की  सीमा  तक  काडोथोल-सानन्द  को  0/0  से  25/0
 तक  चौड़ा  करक  दो  लेन  बनाता  ।

 43.  वदोदरा  वदोद  रा-सा  रली  सड़क  राज्य  राजमार्ग  सं०  158  राष्ट्रीय  राजमार्य
 8  के  बाईपास  तक  3.50  कि०  मी०  लम्बाई  करके  चार  लेन

 बनाना )  ।

 44.  वदोदरा  वदोदरा  कांडेवाडी-सड़क  राज्य  राजमार्ग  सं०  87  कि  प्री०  6/2
 से  9/5  तक  रा०  8  बाईपास  जंक्शन  3.30  कि०  मी०
 लम्बाई  ।  चोड़ा  करके  चार  सेन

 45.  बदोदरा  रा०  रा०  है  बाईपास  तक  वदोदरा-आजवा  सड़क  करक  धार
 लेन  ॥॒

 46.  वदोदरा  वदोदरा  म्युनिसिपल  सीमा  बकोडिया  बाई  पास  जंक्यात  करके
 आर  लेन  बनाना  )  ।

 हे
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 47.  बदोदरा  वदोबरा-धबोई  सडक  राज्य  राजमार्ग  सं०  11  कि०  मी०  6/2  से

 8/2  तक

 48.  बदोदरा  स्थुनिसिपल  सीमा  से  जम्बुआ  रा०  रा०  8  जंक्शम  तक
 रा०  रा०  है  कि०  मी०  127/2  से  129/3  ।

 49,  वदोदरा  वबदोदरा  पाडरा  सड़क  को  गंभीर  जंक्दन  तटीय  राजमार्ग  तक  चौड़ा
 करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 50.  बदोदरा  वदोदरा  दभोई  बोडेली  छोटा  उदयपुर  फेरकुआं  राज्य  राजमार्ग  सं०
 को  105/0  से  133/4  कि०  मी०  तक  चौड़ा  करके  दो  लेग  बनाना  ।

 $1.  बदोदरा  बदोद रा  हलोल  सड़क  को  चोड़ा  करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 42.  बदोदरा  बदोदरा  सावेली  सड़क  को  चोड़ा  करके  दो  लेन  बनाना  और  सुदृड़
 करना  ।

 53.  लेड़ा  उमेटा  असोदर  सड़क  को  6/0  से  14/0  कि०  मी०  तक  चोड़ा
 करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 54.  भमरुच  ई०  एस०  एच०  वापी  ध्ंपुर  वसाड़ा  मांडवी  नेतरंग

 लूनावाडा  मालपुर-मोडासा  इ्यामलाजी  खण्ड  को  कालाचियाथी  से
 नेतरंग  तक  चौड़ा  करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 $5.  पी  महल  हलोल  गोघरा  सड़क  को  चौड़ा  और  सुदुढ़  करना  ।

 56.  पी  महल  कार्य  त-छोटा  डी  बारिया  लिम  खेड़ा  लिमडो
 चाकलिया  सड़क  राज्य  राजमाग  62  लिमलेडा  से  लिमडी  सण्ड
 155/9  कि०  मी०  से  130/0  कि०  मी०  तक  ।

 $7.  सूरत  सूरत  नाना  वारछा  कामरेज  सड़क  (10/8  से  |  कि०  मी०
 तक  किए  गए  तल  पर  अस्थाई  डब्ल्यू  बी

 58.  सूरत  सूरत  डमास  सड़क  (6/2  से  17/2  कि०  मी०

 मूमि  अधिग्रहण  सहित  स्षेमी  ग्राकर  तथा  सी  डी  कार्य  ।

 59.  सूरत  सूरत  सचिन-नवासारी  सड़क  (10/2  से  23/2  कि०  मी०  तक
 सड़क  को  चौड़ा  करके  चार  लेन  बनाना  |  केवल  सैलिंग

 सेटेलिग  तथा  भू-कार्य

 60.  बससाढ  सांजम  मरगोल  सड़क  को  0/0  से  14/2  कि०  मी०  तक  चौड़ा  ओर

 सुदृढ़  करना  ।

 61.  बलसाद  मिलाद  सांजन  अंबर  गांव  सड़क  को  0/0  कि०  मी०  से  19/2
 कि०  मी०  तक  चौड़ा  करना  और  सुदृढ़  करवा  ।

 ढ़
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 62.  वलसाड  दो  लेन  वाली  नवसारी  सूपा-बारदोली  सड़क  को  20/2  कि०  मौ०
 से  22/2  कि०  मी०  तक  कलियावाडी  चं,गी  ताके  से  ग्रिड  जंक्शन
 खण्ड  को  चोड़ा  करना  ।

 63.  भावनमर  राजकोट  भावनगर  सड़क  162/0  कि०  मी०  से  169/0  कि०  मी७
 तक  व्तराज  से  भावनगर  राज्य  शाजमार्ग  सं०  25  लण्ड  को  चौड़ा  .
 करना  ।

 64.  भावनगर  अहमदाबाद  मावनगर  लघु  मांगे  136/6  से  168/8  तक
 राजमार्ग  सं०  6)  को  सुदृढ़  करना  ।

 65.  भावनमर  सौगध  पालीटाना  सड़क  डी  को  चौड़ा  करना  ओर  सुदृढ़
 करना  ।

 66.  जूनागढ़  ऊने  गोघाला  टाडकंसरिया  पहुंच  सड़क  को  दिव  तक  0/0  हे  9/0
 कि०  मी०  तक  चौड़ा  करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 67.  जूनागढ़  वेराबल  शहर  से  सोमनाथ  मन्दिर  तक  दो  लेन  वालो  सड़क  को

 सुदृढ़  करना  और  चोड़ा  करके  जार  लेन  बनाना  ।

 68.  गाँधीनगर  गांधीनगर  शहर  में  राधेजा  जक्शन  से  ववोल  गांव  तक  रोड
 को  चोड़ा  करना  |

 69.  गांधीनगर  गांधी  नगर  कोबा  साबरमती  सड़क  के  4/0  से  16/0  कि  मी०  पर
 अतिरिक्त  दो  लेनों  की  व्यवस्था  करना  |

 70.  मांधीमगर  कोबा  हवाई  अड्डा  सड़क  पर  10/0  से  14/400  कि०  सी०  तफ्
 अतिरिक्त  दो  लेनों  की  ब्यवस्था  करना  ।

 71.  गांधीनगर  अहमदाबाद  मेहसाना  राज्य  राजमार्ग  पर  9/0  कि०  मी०  से
 19/800  कि०  मी०  तक  चार  लेन  बनाना  ।

 72.  गांधीनगर  गांधीनगर  बलवा  मनसा  सड़क  को  वलवा  जंश्यन  राजमा्न
 खण्ड  गांधीनगर  बलवा  5/0  से  15/0  कि०  मी०  तक  चौड़ा  करना
 और  सुदृढ़  करना  ।

 73.  गांघीनगर  एम  डौ  आर
 गांधी  नगर  राधेजा  कलोल  सड़क  को  थोड़ा  ओर  सुदृढ़  करना  ।

 (1)  पेठापुर  रुपल  सड़क  डी

 (४)  रुरल-ता्दीपुर  सड़क  डी  आर  )

 74. अहचदाबाद एस डी आर अहमदाबाद थामतेज जंक्शन सड़क |



 75.  अहमदाबाद

 76.  गांधीनगर

 77.  बलसार

 78,  बलसार

 79.  महमदाबाद
 भावनगर

 80.  राजकोट

 81.  राजकोट

 8.2.  राजकोट

 83.  राजकोट

 84.  राजकोट

 85.  राजकोट

 86.  जामबगर

 116
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 एम  डी  आर

 अहमदाबाद  घाटलोडिया  सड़क  को  रा०  रा०  तक  चोड़ा  करना

 एम  डी  आर
 कोबा  साबरमती  को  जोड़ने  वाली  मोटेरा  स्टेडियम  सड़क  को  चोड़ा
 करना  ओर  सुदृढ़  करना  ।

 एम  डी  आर
 वर्तमान  इण्टर  मिडिएट  लेन  सड़क  को  चौड़ा  करके  चार  लेन  बनाना
 उमर  गांव  स्टेदान  से  उमर  गांव  स्टेशन  तक  ।

 तटीय  राजमार्ग  इस  चार  रास्त  अबराम  अमालसोड
 अमालसाड  सड़क  10/4  से  25/4  तक  चौड़ा  करना  ओर  सुदृढ़  करना  ।

 अहमदाबाद  मावनगर  सथघु  मार्ग  ख़ण्ड  के

 (1)  सरलेज-धोलका

 (ii)  मावनगर  जिले  में  सड़क  के  हिस्से  को  चौड़ा  करना  तथा  सुधार
 करना  ।

 (1)  राजकोट-जामनगर  सड़क  को  एस  आर  पी  कंम्प  3/2  से  8/2
 कि०  भोौ०  तक  चौड़ा  करना  और  सुदृढ़  करना  ।

 वही-राजकोट-भावनगर  ट्रांबा  तक  7/0  से  1210  कि०  मी०  तक

 लजाई-जादेधथर  पर  बांकनेर  बाईपास  का  निर्माण  और  मधु  नदी
 पर  पुल  का  निर्माण  ।

 पधु  नदी  पर  राजकोट  मोरवी  को  जोड़ने  वाले  पुल  सहित  मोरवी
 राज्य  राजमार्ग  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  8  (12  कि०  मी०

 का  बांकनेर  मोरबी  खण्ड  ।

 राजकोट  दाहर  के  बाहर  राजकोट  गोंदल  सड़क  तथा
 जामनगर  सड़क  (10.00  कि०  मी०  पर  बाईपास  का
 निर्माण  ।

 अजी  नदी  पर  पुल  के  निर्माण  सहित  राजकोट
 मोरवी  सड़क  और  राजकोट  जामनगर  सड़क  खण्ड-ा  को  जोड़ने
 वाली  रिंग  रोड  लम्बाई  6  कि०  मी०  का  निर्माण

 दो  लेन  वाली  जामनगर  बाईपास  सड़क  राज्य  राजमार्ग  को  चोड़ा
 करना  तथा  सुदृढ़  करना  ।
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 87.  जामनगर  जामनगर  खैमालिया  द्वारा  ओखा  सड़क  257/0  से  762/2
 कि०  मी०  तक  राज्य  राजमार्ग  25  को  चौड़ा  कर  दो  लेन

 88.  जामनगर  झंकार  से  वाडीनार  आमल  टमिनल  सड़क  (0/0  से  10/7  कि०
 तक  को  दो  लेन  सड़क  को  सुदृढ़

 89.  कच्छ  मुज-मांडवी  सड़क  (31/0  से  75  कि०  को  दो  लेन  की
 बनाना  तथा  सुदृढ़  करना  ।

 90.  सुरेन्द्र  नगर  एस  सड़क  पर  वीरमगाम-मलिया  के  बीच  97/6  से  102/2
 कि०  मी०  तक  के  खण्डों  पर  हाट  मिक्स  प्लांट  और  पेपर  फिनिशर
 ह्वारा  6  घनफुट  की  37.5  कि०  मी०  एलबी  एम  द्वारा  सुदृढ़

 91.  सुरेन्द्र  नगर  सुरेन्द्रगगर-उधरेज-वाया-पाल्वान-पाटडी  बेछरेजी  सड़क  एस
 के  पाटडी  से  बेछरेजी  तक  58/0  से  103/8  कि०  मी०  तक  के  खल्ड
 के  के  रिजये  को  डबल  स्टेन्ड्रड  लेन  के  अनुसार  चौड़ा  करना  ।

 92.  सुरेन्द्र  नगर  एस  सड़क  पर  हल्वाद  से  मोरवी  36/2  से  46/4  कि०  मी०
 तक  के  कौरिजबे  को  डबल  स्टेन्ट्रड  लेन  में  बदलना  ।

 93.  अहमदाबाद  अहमदाबाद-मावनगर  सड़क  के  घोलका  से  वटापन  तक  के  खण्ड

 (40/0  से  70/0  कि०  को  2  लेन  का  बनाना  और  सुबृढ़
 करना  ।

 94.  अहमदाबाद  रा०  रा०  है  पर  अहमदाबाद  हवाई  अड्डे  से  हंसल  को  जोड़ने  वाली

 सड़क  (4/1  से  8/2  कि०  पर  केरिजवे  को  चौड़ा  करना
 तथा  सुदृढ़  करना  ।

 95.  अहमदाबाद  बागेडरा-धान्धुका  रजपुर  उमराला  एस  पर  धान्धुका
 कस्बे  के  बाहर  बाईपास  का  निर्माण  ।

 96.  अहमदाबाद  अहमदाबाद  मेहमदाबाद  सड़क  पर  अहमदाबाद  बाईपास
 से  10/0  कि०  मी०  पर  कंरिजवे  को  धुदृढ़  करना  और  चौड़ा

 97.  अहमदाबाद  विलोडा  मेघधी-देहगा म-अन्त  रसूबा-कापडवंज  चिलोडा  से  जिला  सीमा

 सड़क  19/0  कि०  मी०  तक  केरिजवे  को  सुदृढ़  तथा  चौड़ा  करना  |

 98.  महमदाबाद  बरबाला-सा  रजपुर  बेटाड  सड़क  पर  (0/0  से  17/0  कि०
 कोरिजवे  को  सुदुढ़  करना  तथा  दो  लेन  का  बनाना  ।

 99.  अहमदाबाद  अहमदाबाद-मेहमदाब  सड़क  पर  अहमदाबाद  सड़क  सीमा  (11/0
 से  16/0  कि०  तक  के  केरिजवे  को  सुदृढ़  करना  तथा  चौड़ा
 करना  |
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 अहमदाबाद-भावनगर  सड़क  के  बागोदरा  से  धान्धका  तक  के  खण्ड

 (83|0  से  95/0  कि०  मी०  एस  के  केरिजवे  को  सुदृढ़
 करना  और  चोड़ा  करना  ।

 लिम्बडी  रंगपुर-बोटाड  सिंगल  लेन  सड़क  के  करिजवे  को  सुदृढ़  करना
 और  चौड़ा  करना  तथा  अहमदाबाद  जिले  में  4.5  कि०  मी०  पर

 काजवे  ।

 अहमदाबाद  जिले  में  धान्धुका  रजपुर  लिमडी  सड़क  पर  करिजवे  को

 सुदृढ़  और  घोड़ा  करना

 डेहगाम  बयाद  सड़क  (0/0  से  18/0  कि०  के  करिजवे  को

 दोहरी  लेन  का  बनाना  और  सुदृढ़  करना  ।

 अहमदाबाद  मावनगर  छोटे  रूट  संकशन  पीपली  से  धोलेरा
 लियारी  सड़क  पर  93/8  से  133/2  सलेक्टिड  18  कि०  मी०
 राज्य  राजमार्ग  सं०  6  पर  कंरिजवे  को  सुदृढ़  तथा  चोडा  करना  ।

 आनन्द  जक्शन  से  कमंशाद  सड़क  तक  के
 कंरिजवे  को  सुदृढ़  करना  तथा  चार  लेन  सड़क  में  बदलना  ।

 खेड़ा  जिले  में  कुहाकथलाल  बालासिनोर  सड़क  (47/0  से  62/0
 कि०  मी०  )  के  करिजवे  को  सुदृढ़  तथा  चौड़ा  करना  ।

 डाको  र-कपाडवंज  सड़क  एच  0/0  से  30/0  कि०  को
 राज्यीय  राजमार्ग  स्तर  का  चौड़ा  करना  तथा  सुदृढ़  करना  ।

 आनन्द-स  रसा-उमरेठ  सड़क  को  सुदृढ़  तथा  चौड़ा

 बसाद-सरसा  सड़क  एम  डी  आर  करिजवे  को  सुदृढ़  तथा  चौड़ा
 करना  '

 आनन्द-भालेज  लिडासडक  तथा  कंरिजवे  को  सुदृढ़
 करना  ।

 नादियाड  डाकोर  सड़क  करिजवे  को  सुदृढ़  करना  ।

 लेडा  जिले  में  गलियाना  से  गम्मीरा  खण्ड  में  तटीय  राजमार्ग  को

 सुदृढ़  करना  और  चोड़ा  करना  ।

 शामलाजी-भिलोड़ा-इदार  सड़क  (0/0  से  45/0  कि०  मो०  के
 केरिजवे  को  सुदृढ़  तथा  चोड़ा  करता  ।
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 परन्ति  गोरा-हरसोल  सड़क  केरिजवे  को  सुदृढ़  तथा
 चौडा  करना  |

 मुज-मुन्दरा  सड़क  को  भारापुर  सेनिटोरियम  (0/0  10/0  कि०
 तक  के  कंरिजबे  को  सुदृढ़  करना  तथा  चौड़ा  करना  ।

 मुज-लखपत  सड़क  (51/0-109/0  कि०  मी०  एस  को  सुदृढ़
 करना  तथा  चौड़ा  करना  ।

 जखाऊ  सडक  को  63/0  से  १३  0  कि०  मी०  तक  सुदृढ़  करना

 चोड़ा  करना  और  एस  एच  स्तर  का  बनाना  ।

 मुज-मांडवी  सडक  क॑रिजये  को  प्रथम  5  कि०  मी०  और  भमुज  कस्बे
 के  चारों  ओर  रिंग  रोड  को  सुदृढ़  करना  और  चौड़ा  करना  ।

 गांधीनगर  वीजापुर  सड़क  बाया  पेठापुर  मकाखण्ड  करिजवे  को  दो
 लेन  का  बनाना  औए  सुदृढ़  करना  ।

 गांधीनगर-पेठापुर  फतेपुर  हैड  वकक्‍्स  जंक्शन  (4.00  कि०
 को  सुदुढ़  करना  और  चार  लेन  का  बनाना  ।

 सूरत  धुलिया  सड़क  (7/4-17/2  कि०  को  सुदृढ़  करना  और
 चार  लेन  का  बनाना  ।

 वबदोदरा  जिले  में  पड़ारा  करजान  सड़क  को  मिलाने  बाले  पडाश  के

 बाहर  मोड  का  निर्माण  ।

 आलोइ  सनन्‍्तरामपुर  राज्य  राजमार्ग  पर  सुखी  नदी  पर  सन्तरामपुर
 नगर  के  बाहर  बाईपास  और  पुल  का  निर्माण  ।

 अमरेली-बगासारा  भानेकवाड़ा  जूनागढ़  सड़क  पर
 बागासारा  बाईपास  ।

 अंखलेबवर  वालिया  सड़क  पर  अंखलेब्वर  से  प्रथम  पांच  कि०  मी०
 तक  के  कंरिजवे  को  सुदृढ़  ओर  चौड़ा  करना  ।

 भरुथ  अंखलेशवर  सड़क  रा०  को  वदोसंद  जक्दान  से
 अगला  खाड़ी  तक  के  केरिजवे  को  चार  लेन  का  बनाना  और  सुबृढ़
 करना  ।

 राज्यीय  राजमार्ग  पर  सी  एच०  से  सी  एच  7  तक  दोनों  तरफ
 सर्विस  ।

 राज्यीय  सड़क  पर  सी  एच०  से  चंराडी  जंक्शन  तक  दोनों  तरफ
 सर्विस  रोड  ।
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 अहमदाबाद  बाईपास  के  साथन्‍साथ  0/0-6/0  कि०मी०  तक
 तान्तर  सविस  रोड  का  निर्माण  ।

 अहमदाबाद  बाईपास  के  साथ-साथ  (6/0  से  13/230  कि०  मी०
 तक  )  समानान्तर  सर्विस  रोड  का  निर्माण  ।

 स्कीम  का  विस्तार  अर्थात्‌  यातायात  पद्धति  में  वृद्धि  का

 अध्ययन  ।

 गुजरात  राज्य  में  राष्ट्रीय  राज्यीय  राजमार्गों  पर  होने
 वाली  दुर्घटनाओं  के  उड़क  संबंधी  अध्ययन  ।

 गुजरात  राज्य  के  तीन  बड़े  नगरों  का  यातायात  दुष्घंटना  सम्बन्धी
 अध्ययन  ।

 गूजरात  में  रा०  के  राजकोट-पोरबंदर  खंड  पर  यातायात
 और  दुषंटना  संबंधी  अध्ययन  ।

 गुजरात  राज्य  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  राज्योय  राजमार्गों  पर
 गति  प्रवाह  संबंधी  अध्ययन  एक  कार  ओर  छोटे  उपकरण
 सम्मिलित  ।

 जी  ई  आर  आई  1990-95  में  ट्रैफिक  इन्जोतियरी  सेल  ।

 गांधीनग  1990-95  में  अनुसंधान  विकास  और  क्वालिटी
 हान  1990-95  5

 गति  और  एक्सल-स्पेसिंग  के  संबंध  में  बेहिकुलर  ट्रैफिक  का
 पता  लगाना  ।

 कार  माउटेड  विडियो  कमरा  आदि  क॑  जरिए  रोड-हवेटरी
 एकत्र  करना  ।

 विभिन्‍न  तकनीकों  सहित  माडल  और  प्रोटोस्केल  अध्ययनों  और
 प्रयोगशाला  अध्ययनों  के  लिए  रिइनफोसेड  भिट॒टी  कार्य  ।

 विभिन्‍न  मिटिटयों  लिए  पोलिमसे  आदि  स्टेवलाइजिंग
 एजेंट  का  प्रमाव-अध्ययन  ।

 विभिन्‍न  प्रकार  की  मिट्टी  प्रयोगशाला  ओर  फील्ड  अध्ययन  के  लिए
 सी  बी  आर  पर  विभिन्‍न  सोकिग  अवधि  का  प्रभाव  अध्ययन  ।

 जिला  प्रयोगद्वाला  में  मिट्टी  परीक्षण  की  विकासशील  सुविधाएं  ।
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 148.  सावरकांढा

 149.  पी  महल

 150.  खेड़ा

 151.  कच्छ

 152,  सूरत

 153.  जामनगर

 154.  सूरत

 155.  सूरत

 156.  सूरत

 157.

 डायनामिक  फरिआक्सिल  परीक्षण  द्वारा  डेमेष  फेक्टर  के  एक्सल  लोड
 का  अध्ययन  ।

 रेगिस्तानी  इसाकों  में  सडक  निर्माण  प्रौद्योगिकी  का  विकास  ।

 फिल्मों  के  जरिए  एजुकेशनली  रजिस्टर्ड  रोड  सेफ्टीਂ  का
 आयात  ।

 जी  ई  आर  बडोडरा  में  कम्प्यूटर  स्वेटर  की  स्थापना  ।

 एच  नगर  हृदर-लखेद  ब्रह्मा  अम्बानी  रोड  राज्योय  मार्ग  नं०  9  पर

 हिम्मतनगर  के  नजदीक  रेलवे  ओवरब्रिज  का  निर्माण  ।

 अहमदाबाद  गोधरा  दहोद  इन्दौर  सड़क  पर  पिपलाड  के  नजदीक
 रेलवे  ओवरब्रिज  का  निर्माण  ।

 आनन्द  सरसा  उमरेथ  सड़क  पर  रेलवे  ओवर  ब्रिज  का  निर्माण  ।

 जिले  में  23/0  से  57/0  किलोमीटर  सम्बे
 माण्डवी  मार्ग  पर  कमजोर  और  सकरे  सी  डी  निर्मांण-कार्य  का

 पुननिर्माण  ।

 राज्य  राजमार्ग  संख्या  66  सूरत-धुलिया  मार्ग  अधिग्रहण  सहित
 एक  बड़े  और  छोटे  पुलों  को  चौड़ा  ।

 जामनगर  खम्बालिय  द्वारका  रोड  राज्य  राजमार्ग  25  पर

 पुलों  को  चोड़ा  करना  ।

 1.  पुल  नं०  3/71

 2.  पुल  नं०  3/72
 3.  पुल  नं०  1/8)

 4.  पुल  नं०  4/81

 व्यारा-गोडट  रोड  1/8  से  2/0  पर  पुल  को  चौड़ा  करना
 ।

 क्षेझला  बोरदा  रोड  को  सुदृढ़  करना  ।

 सोनाग्रढ़  बारडीपाडा  रोड  को  सुदृढ़  करना  ।

 बडोड  रा-दवोई-छोटा  फरकरवा  राज्य  राजमा्य  11  105|8  से

 133/4  को  चौड़ा  करके  दो  लेन  का  बनाना  ।
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 मेहसाना-बोडला  मोघरा  रोड-किलोमीटर  12/0  से  25/0  की  बीच
 की  लेन  को  चौड़ा

 बानखेर  जेदक्वर-लोगवी  रोड  (410  से  510  किलोमीटर  के
 पर  असोई  नदी  के  ऊपर  पुल  का  निर्माण  ।

 जामनगर  लालपुर-पोरबंदर  सड़क  राज्य  क्ाजमायय  27  पर  धधार
 नदी  की  पहुंचो  सहित  पुलों  का  निर्माण  ।

 साखी  नदी  के  ऊपर  पुल  सहित  राज्य  राजमार्ग  नं०  2
 कस्बे  के  बाहर  किलोमीटर )

 मौजूदा  अलिराजपुर-दाहोद-जालोद-बासवाडा  रोड  सेबशन  जालौंद  से
 जिले  के  स्थान  पर  बहुत  ऊंचे  पुल  का

 निर्माण  ।

 दो  लेन-मार्ग  का  निर्माण-अहमदाबाद-मावनगर  रोड  सेक्शन
 बटमान  किलोमीटर  40|0  से  70/01

 अहमदाबाद  मावनगर  हाटे  रूट  का  सुधार  और  चोड़ा

 (1)  सरलेज  माग-ढोलका  और

 (1)  भावनगर  में  सडक  भाग  ।

 ओझा  पोरबदर  तटीय  से  234|0  किलोमीटर  के
 बीचज-के  ओखा  सड़क  भाग  पर  द्वारका  के  नजदीक  रूकमणी  क्रीम  पर

 पहुंची  सहित  पुल  का  निर्माण  ।

 राजकोट-जामनगर  द्वारका  सड़क  ओखा  पोरबंदर  तटीय
 से  229/0  किलोमीटर  के  पर  गोमती  क्रीक  पर

 पहुची  सहित  पुल  का  निर्माण  ।

 अहमदाबाद  बाई-पास  के  साथ  समानान्तर  सविस-रोड  का  निर्माण  ।

 (1)  0/0  से  6/0  किलोमीटर  और

 (I)  6/0  से  13/230  किलोमीटर
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 विवरण-पा

 स्वोकृति  के  लिए  लंबित  गुजरात  के  सड़क  और  पुल  कार्यों  के लिए  प्रान्‍कलम

 क्रम  सं»  रा०रा०  कार्य  का  नाम

 1.  8  अहमदाबाद-अजमेर  खंड  (10  कि०  के  388-491  कि०  मौ०

 के  बीच  चुने  हुए  2  लेन  वाले  कमजोर  मांगों  को  सुदुढ़  करना  ।

 2.  8  अहमदाबाद  बाईपास  (4  लेन  वाली  सड़क  का  5  कि०  को

 सुदृढ़  करना  ।

 3.  8  अहमदाबाद-बंबई  खंड  पर  वाटरक  पुल  के  समीप  पुनः  सरेखण  के

 लिए  जमीन  की  खरीद  ।

 4.  8  अहमदाबाद-अजमेर  खंड  के  494/0  से  50:  /0  कि०  मी०  भाग  को

 सुदुढ़  करना  ।

 5.  8  अहमदाबाद-बंबई  लंड  के  305|0-318/0  कि०  मी०  में  मजदूत
 किनारे  की  व्यवस्था  ।

 6.  8  अहमदाबाद-बंबई  लंड  के  341/0-343|0  कि०  मो०  भाग  को  4

 लेन  का  बनाना  ।

 7.  8  अहमदाबाद-बंबई  खंड  के  2  कि०  मी०  मांव  को  4  लैस

 का  बनाना  ।

 8.  8  अहमदाबाद-बंबई  खंड  को  284-287  कि०  मी०  भकमा  को  4  लेन
 का  बनाना  ।

 9.  8  अहमदाबाद-बंबई  खंड  को  362-367  कि०  मि०  माग  को  4  लेष
 का  बनाना  ।

 10.  8  अहमदाबाद  बंबई  खंड  में  249.4  से  259.4  कि०  मी०  में  दो  बैन

 वाले  कमजोर  पेदल  पथ  को  सुदृढ़  करना  ।

 11.  8  अहमदाबाद-बंबई  खड  पर  344-381  हुए  (15  कि०
 में  दो  लेन  वाले  कमजोर  पैदल  पथ  को  सुदृढ़  करगा  ।

 12.  114/0-127/0  कि०  मी०  के  भाग  में  दो  लेन  बाले  कमजोर  पेदल

 पथ  को  सुदृढ़  करना  |
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 182/0-192/0  2॥/0  कि०  मी०  के  खंड  में  दो  लेन  वाले  कमजोर  पेदल
 पथ  को  सुदृढ़  करना  ।

 150/0  से  160/0  कि०  मी०  में  दो  लेन  वाले  भाग  को  सुदृढ़
 करना  ।

 175/0  से  185/0  कि०  मी०  में  दो  लेन  वाले  कमजोर  भाग  को

 सुदृढ़  करना  ।

 कुटियाना  बाई  पास  का  निर्माण  ।

 35/0-44/82  कि०  मि०  में  मौजूदा  दो  लेन  वाली  सड़क  को  चार
 लेन  वाले  विभाजित  करजवे  में  बदलना  ।

 0/0  से  5/0  कि०  मी०  को  सुदृढ़  करना  ।

 30|0-40/0  कि०  मी०  के  भाग  को  सुदृढ़  करना  ।

 पालनपुर  आबू  रोड  खंड  के  140/7  से  144/4  को  4  लेस  वाला
 विभाजित  के  रजवे  बनाना  ।

 160,0-205/0  कि०  मी०  में  दो  लेन  वाले  चुने  हुए  कमजोर  भागों
 को  सुदृढ़  करना  ।

 गांधीघाम-समलियाली  खण्ड  को  4  लेन  का  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण  एबं
 जांच  पड़ताल  ।

 रा०  पर  374|0-2  कि०  मी०  पर  सतनाला  पुल  का  पुनः
 निर्माण  ।

 रा०  रा०  8  पर  192-194  कि०  मी०  में  जोदेश्वर  क ेसमीप  नदी
 नमंदा  पर  दो  लेन  वाला  अतिरिक्त  पुल  ।

 रा०  रा०  के  0-8  252  कि०  मी०  पर  सूरत  के  समीप
 का  निर्माण  ।

 मकानों  से  प्राप्त  आय  पर  कर

 4134.  की  गिरधारी  लाल  मार्गव  :  वया  जिस  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आयकर  चोरी  को  प्रभावी  रूप  से  रोकने  के  लिए  मकान  मालिकों

 द्वारा  प्रति  बर्थ  आयकर  विवरण  दर्ज  करने  को  अनिवाये  बनाने  का  विचार  है

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 मकानों  से  प्राप्त  आय  पर  कर  चोरी  रोकने  के  लिए  क्या  अन्य  कदम  उठारे  गये  हैं

 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?
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 वित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेषयर  :  गृह-सम्पत्ति  से  आय  प्राप्त  करने
 बाले  कर-निर्धारिती  को  उस  ध्थिति  में  प्रत्येक  वर्ष  अपनी  आय-विवरणी  दायर  करनी  अपेक्षित  होती

 यदि  गृह-सम्पत्ति  से  प्राप्त  हुई  आय  सहित  उसकी  आय  उस  अधिकतम  राशि  से  अधिक  हो  जिस
 फर  आयकर  प्रभायं  नहीं  हो  ।  ऐसे  ब्यक्ष्तियों  की  कुल  आय  पर  ध्यान  दिए  बिना  गृह-स्वामियों  के  लिए
 आय-दिवरणी  दायश  करना  अनिवायं  बनाए  जान  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इसका  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 आयकर  विभाग  के  जांच-स्कंध  की  केन्द्रीय  सूचना  शाखाएं  गृह-सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में
 निर्माण-कम्पनियों  तथा  आवासीय  सहकारी  समितियों  जैसे  विविध  स्रोतों  से  सूचनाएं

 एकत्र  करती  तत्पश्चात्‌  उस  सूचना  का  सत्यापन  किया  जाता  है  और  जिन  मामलों  में  कर-अपवंचन
 का  संदेह  उन  मामलों  में  यथोचित  कार्यवाही  करने  के  लिए  कर-निर्धारण  अधिकारियों  के  पास
 भेजा  जाता  है  ।

 सिशरेट  निर्माताओं  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  को  चोरी

 |
 4135.  शी  थी०  शोसानाद्रीश्यर  राव  :  गया  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  सिगरेट  निर्माताओं  ने  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  की

 यदि  तो  30  1991  को  प्रत्येक  सिगरेट  निर्माता  पर  उत्पाद  शुल्क  को  कितनी
 घनराश्ि  देय

 उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  के  दोषी  प्रत्येक  निर्माता  से  देय  राष्चि  की  वसूली  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  और

 उक्त  सिगरेट  मिर्माताओं  से  1990-91  के  दौरान  कितना  उत्पाद  शुल्क  वसूल  किया
 गा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  जी  पिछले  तीन  बित्तीय
 वर्षों

 के  सिगरेट  बनाने  वाली  14  यूनिटों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अपवचन  के  मामले
 बनाए  गए  जिनमें  लगमग  248.87  करोड़  रुपये  को  राश्षि  प्रस्त  थी  ।  ह

 30  1991  को  स्थिति  के  अनुसार  सिगरेट  बनाने  वाली  15  यूनिटों  के  विरुद्ध
 126.98  करोड़  रुपये  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  पुष्ट  माँगें  वसूली  के  लिए  बकाया  पड़ी

 बकाया  पड़ी  अधिकांश  देय  राक्षियां  उत्पाद  स्वर्ण
 अपीलीय  अधिकरण  और  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  से  जूड़ी  हुई  बहुत  से

 अधिक रण  और  न्यायालयों  से  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  अनुरोध  किया  गया
 अधिक  राजस्व  वाले  मामलों  की  पेरवी  करने  के  लिए  विज्लेष  सक्ष्म  वकील  नियुक  त  किये  गये
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 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  सिगरेट  बनाने  वाली  15  यूनिटों  से

 1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  के  रूप  में  636.51  करोड़  रुपये  की  राशि  वसूल
 की  गई  थी  |

 तमिलनाड़  में  राष्ट्रोयकृत  बेंकों  द्वारा  औद्योगिक  घरानों  को  रबोकृत  ऋण

 4136.  भ्रो  के०  बी०  तंग्काबाल  :  कया  वित्त  म्रंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  न ेगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  बड़े  औद्योगिक  धरेानों  को

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की

 क्‍या  यह  स्वीकृत  धनराशि  सभी  भौद्योगिक  घरानों  को  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 बित्स  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  दलबोीर  :  भारतीय  रिजवं  ढोंक  ने  सूचित  किया  है
 कि  तमिलनाड़  में  ढौंकों  द्वारा  बड़  आद्यौगिक  धरानों  को  मजूर  ऋण  राष्ति  के  बारे  में  सूचना  उनकी

 सूचना  पद्धति  से  प्राप्त  नहीं  होती  है  क्योंकि  राज्य  स्तर  पर  ऐसे  आंकड़  सकलित  नहीं  किये  जाते  हैं  ।

 तमिलनाडु  राज्य  में  जून  1987,  जून  1988  तथा  जुन  1989  के
 अन्त  की  स्थिति  के  उद्योगों  के  लिए  अनुमबित  वाणिज्यक  बैंकों  की  करण  सीमा  तथा  बकाया

 ऋण  राषधि  का  विवरण  निम्नलिखित  था  :---

 वर्ष  ऋण  सीमा  बकाया  राधि

 जून  1987  3094.65  2520.81

 जून  1988  4463.52  3485.90

 जून  1989  5503.08  4439.32

 खाड़ी  देहों  में  व्यापार  संभावना

 4137.  झी  अ्यण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  बाजिल्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |के  :

 खाड़ो  क्षेत्र  में  अल्यधिक  व्यापार  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए
 गये  हैं  या  किए  जा  रहे

 क्या  इस  समावना  का  पता  लगाने  ओर  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कोई  उच्च
 स्तरीय  प्रतिनिधि  मण्डल  खाड़ो  क्षत्र  में  भेजा  गया  है  अथवा  भेजा  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंज्ालय  में  उपसंत्री  सलमान  :  से  युद्ध  के  बाद  खाड़ी  के

 पुनर्निर्माण  में  उपलब्ध  अवसरों  का  पूरा  फाथदा  उठान  के  सरकार  ने  जनक  कदम  उठाए
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 eC  अत  अत  अननजआनओओ

 इनमें  निम्नलिखित  उपाय  शामिल

 युद्ध  के  पश्चात  खाड़ी  में  परियोजना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कार्यनीति  तैयार  करने  हेतु
 एक  विद्येष  दल  का  गठन  किया  गया  है  ।

 (2)  अन्तर  मंत्रालयी  उच्चस्तरीय  विचार-विमझे  के  जरिए  परियोजना  निर्यात  के  लिए
 सरकार  की  शीघ्र  स्वीकृति  प्राप्त  करन  हेतु  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  का  गठन  फ़िया  गया  है
 जिसमें  मंत्रालयों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 (3)  कुवंत  में  युद्ध  से  हुए  नुकसान  की  जानकारी  लेने  और  कुबेत  के  सम्बन्धित  अधिकारियों
 के  साथ  बातचीत  करने  के  लिए  मूतपूर्व  वाणिज्य  मंत्री  ने  कुबंत  का  दौरा  किया  था  ।

 (4)  भारतीय  विदेश  निर्माण  परिषद  के  प्रतिनिधि  मंडल  ने  ब्रिटेन  और  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  की  पार्टियों  को  दी  गई  संविदाओं  पर  उप-संविदाए  प्राप्त  करने  की  संमावनाओं  का  पता
 लगाने  के  लिए  इन  देशों  का  दौरा  किया  था  ।

 (5)  परियोजना  निर्धातकों  के  एक  संयुक्त  प्रतिनिधि  मंडल  ने  कुवत  और  सऊदी  अरब  के
 दोरे  किए  ।

 (6)  कृषि  और  संसाधित  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में

 एक  प्रतिनिधिमंडल  ने  हाल  ही  में  खाड़ी  क्षेत्र  का  दोरा  किया  ।

 (7)  हजीनियरी  निर्यात  संबधन  परिषद  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  के  इस  मास  के  बौरान

 खाड़ी  क्षत्र  का  दौरा  करने  की  संभावना

 भारतीय  कंपनियों  ने  पुनर्तिर्माण  में  भागीदारी  के  लिए  जिन  क्षत्रों  का  पता  लगाया  है  उनमें
 तेल  के  कुएं  और  परिष्करणशालाएं  विविल  निर्माण  पावरलाइन  और  सम्बन्धित  क्षेत्र  तथा  वस्तु  मदों
 का  मिर्यात  शामिल  है  ।

 विधिद्ध  बस्तुओं  का  पकड़ा  जाना

 श्री  रमेक्ष  चस्द  तोमर
 री  भगवान  दांकर  रावत

 |
 :  कया  बिसमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शी  बीरेगा  सिह

 विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  और  अप्रैल  से  के

 दोरान  पकड़  गए  नशीले  चांदी  और  अन्य  निषिद्ध  वस्तुओं  की  मात्रा  कितनी
 थी  और  उनका  मूल्य  वर्ष-वार  और  वस्तु-वार  कितना

 अप्र  कठोर  के  दौरान  गिरफ्तार  गिये  गये/अधियोग  चलाये  गये  व्यक्तियों  की

 संक््या कितनी क्या केन्द्र सरकार का नशीले पदार्थों का व्यापार करने वालों मौर तस्करों के लिए ब्रतेमान कानून में अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान करने का विचार और
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शित्त  मन्‍्जालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  शामेहगर  वित्तीय  वर्ष  1988-89,
 1989-90,  1990-91  और  1991-92  1991  के  दौरान  सीमा  शुल्क  अधिकारियों

 द्वारा  समग्र  देश  में  पकड़े  गए  सोते  तथा  चांदी  की  मात्रा  और  उसके  पृल्प  तथा  अन्य  निषिद्ध  माल  के

 मूल्य  का  ब्योरा  में  दिया  गया  इसी  अवधि  के  दौरान  नशीले  औषध  द्रव्य  सम्बन्धी  कानून
 प्रवतेन  एजेंसियों  द्वारा  देश  में  पकड़े  गये  विभिन्‍न  स्वापक  औषध  द्रव्यों  और  मन:प्रमावी  पदार्थों  की
 माजा  का  ब्योरा  में  दिया  गया  है  ।

 अप्रैल  से  1991  की  अवधि  के  दौरान  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ओर  नशीले
 ओषध  द्रव्यों  सम्बन्धी  विभिन्‍न  कानून  प्रवर्तत  एजेंसियों  द्वारा  गिरफ्तार  गिये  गये/मुकदमे  चलाये  गये

 ब्यक्षिययों  की  संख्या  का  ब्यौरा  अलग  से  नीचे  सारणी  में  दिया  गया  है  :--

 .
 गिरफ्तार  किये  मुकदमे  चलाये गये
 व्यक्तियों  की  सं०  व्यक्तियों  की  सं०

 सीमाशुल्क  अधिकारियों  द्वारा  702  272
 सशीले  ओषध  द्रब्यों  सम्बन्धी  कानून
 प्रब्तेत  एजेंसियों  द्वारा  1994  1765

 और  1989  में  यथासंशोधित  स्वापक  ओषध  द्रव्य  और  मन:प्रभावी  पदार्थ
 1985  के  जिनमें  कुछेक  मामलों  में  दूसरी  बार  अपराध  करने  पर

 मृत्युदण्ड  और  नशीले  ओषध  द्रव्यों  से  प्राप्त  की  गईं  आय  से  अजित  की  गई  परिरससम्पत्तियों  को  जब्स

 करने  को  व्यवस्था  को  फिलहाल  काफी  कड़ा  समझा  जाता  है  ।

 इसी  सोमा  शुल्क  1962  के  उपबन्धों  को  जिनमें  निषिद्ध  माल  को
 जब्त  करने  और  विभागीय  न्यायनिर्णयनों  में  अथंदण्ड  लगाने  के  अलावा  अधिक  से  अधिक  :  वर्ष  तक
 की  अवधि  के  लिए  कारावास  की  मी  व्यवस्था  फिलहाल  पर्याप्त  प्रमावकारी  समझा  गया  है  ।

 नशीले  औषध  द्रव्यों  के  अवेध  तस्करी  और/अथवा  विदेश्षी  मुद्रा  की  हेरा-फेरी  के
 धर्धे  में  ग्रस्त  पाये  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  निवारक  नजरबन्दी  स्वापक  औषधि  और
 मनःप्रमावी  पदार्थ  अवेध  व्यापार  निवारण  1988  और/अथवा  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा
 शस्करी  निवारण  1974  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  नजरबन्द  भी  किया  जा  सकता
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 तब  तीस  खत

 हिस्पुतान  सिपयार्ड  लिमिटेड  में  बेतन  सम्बन्धी  समझौता

 4139.  की  भगवान  दांफकर  राजत
 भी  दस्ताजय  बढारू

 |
 :  क्‍या  जल-भूतल  परिगहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा

 थी  रमेज्  चन्‍्द  तोमर
 करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  दिपयार्ड  लिमिटेट  के  प्रबन्धत  मंडल  और  फर्मंचारी  संध  के  बीच  कोई
 वेतन  सम्बन्धी  समझोता  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  क्या  उसे  लाग्‌  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उस  पर  कब  तक  हस्ताक्षर  होने  की
 संभावना  है  ?

 जल-पूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगवीक्  :  नहीं  ।

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  की  नाजुक  वित्तीय  स्थिति  के  कारण  वेतन  समझौते  पर  हस्ताक्षर
 किए  जाने  को  स्थगित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 कम्याकुमारी  ओर  तृतीकोरिल  में  मुक्त  धस्वरगाह

 4  श्री  आर०  रामास्थासी  :  तया  बानिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  सरकार  का  कन्याकुमारी  और  तूतीकोरिन  में  मुबत  बन्दरगाहु  स्थापित  करने  का
 बिचार  और

 यदि  तो  दस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 बाजिल्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ओर  खਂ  सरकार  ने  भारत
 में  एक  मुक्त  पह्तन  स्थापित  किये  जाने  की  वांछनीयता  और  व्यावहारिकता  की  जांच  करने  के  लिए

 एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  इस  समिति  को  एक  उप-समिति  ने  तमिलनाडु  राज्य
 सरकार  से  प्रारंभिक  विचार-विमहों  किया  तथा  उसमें  कुछ  वेकल्पिक  स्थानों  पर  विचार  किया
 गया  था|

 रा  केम्टीनों  स ेसामान  की  बिक्री

 4141.  श्री  दसताब्रेय  बंडाक  :  वया  रक्षा  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  कंस्टीनों  में  बेचे  जाते  वाले  सामानों  पर  कोई  कर  नहीं  लिया  जाता

 यदि  तो  इसके  कारण  राजस्व  की  कितनी  अनुमानित  हानि  होती

 )  क्‍या  इन  कैस्टीनों  से  केवल  सेना  के  ही  कर्मचारी  सामान  खरीद  सकते  हैं  अथवा  अन्य
 व्यक्तियों  को  मी  सामान  खरीदने  कौ  अवुमति
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 वर्ष  1991  के  दौरान  रक्षा  कंन्‍्टीनों  द्वारा  रक्षा  कर्ंचारियों  को  छोड़कर  अन्य
 व्यक्तियों  को  अब  तक  वेचे  गये  सामान  का  अनुमानित  मूल्य  क्या  और

 (8)  इस  सम्बन्ध  में  सरक।र  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  भगजी  भी  शरद  से  (8)  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 फंटीन  स्टोर  विभाग  रक्षामन्त्रालय  की  प्रशासनिक  देख-रेख  में  आने  वाला  एक  विभाग  है  ।

 यह  विभाग  निर्माताओं।थोक  विक्रेताओं  से  उपमोक्ता  सामान  की  थोक  खरीद  करता  है  और  फिर
 सक्षस्त्र  सेनाओं  की  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जा  रही  केंटीनों  को  उन्हें  बेचता  केन्द्रीय  स्टोर  विभाग
 किसी  भी  सामान  की  बिक्री  सीधे  नहीं  करता  है  |  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कंटीनें  सरकारी
 संस्था  नहीं  होती  वे  सशस्त्र  सेनाओं  की  सम्बन्धित  विर्वनाओं  के  अधीन  होती  हैं  ।

 2.  केन्द्रीय  सरकार  के  समी  कर  और  जुगी  कर  कैंटीन  स्टोर  विभाग  और  यूनिटों
 द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कैंटीनों  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  सामान  पर  लाग  होते  इसलिए  इस  की

 वजह से  केन्द्रीय  सरकार  को  किसी  भी  प्रकार  से  राजस्व  की  हानि  नहीं  होती  है  ।

 3.  कैंटीन  स्टोर  विभाग  द्वारा  के  गई  खरीददारियों  तथा  यूनिटों  की  कटीनों  द्वारा  की  गई

 फुटकर  बिक्री  हरियाणा  और  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  जहां  बिक्री  कर  में  क्रिसी  प्रकार
 की  छूट  नहीं  दी  जाती  विभिन्‍न  संध  शासित  क्षेत्रों  और  स्थानीय  संस्थाओं  द्वारा  लगाये
 गये  बिक्की  कर  ओर  कुछ  अन्य  घुल्कों/करों  से  पूरी  या आहिक  छूट  प्राप्त  कुछ  राज्य  सरकारों  ने
 विलासिता  के  सामान  पर  बिक्री  कर  से  छूट  नहीं  दी  है  ।  बिक्री  कर/छुल्क/अन्य  करों  में  मिलने  बाला

 छूट  का  प्रतिशत  एक  राज्य  से  दूसरे  एक  स्थानीय  संस्था  से  दूसरी  स्थाभीय  संस्था  और  एक
 सामान  से  दूसरे  सामान  पर  अलग-अलग  होता

 4.  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  गई  छूट  के  कारण  उन्हें  राजस्व  की

 होने  वाली  हानि  का  सहौ-सही  हिसाब  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि  करों  से  छूट  की  दरें  एक
 राज्य  से  दूसरे  एक  स्थानीय  संस्था  से  दूसरी  स्थानीय  संस्था  और  एक  सामान  से  दूसरे  सामान
 पर  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  हैं  ।

 5.  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जाने  वाल्ली  कंटीनें  केवल  रक्षा  कामिकों  के  लिए  ही  फुटकर  बिक्ली  के

 लिए  नहीं  हीती  है  बल्कि  सिविलियन  कर्मचारियों  के  कुछ  अन्य  श्रेणी  के लोग  मी  उनसे  खरीददारी
 करने  के  पात्र  निम्नलिखित  सरकारी  संस्थाओं  के  रक्षा  सेधा  मूतपूर्व  सेनिक  और
 सिविलियन  कममंचारी  यूनिटों  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कंटीनों  से  सामान  खरीदने  के  पात्र  हैं  ।

 1.  रक्षा  मंत्रालय  और  इसके  सम्बद्ध  कार्यालय  तथा  निचली  संनन्‍्य  विरचमाओं  के
 क्रमंचारी  ।

 2.  रक्षा  लेखा  परीक्षा  विभाग  के  कमंचारी  ।
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 .  छावनी  बोर्डों  के कायंपालक  अक्सर  ।

 «  वायुसेना  हैदराबाद  में  कायरत  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के

 वायुसेना  स्टेशन  थेलहंका  और  डुडीगल  ;  के  ।
 की

 (3

 5.  भारतीय  रक्षा  लेखा  सेवा  के  कमंचारी  ।

 6.  सीमा  सड़क  विकास  बो़्  सचिवालय  और  सोमा  सड़क  महानिदेशालय  के  कमंबारी  |

 7,  जनरल  रिजबब  इजीनियरी  फोसस  के अफसर  और  कामिक  ।

 8.  अर्घे  सेनिक  बलों  के  कमंचारी  जब  वे  सेना  के  संक्रियात्मक  नियंत्रण  में  होते
 9.  रक्षा  सुरक्षा  कोर  के  कामिक  |

 10.  कंटीन  स्टोर  विभाग  के  सेवारत  और  सेवानिवृत्त  कर्मचारी  ।

 11.  राज्यों  के  प्रादेशिक  सेवा  में  सेबारत  कामिक  और  प्रादेशिक  सेना  के  पेंशनर  ।

 12.  डाक  और  तार  विभाग  के  वे  कार्मिक  जो  सेना  डाक  कोर  में  प्रतिनियुक्ति  पर  कम  से
 कम  15  वर्ष  की  सेवा  कर  चुके  हों  ।

 13.  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  पूर्णकालिक/अंदशकालिक  कारमिक  और  कंडेट  ।

 14.  मंत्रिमण्डल  सचिवालय  के  विधेष  सेवा  ब्यूरो  क ेकामिक  ।

 6.  कंटीन  स्टोर  विभाग  से  सामान  खरीदने  के  पात्र  सिविलियन  कमंत्रारियों  को  की  गईं
 बिक्री  का  हिसाब  अलग  से  रखा  जाता  रक्षा  कटीनों  द्वारा  राहस्त्र  सेनाओं  के  कार्मिक  को

 छोड़कर  अन्य  व्यक्तितयों  को  बेचे  गये  सामान  का  अनुमानित  मूल्य  बताना  संभव  नहीं  होगा  ।

 हथकरथा  विकास  आ्क्स  कार्यालय  को  पुणे  से  स्थानांतरित  करता

 4142.  शी  भोरेह्यर  साथे  :  क्‍या  बस्त्र  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हथकरधा  विकास  आयुकक्‍त  कार्यालय  को  पूर्ण  से  स्थानांतरित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  उसे  कहां  स्थानांतरित  किया  जाना  है  ?

 वस्त्र  संज्रालय  के  राज्य  सन्नी  अज्ोक  :  जी  हथकरधा  विकास

 आयुक्‍त  के  कार्यालय  के  अधीन  पुणे  में  क्षेत्रीय  प्रवतेन  अधिकारी  का  कार्यालय  है

 प्रवतेन  कार्यालय  का  कार्य  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं  का
 अधिनियम  1985  को  क्रियान्वित  करता  इस  अधिनियम  और  उसके  जारी  नियमों  के
 क्रियान्वित  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  पूरी  तरह  से  स्थगित  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  प्रवंतन
 कार्यालयों  में  कोई  काम  नहीं  इस  समय  किराये  के  भवनों  में  कायें  कर  रहे  तीन  प्रबंतन
 कार्यालयों  को  निकटस्व  बुनकर  सेवा  कंन्द्रों/भा  रतीय  हथकरथा  प्रोद्योगिकी  संस्थानों  मे  स्थानांतरित
 किया  जा  रहा  है  जो  फि  हथकरला  विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  के  अर्धानस्थ  कार्यालय  ऐसा
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 किराये  फोन  आदि  पर  होते  वाले  व्यय  में  बचत  कर  की  दृष्टि  से  किया  जा  रहा  पुणे  स्थित

 कार्यालय  को  अन्ततः  स्थानांतरित  करके  बुनकर  सेवा  बम्बई  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 आयुष  फैक्ट्री  पुणे  में  भ्यवसाय  प्रशिक्षुओं  को  मौंकरी  में  लेना

 शी  अस्ना  जोशी  :  क्या  रक्षा  सन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयुध  खड़की  में  व्यवसाय  प्रछ्षिक्षकों  को  नौकरी  में  रखने  की  मांग  करते

 हुए  1991  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया  गया

 यदि  तो  उस  पर  कया  कारंवाई  की  गई

 यदि  अब  तक  कोई  कारंवाई  नहीं  की  गई  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्का  मनन्‍्त्रो  शरद  :  इस  सम्बन्ध  में  आयुध  निर्माणी  महानिदेशक  को

 पू्वेट्रेंड  अप्रेटिस  का  एक  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।

 और  स्थिति  यह  है  कि  ट्रेंड  शिक्षु  अधिनियम  1961  |  के  अधीन  प्रत्येक  निर्माणी

 को  निदिष्ट  संख्या  में  लोगों  को  ध्यवसाय  प्रशिक्षता  उपलब्ध  करानी  होती  है  परन्तु  आयुध  निर्माणी
 का  ऐसा  कोई  दायित्व  नहीं  है  कि  वह  प्रत्येक  को  प्रशिक्षित  होने  पर  नौकरी  यह  नई  मर्ती
 के  लिए  कार्य-मार  और  रिक्‍तयां  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  करेगा  ।

 वजोश्पुर  औद्योगिक  क्षेत्र  को  अशोक  बिहार  से  लोड़ने  वाले  सड़क  अधोपुल  का  मिर्माण

 4144.  डा०  सो०  सिलबेरा  :  ग्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  वजीरपुर  औद्योगिक  क्षेत्र  तथा  अशोक  बिहार  के  बीच
 एक  अधोपुल  के  निर्माण  का  कार्य  सौंपा  गया

 यदि  तो  उसकी  अनुमानित  लागत  सहित  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इस  प्रयोजना  पर  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (8)  क्‍या  इस  परियोजना  पर  निर्माण  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-सूतल  परिवहन  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से
 संवेधानिक  दृष्टि  से  यह  मन्त्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  अनुरक्षण  के  लिए
 जिम्मेदार  अन्य  सभी  सड़कों/पुलों  की  जिम्मेदारी  अनिवायय  रूप  से  संबन्धित  राज्य
 संघ  शासित  क्षेत्रों  की  संध  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  वजोरपुर  ओद्योगिक  क्षेत्र  से  अशोक  बिहार
 तक  के  बीच  सड़क  अन्डर  ब्रिज  सड़कोंਂ  पर  पड़ता  है  और  इस  पर  दिल्ली  नगर  निगम  हारा
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 काम  किया  जा  रहा  उनसे  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पुल  की  कुल  लम्बाई  306.5  मीटर  है  और

 इसकी  अनुमानित  लागत  297.82  लाख  रु०  पहुंच  मार्गों  पर  अमी  लगमग  60%  काम  दिल्‍ली
 नगर  निगम  द्वारा  पूरा  कर  लिया  गया  रेलवे  द्वारा  अपनी  भूमि  पर  बनाए  जाने  वाले
 ब्रिज  का  काम  अमी  छुरू  किया  जाना  इस  परियंजना  के  पूरा  होने  क ेलिए  समय  सीमा
 1992  निर्धारित  की  गई  है  ।

 प्राथमिकता  क्षेत्र  को  ऋण  देने  का  बेकों  पर  प्रभाव

 4145.  थी  गुरादास  कासमत  :  क्या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  क्षेत्र  का  वित्त  पोषण  किए  जाने  से
 वाणिज्यिक  ऋणदाताओं  को  पंग  बना  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 क्‍या  बेंकों  पर  ऋण  बांटने  के  लिए  थोपे  गये  अनिवारय  लक्ष्यों  एवं  बेंकों  को  कार्यक्रुलता
 प्रभावित  हुई

 (w)  यदि  ठो  तत्सम्बन्धी  बैंकवार  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  समत्री  दलवीर  :  और  भारतीय  रिजवं  बेंक
 ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  यह  दर्शात  के  लिए  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  बेकों  द्वारा  प्राथमिकता
 प्राप्त  क्षेत्र  का वित  पोषण  किये  जान  के  कारण  वाणिज्यिक  क्षत्र  क  ऋण  प्रदान  करने  के  कार्य  को

 पंग्रु  बना  विया  है  ।

 और  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को  अपन  निवल  बेक  ऋण  का  कम  से  कम  40%
 ऋण  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  देना  अपेक्षित  40%  के  इस  कुल  लक्ष्य  में  ही  कुछ  उप-लक्ष्य
 कमजोर  कृषि  आदि  के  लिए  भी  निर्धारित  किये  गये  हैं  ।  एस  अग्रिमों  के  लक्ष्य  निर्धारण  करने

 जिन  पर  अप्रिमों  की  अन्य  श्रेणियों  पर  लागू  ब्याज  की  दरों  से  अपेक्षतथा  कम  ब्याज  की  दरें

 लागू  होती  असंतोष-जनक  वसूली  कार्य-निष्पादन  और  बेकिंग  नेट  वर्क  में  तीक्र  विस्तार  के  कारण
 समग्र  रूप  से  बैंकिंग  प्रणाली  पर  काफी  दबाव  और  तनाब  आया

 (४)  सरकारी  क्षत्र  के  बैंकों  के कायंकरण  और  उभकी  लामप्रदता  में  सुधार  के  विचार  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  को  अपनी-अपनी  विस्तृत  कार्य  योजना  तैयार  करने  को  कहा  जिसके
 निम्नलिखित  उद्द  वय  हैं  :--

 (1)  संगठनात्मक  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाकर  बैंकों  की  परिचालानात्मक  दक्षता  में  सुधार
 लाना  ।

 (2)  आन्तरिक  निरीक्षण  और  नियंत्रण  प्रणाली  में  तेजी  लाना  ।

 (3)  मानव  संसाधन  विकास  हेतु  प्रशिक्षण  की  क्षमता  और  गुणवन्ता  में  वद्धि  लाना  ।

 133



 लिखित  उस्तर  23  1991

 (4)  ग्राहक  सेवा  ओर  संस्था  व्यवस्था  में  सुधार  लाना  ।

 (5)  बेहतर  ऋण  उच्च  व्यय  में  बैंक  देयताओं  की  वसूली
 द्वारा  वित्तीय  अथक्षमता  को  मजबूत  बनाना  ।

 (6)  चरणबद्ध  रूप  में  नई  प्रोद्योगिकी  लागू

 मारतोय  वायुसेता  के  विसान  का  दुर्घटना  प्रस्त  होता

 ]
 4:46.

 ह  बहाव  राव 02,
 :  क्‍या  रक्षा  मन्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौराम  मारतीय  वायुसेना  के  कितने  विमान  दुर्घटना  ग्रस्त

 इन  दुर्घटनाओं  में  वायुसेना  के  कितने  कमंचारी  मारे  और

 इन  विमान  दुघटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मन्‍त्रो  दरद  :  वर्ष  1988-89  से  1990-91  तक  की  अधधि  के
 दौरान  84  दुघंटनाए  हुई  थीं  ।
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 दुर्घटनाओं  को  कम  से  कम  रखने  का  श्रयास  निरन्तर  चलती  रहने  वाली  कारंवाई  है  ।
 प्रत्येक  दुर्घटना  की  विशेषज्ञों  की  जांच  अदालत  द्वारा  की  जाती  है  ।  जांच  अदालत  की
 रिप्यों  के आधार  पर  अनुवर्ती  कारंबाई  की  जात॑  है  ताकि  उस  तरह  की  दुर्घटना  दुबारा  न  हो  ।  जब
 कभी  कोई  प्रतिकूल  प्रवृत्ति  या  कमजोर  क्षेत्र  का  पता  चलता  है  तो  उत्पादकों  तथा  प्रयोकक्‍ताओं  के
 विधोषज्ञों  की  सहायता  से  विष्योष  संयुक्त  अध्ययन  किया  जाता  है  ताकि  समस्या  की  गहराई  से  जांच
 की  जा  सके  और  उसमें  सुधार  करने  के  लिए  उपयुक्त  कारंबाई  की  जा  सक्रे  ।  एक  उच्चस्तरीय  समिति
 ने  छड़ान  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  समी  पहलुमों  की  जांच  की  जांच  के  बाद  समिति  ने  जो  विभिन्‍न
 सिफारिशों  की  हैं  सरकार  ने  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  है  और  उन  पर  कारंवाई  भी  पूरी  कर  लो

 गई

 तदगर्तो  नोगहन  की  सुश्िधाएं

 |

 झो  भोबल्लभ  पाणिप्रहों  :  कया  लल-भूतल  परिवहन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  राष्ट्रीय  परिवहन  नौति  समिति  और  राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड  ने  सरकार  को  तटवर्ती

 नौबहम  को  प्रोत्साहित  करन  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 जल-सूतल  परिथहन  मग्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदीश  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  पहिवहन  नीति  समिति  की  तटीय  नौवहन  से  सम्बन्धित  कुछ  महत्वपूर्ण
 रिर्वों  ये  थी  --  तटीय  प्रचालनों  का  तर्टीय  बेड़  का  प्रचालनों  को
 सीमा  शुल्क  प्रक्रियाओं  का  पत्तन  सुविधाओं  में  तटीय  जहाजों  के  लिए  बथिग

 माड़ा  दरों  में  संशोधन  और  निर्धारण  की  प्रक्रियाओं  का  सरलीकरण  और  उन्हें
 परक  बनाता  आदि  ।  राष्ट्रीय  नौवहन  बोर्ड  की  प्रमुख  सफारिशों  ये  थीं--तटीय  नौवहन  के  विकास
 के  लिए  एक  अलग  निदेशालय  एस  डी  एफ  सी  से  अपनी  निधियों  की  20-25%  निधियां
 तटीय  नौवहन  के  लिए  आरक्षित  करने  और  आबंटित  करने  के  लिए  पहल  तटीय  जहाजों  के

 निर्माण/मरम्मत  के  लिए  सक्षम  शिपपार्डो  का  तटीय  कार्गों  के साथ-साथ  आयात।निर्यात
 कार्गो  में  अन्तर  मंझोले  और  महापत्तनों  का  विकास  और  आधुनिकीय  तटीय  नौवहन  को

 ब्यवहायं  बनाने  के  लिए  निर्माण  और  प्रचालन  लागत  में  कमी  करना  आदि  ।

 सरकार  ने  तटीय  नौवहन  के  विकास  को  प्रोस्साहित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए
 इनमें  ये  शामिल  हैं--तटीय  जहाजों  के  सम्बन्ध  में  सीमा  शुहक  प्रक्रिया  का  तटीय

 टेरिफ  निर्धारित/संशोधित  करने  के  लिए  अधिकार  जहाजों  की  आयु  और  ई'घन  की  किफायत  के

 संदममं  में  तटीय  नौवहन  के  लिए  नया  टनेज  खरीदने  की  अनुमति  देना  और  पत्तन  देवताओं  और  पत्तन
 प्रभारों  की  रियायती  दर  |  दक्षिण  मारत  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  तटों  में  स्थित  थर्मल  पावर  स्टेशनों
 के  लिए  कोयला  के  तटीप  परिवहन  को  एक  सुविचारित  सरकारी  नीति  के  रूप  में  सक्रिय  रूप  से

 प्रोस्ताहित  किया  जाता  तटीय  नौबहन  से  बल्क  कार्गो  विशेषकर  कोयला  और  पी  ओ  एल  की

 बुलाई  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 क्षपड़ा  अभिक  पुनर्थास  योजना  के  अन्तर्गत  करण  एककों  को  धन  की  संज्री

 4148.  भी  हांकर्रसह  बेला  :  क्‍या  बस्त्र  सरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कपड़ा  श्रमिक  पुनर्वास  योजना  के  अन्तगंत  रूरण  कपड़ा  एककों  को  धनराह्ि  स्वीकृत
 किये  जाने  के  मानदंड  क्‍या

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उपयुक्त  योजना  के  अन्तगेंत  घनराहि  जारी  करने
 सम्बन्धी  दिशानिर्देशों  में  ढील  देने  का  और

 यदि  तो  तह्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ?

 बल्थ  सरबालय  के  राज्य  मसत्री  अज्योक  :  वस्त्र  कामगार  पुनर्वासन  निधि
 योजना  ऐसे  वस्त्र  एककों  पर  लागू  होती  है  जोकि  उद्योग  तथा  अधिनियम
 1951  के  अंजर्गंत  लाईसेंस  प्राप्त  है  अथवा  मध्यम  पंमाने  के  एकक  के  बतौर  वस्त्र  आयुक्त  के  पास
 पंजीकृत  है  और  जिन्हें  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अनुछेद  25  के  अन्तगंत  5-6-1985
 के  बाद  से  पूरी  तरह  से  बन्द  घोषित  कर  दिया  गया  है  अथवा  विकल्प  के  तौर  पर  एकक  को  समाप्त
 करने  की  प्रक्रिया  में  कम्पनी  अधिनियम  1956  के  अन्तगंत  एक  सरकारी  परिसमापक  को  नियुक्त
 किया  गया  हो  ।

 137



 लिखित  उत्तर  23  1991

 और  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 केरल  संभाग  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  की  देख-माल

 4149.  श्री  एम०  शमम्ता  राय  :  कया  जल-भूतल  परिशहन  भसमत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  केरल  से  जाने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पंरूपा  17  टूटी-फूटी  हालत  में

 यदि  तो  केरल  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  ।7  के  सुधार  तथा  रख-रखाव  के

 लिए  कितनी  राष्षि  मज्र  की  गई  है  तथा  कितनी  वास्तव्र  में  खर्च  की  गई

 क्र्या  केन्द्रीय  सरकार  क  करे  रल  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  क गई  अभ्यावे वेदन प्राप्त  हु
 है  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोश  :  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  स०  17  को  यातायात  के  लिये  उपयुक्त  स्थिति  में  रखा  जा  रहा  है  और  वर्षा  के
 कारण  होने  वाली  क्षतियों  की  मरम्मत  की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  राष्ट्रीय  के  विकास  के  लिये  सातवीं  योजना  और  1990  9।
 की  वार्षिक  योजना  के  दौरान  क्रमशः  ?  .44  करोड़  रु०  और  10  00  करोड  रु०  की  राषि  के
 प्राक्कलन  स्व'कृत  किए  गए  थे  ।  उपयुक्त  अवधियों  के  दौरान  केरल  में  राष्ट्रीय  सहित
 विभिन्‍न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के विकास  और  रख-रखाव  तथा  मरम्मत  पर  खर्ज  की  गई  राशियों  के
 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  -

 न  सकल

 विकास  रख-रखाव  तथा  मरम्मत

 २०  )
 1985-90  5-90  46.30  21.15

 योजना  )
 1990-91  9.81  439

 योजना  )

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उस्मानाबाद  में  आयुष  कारखाना  और  थल  सेना  मर्तो  थ  प्रशिक्षण  को  स्थापना

 4150.  श्री  अरगिन्द  तुलसोराम  काम्जले  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  उस्मानाबाद  में  एक  नया  आयुध  कारखाना  और  थल  सेना  भर्ती  व
 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  करते  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  मन्‍्त्री  दरव  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 सामास्य  मशणिष्य  निधि  खाते  में  जमा  किये  गये  संहगाई  मत्ते  पर  वसूल  किया  जाते  बाला  आयकर

 4151.  शी  महेश  कुमार  कमोड़िया

 रा  पमू  बाल  तोमर
 :  क्‍या  बिल्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थी  सगणगान  धांकर  राणत

 बया  3500  रु०  से  अधिक  मासिक  आय  वाले  अधिकारियों  के  सामान्य  भविष्य  निधि
 खाते  में  जमा  की  जाने  वाली  मंहगाई  भरो  की  किस्तों  पर  आयकर  लगाया  जाता

 यदि  तो  उस  पर  वसूल  की  जा  रह  आयकर  की  दर  क्या

 क्‍या  मंहगाई  भत्त  की  इन  किस्तों  पर  अधिकारियों  की  बचत  होते  के  कारण  आयकर  में

 छूट  दी  जा  रही

 यदि  तो  इस  पर  दी  जाने  वाली  आयकर  छूट  की  दर  कया  और

 उपयुक्त  माग  के  सम्बन्ध  में  आयकर  की  दर  छुट  से  अध्कि  तो आयकर
 की  छट  की  तुलना  में  ऊची  दर  पर  आयकर  वसूल  किये  जाने  मम्ब्रन्धी  विसगति  को  दूर  करने  के  लिये
 क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  जबकि  अधिकारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  इन  किस्तों  का  नकद

 मुगतान  नहीं  किया  जाता  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामेइवर  :  हां  |  किसी  कर्मचारी  के
 सामान्य  भविष्य  नि'घ  खाते  में  क्र  डिट  की  गई  मंहगाई  भत्त  की  किस्तों  की  उन  पर  आयकर
 रित  करन  के  प्रयोजनाथ  कुल  आय  में  शामिल  किया  जाता

 कर्मचारी  के  सामान्य  मविष्य  निधि  खाते  में  क्रंडिट  की  गई  तथा  उसकी  कुल  आय  में
 शामिल  की  गई  मंहगाई  भत्ते  की  राशि  पर  लागू  कर  की  दर  कुल  आय  की  राह्षि  पर  निमर
 करती

 हां  ।

 आयकर  से  छूट  को  अनुमति  छूट  के  लिए  अहँताकारी  राशि  के  20  प्रतिक्षत  की  दर  से
 दी  जाती

 (8)  जिन  व्यष्टियों  पर  20  प्रतिशत  की  अधिकतम  सीमांतक  दर  प२  कर  को  प्रभारित  किया
 जाता  ऐसे  ब्यब्टियो  के  मामले  में  आयकर  की  दर  तथा  छट  की  दर  एक-समान  लेकिन  जिन
 व्यष्टियों  के  मामले  में  उनकी  आय  पर  एक  उच्च  सीमांतक  दर  पर  कर  प्रभारित  किया  जाता
 उनके  मामले  में  आयकर  की  दर  छूट  की  दर  से  अपेक्षाकृत  अधिक  है  जोकि  20  प्रतिशत  बनी
 रहती  है  |  चू  कि  सामान्य  मविष्य  निधि  खाते  में  क्र डिट  की  गई  मंहगाई  भक्त  की  किस्तें  बचत  ही
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 होती  इसलिए  मौजूदा  प्रणाली  में  ऐसी  कोई  विसगति  नहीं  है  जिसे  दूर  किए  जाने  की
 कता  हो  ।

 सहकारी  और  निलो  क्षेत्र  में  बकों  को  स्थापना  करता

 ]

 4152.  भी  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्या  बित्त  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सहकारी  क्षेत्र  में  बैंकों  की  स्थापना  सम्बन्धी  नियम  और  विनियमों  में  परिवर्तन
 किया  गया

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या

 क्या  निजि  क्षेत्र  में  जैंकों  के  पंजीकरण  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  परिवर्तत  करना  चाहती

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  और  सहकारी  क्षेत्र  में  बोंक
 स्थापित  करने  को  अनुमति  उस  सबद्ध  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  सहकारी  समितियों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा

 मंजर  की  जाती  है  जिसमें  ब"ंक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  बैंकारी  1949
 की  धारा  22  कि  सहकारी  समितियों  पर  लागू  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात  का
 प्रावधान  है  कि  प्राथमिक  ऋण  समिति  को  छोड़कर  प्रत्येक  सहकारी  समिति  को  मारत  में  अपना
 बेकिंग  कारबार  आरम्म  करने  से  पहले  इस  घारा  के  अंतग्गंत  लाइसेंस  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक
 के  पास  लिखित  रूप  में  अवेदन  करना  होगा  ।  लाइसेंस  के  लिए  आवेदनों  पर  भारतीय  रिजबं  बैंक

 गुणदोषों  के  आधार  पर  विचार  करता  इस  बारे  में  कानूनी  अपेक्षाओं  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 किया  गया  है  ।

 और  मारतीय  रिजवं  बैंक  ने  मूचित  किया  है  कि  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  ढोंकों  को
 लाइसेंस  देने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  जो  कंपनियां  भारत  में  डॉकिंग  कारवार  करना  चांहृती  हैं
 उन्हें  गेंककारी  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  में  निर्धारित  पूजी  अपेक्षाओं  और  अपने
 कर्ताओं  को  मुगतान  करने  की  क्षमता  तथा  अपने  परिचालन  हस  ढंग  से  करने  होंगे  कि  उससे
 कर्ताओं  के  हितों  को  हानि  न  पहुचाने  सम्बन्धी  अन्य  अपेक्षाओं  का  पालन  ज॑ंसा  कि  डॉककारी
 विनियमन  अधिनियम  की  घारा  22  में  कहा  गया  है  ।

 और  उपयुक्त  भाग  से  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  ये  सवाल  पेदा

 नहीं  होते  ।



 ]  1913  लिखित  उत्तर
 हाल  इुुअइइइ  मा ाााााााााााााााााााााझमझममभानणणणशनशशथशनशननशथशणशशशशणशशणणशशशशशणशणनओं

 केरल  के  कोलोकोडे  में  मारतोय  स्टेट  बेंक  का  स्थानोय  मुख्य  कार्यालय  खोला  जाना

 4153  भरी  के०  मुरखौधरन  :  तया  बित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  कोजीकोडी  में  मारतीय  स्टेट  बोंक  का  स्थानीय  मुझ्य  कार्यालय

 माफिस )  खोले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  बया  है  ?

 जिल्स  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :  मारतीय  स्टेट  डोंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  केरल  में  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  खोलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 यह  प्रएन  पैदा  ही  गहीं  होता  ।

 संगठनात्मक  मानदण्डों  के  अनुसार  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  सामान्यतः  राज्य  की

 राजधानियों  उस  राज्य  में  शाखाओं  की  संख्या  को  ध्यान  में  रखकर  खोले  जाते  मारतौय  स्टेट
 बैंक  की  केरल  में  इस  समय  203  शाखाएं  हैं  जबकि  स्थानीय  प्रधान  कार्यालय  400  से
 500  ह्ाखाओं  का  नियंत्रण  करते  हैं  ।

 रएड्रीथ  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  बेक  द्वारा  कृषि  ओर  गंर-कृषि  क्षेत्रों  क ेलिए  विशीय  सहायता

 4154.  भरी  जो
 ०  एल०  कमोलिया  ]

 थी  बोरेमा  सिह  |
 भी  बलराज  पासो  >  :  बया  विश  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 जी  दत्तात्रेय  |

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  डौंक  द्वारा  वित्तपोषित  किये  जाने  वाले  कृषि  ओर
 गेर-कृषि  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्या  है और  वर्ष  1991-92  के  दौराव  प्रत्येक  परियोजना  राज्य
 कितनी  राधि  ब्यय  की

 प्रत्येक  राज्य  में  कृषि  ओर  रेशम  शुष्क  जल  आदि  जैसे  गे
 कृषि  क्षेत्रों  क ेलिए  दिये  जाने  वाले  अल्पावधि  और  मध्यावधि  ऋण  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  परियोजनाओं  के  वित्त  पोषण  का  मानदण्ड  क्या  हैं  ?

 वित्त  संज्ालय  में  राज्य  सम्त्री  बलबीर  देश  के  कृषि  और  येर-फर्म  क्षंत्र
 जिसे  बर्ष  1991-92  के  दोरान  योजनाबद्ध  ऋण  दिये  जाने  के  अंतरगंत  राष्ट्रीय  कृषि  भौर  ग्रामीण
 विकास  ढौंक  हारा  पुनवित्त  प्रदान  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है,का  ब्यौरा

 विवरण  में  दिया  गया

 अल्पाबधि  और  मध्यावधि  दोनों  तथा  गेर-फक्ष  क्षत्र  के  सम्बन्ध  में  सहकारी  शैकों  और
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 जन  अन  -+>  क्षेत्रीय ग्रामोण बैंकों + लिए ae 991-92 के aed अल्पावधि और मध्यावधि ऋण  सीमाओं  किन

 क्षेत्रीय  ग्रामोण  मैंकों  क ेलिए  वष  का  के  वासते  अल्पावधि  और  मध्यावधि  ऋण  सीमाओं  के

 पुनवित्त  के  लिए  नाबाड़ड  के  प्रावकलन  का  ब्योरा  निम्नानुसार

 करोड़

 ब्यौरा  बजट  अनुमान

 सहकारी  बँ  क  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक

 मौसमी  कृषि  3400  और सरकारे द्वारा  500
 परिचालन  ए

 2.  मध्यावधि  ऋण

 3.  मध्य(ववधि  परियतेनीय  ऋण  25

 4.  मौसमी  कृषि  परिचालनों  के  अलावा  600  200
 का  विपणन  और  एन  एफ

 एस  के  अंतगगत  कार्यशील  पूजी
 की  आवदयकता  )

 +राक्यबार  सलगन  विवरण  किया  में  )

 योजनाबद्ध  ऋण  बजट  पूर्व  कार्य-निष्पादन  और  सरकारे  द्वारा  बतायी  गई  राष्ट्रीय
 प्राथमिकताओं  को  देख  कर  तेयार/निर्धारित  किया  जाता  कइृष्षि  और  मैर-फर्म  क्षेत्र  परियोजनाओं
 को  वित्त  प्रदात  करते  का  साम।|न्‍्य  मानदड  यह

 है कि थोजनष्ओों को तकनीकों रूर से संमाथ्य और वित्तीय रूप से अर्थक्षम होना चाहिए ।
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 ।  1913  लिखित  उसर

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  अनुसूचित  वाणिज्पक  बेंकों  को एस  ए  ओ  ऋण  सीमाओं  की  मंजूरी
 के  लिए  अभुभानित  लक्ष्य  को  दर्शाते  वाला

 विवरण  करोड़
 क्रम  सं०  राज्य  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुमानित  लक्ष्य

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  465
 2.  असम  4
 3.  बिहार  230
 4.  गुजरात  160
 5.  हरियाणा  300
 6.  जम्मू  तथा  कष्मीर  7
 7.  कर्माटक  210
 8.  केरल  100
 9.  महाराष्ट्र  320

 10.  मध्य  प्रदेश  340

 11.  उड़ीसा  115
 12.  पंजाब  230
 13.  राजस्थान  155
 14...  तमिलनाडु  230
 15.  उत्तर  प्रदेश  450
 16.  पर्चिषम  अंगाल  70
 17.  मेघालय  1
 18.  नागालैंड  ||
 19.  त्रिपुरा  ]

 20.  अंडमान  एवं  निकोबार  1
 21.  पाॉडिचरी  2
 22.  मनिपुर  8

 नरक  पका

 पंजाब  नेशनल  बेंक  में  स्वानाग्तरण  नीति

 4155.  शी  हरिसिहु  चाबड़ा  :  कया  वित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हे  (%)  क्‍या  पंजाब  नेदनल  बैंक  के  अधिकारी  संवर्ग  के  सभी  कर्मचारियों  को  कम  से  कम  दो
 ब्ष  तक  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  काय  करना  जावक्यक
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 हमाप्रााक

 यदि  तो  से  के  कितने  अधिकारियों  ने  अमी  तक  ब्रामीण  क्षत्रों

 में  काय्यें  महीं  किया

 उनमें  से  कितने  अधिकारियों  को  बिछले  5  और  10  बर्षों  मैं  दिल्ली  जाने  में

 स्थानांतरित  किया  गया

 दिल्‍ली  से  एक  वर्ष  के  लिये  मी  बाहर  न  भेजे  गये  ऐसे  अधिकारियों  को  बेतनमान-वार

 संख्या  कितनी  है  तथा  ऐसे  भेदभाव  के  क्या  कारण  औरਂ

 (¥)  पंजाब  नेशनल  डौंक  में  स्थानान्तरण  नीति  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  उपचारात्मक  उपाए  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बिस  भरजालय  में  राज्य  मर्जी  दलजबीर  :  और

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी

 हथकरधा  शुनकरों  के  लिए  कल्याणकारी  धोजनाएं

 4  डा०  कारलतिफेस्थर  पात्र  :  क्‍या  बरुत  संतज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य  वार  हथकरधा  बरुमकरों  के  लिए  दो
 कल्याणकारी  योजनाओं  अर्थात्‌  स्कीमਂ  और  फम्ड  स्कीमਂ
 को  कार्यान्वित  करने  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  उपलब्धि  रही  ?

 बस्ण  संभालय  के  राज्य  भरत्री  अझोक  :  भारत  सरकार  द्वारा  हथकरभा
 बुनकरों  के  लिए  लिए  दो  कल्याणकारी  योजनाओं  अर्थात  बकं-शेड-कम  हाऊसिंग  स्कीम  एबं
 ब्यूट्री  ध्थिफ्ट  फंड  स्कीम  के  कार्यात्वयन  हेतु  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को  गत  दो  बर्षों  के  दौरान
 निम्मलिखित  राशि  मंजूर  की  गई  है  :--

 (1)  वर्कणेड-कम-हाऊसिंग  स्कीम

 ——— ee

 कमअन्‍क नमक
 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  मंजूर  की  गई  राशि

 रुपयों

 _  _
 1989-90  ]

 आन प्रदेश 40.75 68.35 2 असम 20.00 48.665 3... गुजरात न 8,775 4. हिमाचल प्रदेश 5 जम्मू और कद्मीर न-+ 5.795 6 केरल 23,00 7 मध्य प्रदेश 24,755
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 8...  मणिपुर
 9.  उड़ीसा

 10.  पांडिचरी
 11.  राजस्थान
 12...  तिपुरा
 13.  तमिलनाडु
 14  पष्टियम  अंगाल

 कुल

 (2)...  चिफ्ड  फंड  स्कीम

 1.  अआँधर  प्रदेदा
 2.  दिल्ली
 3.  कर्याटक
 4  मध्य  प्रदेश
 5.  महाराष्ट्र
 6.  उड़ीसा
 7.  तमिलनाडु
 8.  पश्चिमी  बंगाल

 कुल

 ७...  neem

 3  4

 13.26  38.97
 6.00  6.00

 न  0.625
 5.40  =

 4.98  3.00
 61.325  20.00
 28.50  49.50

 229,96*  300.00
 नि

 नी
 ही

 रुपये

 15,325.00  5.00  15,59,802.00  72,052.00  2.00
 7,73,082.00  27,000.00

 7,73,082.00  3,55,88 00
 2,14,200.00  3,55,8 8  2,00

 7,51,750.00 13,24,23  रे

 66,09,600.00  63,22,400.00
 66,09,600.00  63,22,400.00

 न  9,00,000.00

 84,97,462.00  हाऊसिंग  |  5.00

 बर्ष  और  और  हथकरघधा  के  दौरान  वर्क  होड़  कम  हाऊसिंग  स्कीम  के  अंतर्गत
 794  और  1,74,110  हथकरघा  बुनकरों  को  शामिल  किया  गया  ।

 कंट्रिब्युटरिथिफ्ट  फंड  स्कीम  के  अस्तगत  वर्ष  प्रदेश के  और  जिलों को  के  दोरान
 794  और  हथकरणा  बुतकरों  को  लाभ  पहुंचाया

 कैल्लीय  सड़क  तिथि  योजना  से  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ो  जिलों  को  सहायता
 औ  भुवन  चसा  खन्‍्ड्रो
 थी  भानवेना  झाह

 करेंगे  कि  :
 |

 :  क्या  जल-सूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कषपा

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  बर्ष  वार  केन्द्रीय  सड़क  निधि  योजना  से

 उत्तर प्रदेश को कितनी धवराक्षि आबंटित की
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 उक्त  श्वधि  के  दौरान  राज्य  के  पहाही  जिलों  को  वर्ष-वार  और  जिला-वार  कितनी

 घनराहि  प्रदान  की  गई  और  ऐसी  सड़कों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिनका  निर्माण/विकास  किग्रा

 गया

 पर्वेतीय  जिलों  में  सड़कों  के  विकास  पर  वर्ष-वार  और  जिला-बार  वास्तव  में  कितनी

 घनराहि  व्यय  की  और

 चालू  वर्ष  ओर  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  पर्वतीय  जिलों  को  कितनी  सहायता  दिए
 जाने  का  विचार  है  तथा  वे  सड़कें  कौन  सी  हैं  जिनके  निर्माण/विकास  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मस्त्रालय  के  राज्य  मसजी  जगदीह

 योजना  अवांध  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  आवंटित  की

 राधियां  नीचे  दी  गई  हैं  :--
 ना सक्‍ल  ओअइअ  अइअ  अइअ  अन्‍य  डक्‍  6  धसस  कस

 वर्ष  राशि  २०  )

 20.00

 20.00
 00

 उकलस  रत  3.  ५:  ऋम्याा  सावताकक  पे  १  बन  'अकारन्म्याकाकका०७०फ०.&.&ढत.  ५  ५.  ५५  वादा  :./९  कर्क  ON  :  पल»  शक  ५7
 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  से

 संबंधित  किसी  स्कीम  का  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  था

 आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  कार्यक्रम  के  तहत  राज्य  सरकार  से
 प्राप्त  प्रस्तावों  में  एक  स्कीम  अर्थात्‌  जिले  में  500  लाख  रु०  की  लागत  से  हल्दानी
 पास  का  निर्माणਂ  शामिल  यह  स्कीम  अभी  तक  अनुमोदित  नहीं  हुई  है  क्मोंकि  कंन्द्रीय  सड़क
 निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  अमी  होनी

 बेंकों  के लिए  मबनों  का  निर्माण

 ]

 4158,  भरी  बाऊदयाल  जोशी  :  वया  बित्स  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  राजस्थान  के  कोटा  बूंदी  ओर  झालाबड़  जिसे  में  कौल-कौत  से  डॉंकों  के  अपने  लिजी
 भवन  हैं  ओर  कौन-कौन  से  बैंक  किस-किस  स्थान  पर  किराए  के  मबनो  में  कार्य  कर  रहे  हैं  और  थे
 किराए  के  भवनों  में  कथ  से  कार्य  कर  रहे
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हन  भवनों  के  रूप  कुल  कितना  व्यय  किया
 णया

 क्‍या  सरकार  का  हछौंकों  के  लिए  निजी  भत्रनों  का  निनौण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 वित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दी

 और  सरकार  डौंकों  की  ज्ाखाओं  या  कार्याणवों  क॑  लिये  मवन  निर्माण  नहीं  करती
 अपने  उपयोग  के  लिये  मवन  निर्माण  के  मामले  पर  डढौंक़ों  को  स्वयं  वाणिज्यिक  आधार  पर  निर्णय

 लेना  होता  है  ।

 थापे  के  मामलों  में  कर  अपबंचना  का  मल्यांकत

 4159.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  खोजबीन  तथा  छापों  के  कितने  मामलों  में
 कर  अपवंचना  का  मूह्यांकन  अभी  तक  नहीं  किया  गया

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  पर  कोई  अभियोग  लगाया  जा  चुका  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  अंज्ालय  में  राज्य  संत्रो  रासेहवर  :  संगत  मामलों  में  कर-निर्धारणों
 को  मुकम्मल  करने  के  पदचात्‌  कर-अपवं बन  का  अन्तिम  रूप  से  मल्पांकन  किया  जाता  दिनांक
 1-7-1991  की  स्थिति  के  अनुसार  तलाशी  तथा  अभिप्रहण  के  मामलों  में  विच्चा  राध  न  पड़े  कर-निर्धा रणों
 की  संख्या  18,  691

 (ea)  और  ऊपर  भाग  में  उह्लिखित  मामलों  में  से चार  मामलों  में  प्रत्यक्ष  कर
 अधिनियमों  के  अधीन  अभियोजन  की  कार्यवाही  शुरू  की  गईं  है  ।

 राजस्थान  में  बू  दी  ओर  झालावाड़  जिलों  में  बेक  शालाएं  खोलना

 4160,  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  बु  और  झालावाड़  में  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसरण  के
 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कितने  बैंक  शाखाएँ  खोलने  का  विचार  है  ये  शाखाएं  कहां-कहां  खोली

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  हो  चुके  और

 उन  डौंकों  के  नाम  बया  है  जिनकी  शाल्ाएं  उक्त  अवधि  के  दौरान  खोली  गई  हैं  तथा
 ये  शालाए  कहां-कहां  खोली  गई
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 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इलथीर  :  ओर  किसी  जिले  में  डॉक

 शाखाएं  खोलने  के  लिए  कोई  विद्येष  वर्षवार  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।  शाला

 लाइसेंसिंग  नीति  1985-9)  5-9)  के  अंतगंत  राजस्थान  सरकार से  प्राप्त  पहचान  किए  गए  केन्द्रों  की

 सूचियों  के आधार  पर  मारतीय  रिजवं  डॉक  ने  कोटा  में  9  बूंदी  में  |  और  झालावार  जिलों  में
 8  केन्द्र  विभिन्‍न  वाणिज्यिक  ढौंकों  को  आबंटित  किये  मारतीय  रिजये  डोॉंक  के  पास  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  बैंकों  ने  1985-90  5-90  के  दौरान  सभी  आशंटित  किये  गये  केरद्रों  में  अपनी-अपनी

 झालाए  खोल  ली  हैं  ।

 उक्त  आशंटनों  में  से  बैंकों  ने  1989  और  1990  के  दौरान  निम्नलिखित  कनन्‍्दों  में

 शालाएं  खोल  ली  हैं  :....

 डौंक  का  नाम  केला  का  भाम

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया  गेहूनसेरा
 कुशालपुरा
 अनवशहेड़ा
 जांदपुर
 वान्ता
 जेपला

 मोरबामपुरा
 ताशब

 रामगढ़
 पंजाब  नेशनल  डाक  गरुदियाकलान

 कोटडी
 भारतोय  स्टेट  ढौंक  सरेदी
 सिडिकैट  ढौंक  कोटा  सब्जीमण्डो
 स्टेट  डॉंक  आफ  बीकानेर  कोतरी

 एण्ड  जयपुर
 डौंक  आफ  दृण्डिया

 कोटड़ा  दीप  सिह

 खुला  सामाग्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  संक्षिलष्ट  धस्त्रों  का  भावात

 ]
 भरी  धर्मण्णा  सोस्डब्या  सादुल  :  बया  बस्च  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस  जी०  एल०  )  के  अन्तबंत  मानव-निर्मित  बस्षों  और
 थानों  के  भायात  की  अनुमति  दी  जाती
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  संदिलिष्ट/मानव-निर्मित  वस्त्रों  को  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  जरिये  बेचने  के  लिये  इन  वस्तुओं  को  भी  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयात  करने
 की  अनुमति  देने  का  भी  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संशालय  के  राज्य  मंत्री  अक्योक  :  जी

 और  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  देक्ष  में  पर्याप्त  सुनाई  क्षमता  विद्यमान
 तथा  असुरक्षित  विकेन्द्रीकृत  जिसमें  काफी  बड़ी  संख्या  में  कारोगर  कार्यरत  बुनाई  उद्योग  में
 लगा  हुआ  फैब्रिक्स  के  आयात  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  नहीं  रखा  गया  खुला
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  मानव  निर्मित  फाईबर/यान॑  जैसे  कच्चे  माल  के  आयात  की  सुविधा  से
 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रखा  समुचित  रूप  से  हो  जानी  चाहिए  ।

 बिहार  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  का ऋण  व  जमा  राहि  का  अनुपात
 4162.  भरी  सेयद  शाहबुद्दीत  ः  क्या  बित्त  सगत्री  यह  बतासे  को  कृपा  करंगे  कि  :

 )  बिहार  में  जिलावार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  कितनी  छाखाएं

 इन  बैंकों  में  जिलावार  ]  1990  तथा  ।  1991  को  कुल  कितनी
 राशि  जमा

 इन  बेंकों  ने  बर्ष  1990-91  के  दौरान  सम्पूर्ण  बिहार  के  लिए  तथा
 अरड़िया  और  पूर्णिया  जिलों  के लिए  अलग-अलग  कुल  कितने  ऋण  मंजर  और

 वर्ष  1990-91  के  लिए  सम्पूर्ण  बिहार  तथा  उपयुक्त  जिलों  के  लिए
 अलग  ओसत  ऋण/जमाराक्षि  का  अनुपात  कितना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वदलबीर  और  बिहार  में  कार्यरत
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाओं  को  जिलावार  संख्या  और  मार्च  1990  और  मार्च  1991  के
 दोरान  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  जमाराहियों  को  संलगन  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 ओर  मार्च  1991  में  बिहार  राज्य  फे  अरेरिया  और  पूर्णिया  जिलों  और  सम्पूर्ण
 देशा  के  लिए  सभी  अनुसूचत  वा|णज्यिक  बैंकों  में  कुल  ऋण  और  ऋण  जमा  अनुपात
 को  नीचे  दर्शाया  बया  है  :--  ce

 ह्करोड़
 जिले  का  नाम  मार्च  कऋण

 जमाराहियां  ऋण  ऋण  जमा  अनुपात .
 56  32  57.1

 पूणिया  106  74  69.8

 बिहार  9328  3697  39.6
 अखिल  मारत  200035  132510  ,

 किहानगंज  जिले  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  जिल्ला  जनवरी  1990  में

 बनाया  गया
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 बन ---नननमतीनतत-+-ीीननी---33..>>नननननननननननन-म«++-+नम

 विवरण

 मार्च  |  990  ओर  के  अमुसार  बिहार  में  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की
 शाखाओं  की  जिलावार  सख्या  और  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  जमाराषियों  को  दर्दाने
 वाला  विवरण

 जिले  का  नाम  क्ाखाओं  की  संख्या  जमाराषि  रु०
 मार्च  1990  मार्च  1991

 1.  भरेशिया  36  प्ण्य  56
 2.  ओरंगाबाद  42  79  102
 3.  बेगेसराय  80  115  132
 4.  भोगलपुर  156  257  284
 5.  भोजपुर  83  319  357
 6.  दरमगा  60  159  178
 7.  देवगढ़  42  90  102
 8.  धनबाद  161  828  923
 9.  दुमका  60  72  88

 10.  गया  102  234  266
 11.  गिरिडीह  111  204  236
 12.  गोदा  37  40  47
 13.  गोपालबंज  27  94  108
 14.  गुमला  33  60  69
 15.  हजारीबाग  127  299  358
 16.  जहानाबादक  39  77  85
 17.  कटिहार  65  69  76
 18.  खगड़िया  19  35  43
 19,  किहानगंज  1  र  23
 20  लोहारडग्गा  9  31  23
 22.  माधपुर  35  105  38
 22.  मधुबनी  54  240  278
 23.  मुगेर  86  240  278
 24.  मुजफ्फरपुर  97  290  329
 25.  नालंदा  40  62  69
 26.  नवादाह  26  62  69

 27. पालममाऊ 63
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 nn  ॒॒  9  हर  ऋ हह#"ू"ूहूचक्‍तफ ७फ  र

 2  3  4

 28.  पश्चिमी-चम्पारन  48
 29.  पष्चिमी-सिहम
 30:  पूर्वी-विहमूम  |

 707  793

 पूर्वी  चम्पारन  82
 32.  पटना  250
 33.  पुनिया  88
 34.  रोहतास  90  268  294
 35.  सहरसा  76  67  78
 36.  साहबगज  56  67  74

 श्ग  समस्तीपुर  €9
 38.  सारन  70  255
 39.  सीताभढ़ी  57  85
 40  सिवान  48

 वैशाली  45
 42.  रांची  536  603

 उपलब्ध  नहीं

 बिहार  के  हथकरघा  बुनकरों  को  लक््छदार  धागे  की  आपूर्ति

 भरी  सेयद  झाहबशुद्दोन  :  क्‍या  बस्तर  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  कितनी  के  दौरान  बिहार  के  हथकरणा  शुगकरों  के  लिए  कितना  हैंकयान
 प्रदान  किया  गया

 बिहार  में  सूत  उत्पादन  करने  वाले  एककों  को  बतेमान  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  वर्ष
 !  के  दौरान  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 बिहार  में  बुनकरों  को  राष्ट्रीय  हथकरथा  विकास  निगम  द्वारा  प्रदान  किये  गये
 रंगाई  का  सामान  और  रसायनों  का  मूल्य  कितना

 बिहार  में  प्राथमिक/लीव॑  सहकारी  सम्रितियों  को  वर्ष  बाजार  के  दौरान  प्रदान
 की  गई  अतिरिक्त  कार्य  चालन  पूजी  कितनी

 ()  बिहार  में  अत्येक  बुनकर  को  सरकारी  क्षेत्र  क ेअभिकरणों  द्वारा  प्रदान  की  गई  वित्तीय

 सहायता कितनी बिहार में शीर्ष सहकारी समितियों को बर्थ के दौरान बाजार विकास योजना के अन्तगेत प्रदान की यई सहायता कितमी और
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 ड-तस  ट2>ी-अछथ_ीत

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निर्मम  द्वारा  कितने  मूल्य  का

 बिहारी  हथकरधा  उत्पादन  का  निर्यात  किया  गया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  चू  कि  यान  का  एक  राष्ट्रीय
 बाजार  है  और  इसका  व्यापार  अधिकांशत  निजी  व्यापारियों  द्वारा  नियंत्रित  किया  जा  रहा
 इसलिए  किसी  विषोष  राज्य  में  हैंक  यान॑  की  उपलब्धता/बिक्रियों  की  मात्रा  बता  पाना  संभव  नहीं  है  |

 भारत  सरकार  ने  बिहार  में  सहकारी  क्षेत्र  में  मौजूदा  कताई  क्षमता  का  विस्तार  करने
 के  लिए  वर्ष  1990-91  में  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  की  है  क्योंकि  बिहार  सरकार  से  इस
 आशय  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  राष्ट्रीय  हथक  रघा  विकास  निगम  ने  बिहार  में  बुनकरों  और

 उनकी  एजेंसियों  को  379.61  लाख  रु०  मूल्य  के  यानें  तथा  2.56  लाख  रु०  मूल्य  के  रंजक  और
 रसायनों  की  सप्लाई  की  है  ।

 से  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  बिहार  में  सहकारी  अथवा
 निगमित  क्षेत्र  में  किसी  भी  राज्य  हथकरधा  एजेंसी  को  शेयर  पूजी  सहायता  अथवा  बाजार  विकास

 सहायता  के  रूप  में  कोई  वित्तीय  सहायता  रिलीज  नहीं  की  फिर  वर्ष  1990.91  के  दौरान
 विभिन्‍न  अन्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  बिहार  सरकार  को  539.73  लाख  रु०  की  राषि  रिलीज  की

 है  ताकि  हथकरघा  कपड़े  की  विपणन  क्षमता  में  सुधार  लाया  जा  सके  तथा  राज्य  में  बुनकरों  को
 सतत  रोजगार  प्रदान  किया  जा  सके  |

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  किसी  मी  प्रकार  के

 कपड़े  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  है  ।

 कोचीन  पतन  न्यास  में  स्वोकृत  पदों  को  संख्या

 4164.  भरी  सेयद  धाहबुद्वोन  :  क्या  जल-सूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  को  कोचीन  पत्तन  न्यास  में  विभागवार  ग  और  घ  सवर्गों
 में  कितने  पद  स्वीकृत

 ।  अप्र  1991  को  विमभागवार  और  संवर्गंवार  कितने  पद  रिक्त

 1991  को  विभागवार  और  संवरगंवार  कितने  पदों  पर  पिछड़
 सूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  धाभिक  अल्पसंश्यकों  के  लोग  नियुक्त

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  भर्ती  द्वारा  विभागवार  और  संवर्गवार  कितने  पद  भरे  गये  ;

 (३)  क्‍या  इस  न्यास  में  कोई  स्थाई  अथवा  तदसथ  भर्ती  बोडें  अथवा  चयन  समितियां  कार्य
 कर  रही  और

 यदि  तो  इन  बोर्डों/बयन  समितियों  के  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उनमें
 मन्‍्त्री  के  15  सूची  कार्यक्रम  के  अनुसार  घाभिक  अल्पसंख्यकों  के  प्रतिनिषित्व  कितना  है  ?
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 जल-भूतल  परिथहन  संज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  खलगदीशा  :  सूचना
 विवरण  !  में  दी  गई  है|

 सूचना  संलगन  में  दी  गई  है  ।

 निभा

 सूचना  संलगन  विवरण-]!ात  में  दी  गई  है  ।

 सूचना  संलगन  विवरण-९  में  दी  गई  है  ।

 कोचीन  पत्तन  कर्मचारी  वरिष्ठता  और  1964  के  नियम
 15  और  16  के  तहत  स्थायी  तोर  पर  कमंचारी  चयन  समितियां/विभागीय  पदोन्नति  समितियाँ

 गठित  की  गई  हैं  ।

 कमंचारी  चयन  समितियों/विभागीय  पदोन्नति  समितियों  के  संघटन  की  जानकारी
 विवरण-५  पर  दी  गई  उपयुक्त  समितियों  में  अल्पसंख्यक  धर्मों  का  कोई  विशेष
 निधित्व  नहीं  हैं  ।

 विवरण-ा

 कोचीन  पत्तन  न्यास  में  01.04.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  ग्रंड  ग  और  घ  के
 विभाग-वार  स्वीकृत  पदों  की  संख्या

 क्रण्सं०  विभाग  का  नाम  प्रइक  ग्रेडल  ग्रडग  पग्रड्ष  कुस

 1.  सचिव  का  नाम  12  7  148  95  262

 2.  लेखा  11  7  30५  26  353

 3.  ट्रैफिक  10  12  910  543  1475

 4.  चिकित्सा  15 1  156  151  323

 5.  मेरीन  57  5  604  565  1231

 6.  सिविल  इंजी०  33  17  497  433  980

 7.  मंकेनिकल  इजी०  22  14  1230  590  1856

 8.  सी  ई  एबं  ए  4  6  94  45  149

 हारबर
 भौर

 योग  :  164  69  3948  2448  6629
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 विवरण

 01.04.1991  को  विभाग  वार  और  ग्रूप  वार  रिक्त  पदों  की  संख्या

 क्रण्सं०  विभाग  का  नाम  ग्रोडख  ग्रेडग  ग्रंडघ  कुल

 1.  सबिब  का  विमाग  न  8  2  11

 2.  लेखा  ज+  7  न्न+  8

 3.  ट्रफिक  1  न  38  57  96

 4.  बजिकित्सा  1  गा  3  1  5

 5.  मैरीन  8  1  63  117  249

 6.  सविल  इजी०  गा  1  58  81  140

 7.  मेकेनिकल  इन्जी०  ना  171  156  327
 8.  सी  ई  एवं  ए  श्ग  शा  6  2  8

 हारबर
 ओर  स्टो

 यो  :  11  3  354  476  844
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 विवरण-९
 1990-91  के  दौरान  मर्तो  द्वारा  भरे  गए  पदों  की  बिभाग-वार  और  ग्रूप  वार  संख्या  ।

 क्र०्सं०  विमाग  का  नाम  ग्रेड  क  ग्रेडख  ग्रढ्ध  कुल

 1.  सचिव  —  =
 न  न  ज+

 2.  लेखा  न  न  न
 3.  ट्रैफिक  --  न  29  37  66
 4.  बचिकिस्सा  न  न  7  9  16
 5.  मेरीन  गा  _  न  11  11
 6.  सिविल  इजी०  न  —  1  28  29
 7.  मेकेनिक  हजी०  13  107  120
 8.  सो  ई  एवं  ए

 द्वारबर  ना  3  4
 और
 योग  :  न्ग्फ्ज््ा

 हा  वाढठ़ा  दा

 सभी  पद  सीधे  भर्ती  द्वारा  मरे  गए  थे  ।
 भी  पदसीधे  मर्ती  द्वारा  मरे  गए  ये  ।  __  झट

 विवरण-५
 कोचीन  पत्तन  न्यास  में  कार्यरत  कमंचारी  चयन  समिति/विभागीय  पदोन्नति  समिति  का

 |
 शेजो  1  और  11  के  पदों  के  लिए
 अध्यक्ष  --  बोर्ड  का  अध्यक्ष
 सदस्प  न  1.  बोड़  का  उपाध्यक्ष

 2.  उस  विभाग  का  प्रमुख  जहां  पर  पद  रिबत
 3.  बोड़े  के  अध्यक्ष  द्वारा  नामित  एक  और  विभाग

 प्रमुख  ।
 4.  अध्यक्ष  द्वारा  नामित  अ०्जा०/अ०्ज०जा०  का

 सदस्य  ।
 श्रेणी  ITI  और  IV  के  पदों  के  लिए
 अध्यक्ष  —  बोर्ड  के  अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  द्वारा  नामित  एक  विभाग

 प्रमुख  ।

 सदस्य  न+  1.  बोर्ड  के  अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  द्वारा  नामित  दो
 अधिकारी  ।

 2.  अध्यक्ष  द्वारा  नामित  अ०जा०/अ०ज०जा०  का
 एक  सदस्य  ।

 तालो  शींगा  मछलियों  के  सिर्यात  को  संभावना
 4165.  .  भरी  मार्ये  गोवर्धन  :  क्या  बालिल्य  मजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ताजी  ज्ञींगा  मछलियों  का  प्रतिवर्ष  कितना  वाणिज्यिक  उत्पादन  होता
 इस  उत्पाद  की  निर्यात  क्षमता  कितनी  है  तथा  इसका  किन-किन  देझ्षों  को  निर्यात

 किया  जाता  और
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 चंीी_-त-+  तब

 उत्पादकों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या-क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उपसंज्री  सलसान  :  प्रति  वर्ष  अनुमानत  :  4000  एम०
 टी०  ताजी  झींगा  मछलियों  का  उत्पादन  होता  है  ।

 यू०  यू०  एस०  यू०  ए०
 जापान  आदि  में  ताजी  झींगा  मछलियों  की  अच्छी  मांग  है  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  विभिन्‍न  तटवर्ती  राज्यों  में  स्थित

 अपने  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  द्वारा  झींगा  मछलियों  के  पालन  को  चढ़ावा  देता  है  ।  जगह  के  चुनाव  से  लेकर
 ,  मछलियों  के  उत्पादन  तक  उधार  सुविधाओं  का  उपयोग  करते  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार

 करने  तथा  इसके  अतिरिक्त  फार्म  निर्माण  के  बारे  में  तकनीकी  सहायता  पोश्षरा  तेयार

 बीज  प्राप्त  चयनात्मक  पोखरा  बीमारी  पूरक  विपणन  इत्यादि
 में  इन  शाखा  कार्यालयों  से  जुड़े  तकनीकी  झींगा  मछली  के  पालन  की  शुरूआत  करने  में

 किसानों  की  सहायता  करते  एपीडा  प्रॉन  अंडज  उत्तिपत्तिशाला  के  नए  फार्मों  के  विकास  तथा  बीज

 एवं  चारे  को  खरोद  के  लिए  भी  आ्थिक  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 आयुध  कारखानों  में  सुपरवाइजरों  के  पथों  की समाप्ति

 4166.  शी  एमਂ  यो०  चस्रदोलर  मति
 शरो  इसाजोत  गुप्त

 प्रघन  संख्या  4391  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सुपरवाइजर  के  पद  को  अमी  तक  चाजंमैन  ग्रं डत  में  विलय

 नहीं  किया  गया
 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  सुपरवाइजर  बी०  के  पद  के  अ्रधिकारी  एक  दशक  से

 अधिक  समय  से  इस  पद  पर  बने  हुए
 क्‍या  इससे  भविष्य  में  ऊंचे  पदों  पर  होने  वाली  पदोन्‍नतियां  अवरूद्ध  हो  गई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  कारण  कया  और

 (४)  हस  सम्बन्ध  में  बया  तात्कालिक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 रक्षा  मंत्रों  शरद  :  जी

 पर्यवेक्षक  के  रूप  में  कार्य  कर  रहे  कुछ  कमंचारियों  को  पदोन्नति  के
 अवसरों  में  मौजूदा  गतिरोध  का  कारण  इस  प्रकार  का  विलय  न  किया  जाना  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 )
 :  कया  रक्षा  मंत्रो  3  1989  के  अतारांकित

 और  कुछ  पर्यवेक्षक  )  कमंचारियों  ने  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 मद्रास  में  एक  याचिका  दायर  की  थी  जिसमें  पर्यवेक्षक  के  पद  को  चार्जमंन-2(तकनीकी  )
 के  रूप  में  पुननिभित  किए  जाने  और  तदनुसार  मिलने  वाल्ले  लाम  दिए  जाने  का  अनुरोध  किया  गया

 अधिकरण  ने  इस  याचिका  को  खारिज  कर  दिया  |  अधिक रण  ने  आवेदकों  के  इस  तक॑  को  भी

 नागजूर  कर  दिया  कि  उनके  पद  को  इस  प्रकार  पुननिर्भित  नहीं  हिए  जाने  के  क/रण  उनकी  पदोन्नति
 के  अवसरों  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  इसी  तरह  की  एक  अन्य  याचिका  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 कलकत्ता  में  विचाराधीन  है  ।

 (8)  ऊपर  और  के  उत्तर  के  दृष्टिगत  यहू  प्रश्न  फिलहाल  नहीं  उठता  ।
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 प्साला  बोर्ड  को  बिख्रीय  आवंटन

 4167.  श्री  पो०  सो०  चामस  :  वया  बाणजिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंबे  कि  :

 कया  मसाला  बोड़ें  को  वित्तीय  आबंटन  में  वृद्धि  की  गई

 यदि  तो  तत्मंबन्धी  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  वर्ष  वार  कितना  आवल्टन

 किया
 उक्त  वर्षों  के  दोरान  मसाला  बोडे  द्वारा  काली  लौंग  और  जायफल  की

 खेती  के  विकास  के  लिये  कितनी  घनराशि  का  उपयोग  किया  गया  और

 इनकी  खेती  की  विकासात्मक  गति-विधियों  को  बढ़ाने  हेतु  कौनसे  कदम  उठाये  गये  हैं
 अथवा  उठाये  जाने  हैं  ?

 थालनि७ण्य  संत्रालय  में  उपसंत्री  सलमान  लुर्शाद  )  :

 और  वर्ष  1088-89  से  1990-91  तक  मसाला  बोर्ड  को  किए  गए  वर्ष  वार
 आगंटन  और  वर्ष  1991-92  के  लिए  प्रत्तावित  आबंटन  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 वर्ष  योजना  गेर-योजना  जोड़

 1988-89...  392...  256.  648
 403  246  649
 437  636
 620  235  855

 मसालों  के  बिकास  के  लिए  मसाला  बोड  द्वारा  प्रयुक्त  की  गई  राष्तियां  नीचे  दी  गई  हैं

 को  खर्च  की  गई  राशि

 ये  इलायचो  लौंग  जायफन

 1988-89.  348.99  8.00  धूस्य  छून्य
 धर

 और कर्नाटक  408,72  विकास अभिकरणों से  श्न्य  छ्न्य
 345.20  श्न्य  दान्य

 केरल  और  कर्नाटक के  पदिचमी  घाट  विकास  अभिकरणों  से  प्राप्त  निम्नलिशित  रा्षियों  में
 यह  ष्यय

 शामिल रू 9 .. 32 29 ण्णा 53.92 32.75
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 (3)  मसाला  बोर्ड  केवल  इलायची  के  सम्बन्ध  में  विकासात्मक  क्रियाकलाप  शुरू  कर  सकता
 है  ।  इलायची  और  बड़ी  के  विकास  के  लिए  मसाला  बोड  द्वारा  मिम्न,लखित  कार्येक्रम
 शुरू  किए  जाएंगे  :--

 (1)  अधिक  उपज  देने  रोग  मुक्त  ओर  स्वस्थ  पोधों  का  उत्पादन  तथा

 (2)  पुनरोपण  ।

 (3)  विस्तार  क्रियाकलाप  ।

 (4)  उपजातीय  कीट  रोग  कृषि-विज्ञान  की  कटाई  के  बाद  के  कार्य
 भादि  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  ।

 अन्य  मसालों  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  तथा  विकासात्मक  क्रियाकलाप  कृषि  मंत्रालय  द्वारा
 किए  जाते  हैं  ।

 केरल  सें  राष्ट्रीय  राजमा्गों  को  मरम्मत  पर  खर्च  को  गईं  धनरादि

 4168.  भरी  ठी०  जे०  अजलोज  :  कया  जल-मूतल  परिवहन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केरल  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षा  और  बाढ़  से  प्रमावित  राष्ट्रीय  राजमार्थोਂ  का
 ब्यौरा  क्‍या  और

 उनकी  मरम्मत  पर  कितनी  धनराधि  खर्च  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  ओर
 पिछले  3  वर्षों  के  केरल  के  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  वारिश  और  बाढ़  का  कुछ  न  कुछ  प्रभाव

 पड़ा  ।  राज्य  लोक  निर्माण  विमाग  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अन्य  अनुरक्षण  खर्च  के  अलावा

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बाढ़  से  हुई  क्षति  की  मरम्मत  के  लिए  विधेष  रूप  से  निम्नलिखित  राशि  खर्च
 की  गई  :---

 वर्ष  राधि

 1988-89  257.3  लाख  ₹०
 1989-90  166.9  लाख  र०

 1990-91  161.89  लाख  २०
 नन2रतवपतर२र२ल्‍>र)न2:्ल्‍अनन-++->->-  _.  लि  मन«ममम«म»कभभकमुममनकुनानहानदन  कम  नमन  कम  कुकृनकम+-ाा  निदेशक  का  मंडल  एम  इए०+»मयुफ  नमक  4169, श्री रामचसा बोरप्पा : कया बित्त मन्नी यह बताने की  कृपा करेंगे  कि :  था  जनजातियों  «ममक»-न

 शाष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडल  में  नियुक्ियां

 श्री  रामचसा  बोरप्पा  :  कया  बित्त  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभी  राष्ट्रीयकृृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  नियुक्तिया  की  गई

 यद्रि तो क्या इस मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को ब्रतिलिष्रिस्व दिया गया
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  वया  कारण  है  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  राष्ट्रीयकृत  देंकों  के

 निदेशक  मण्डलों  का  अष्तित्व  स्थायी  प्रकार  का  और  इनमें  होने  वाली  रिक्तयों  को  समय-समय  पर

 भरा  जाता  इस  समय  राष्ट्रीयक्त  ढौंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  99  गैर-सरकारी  निदेशक  पदासीन

 हैं  और  81  पद  रिक्त  सरकार  का  यह  प्रयाप्त  है  कि  प्रत्येक  राष्ट्रीयक्त  बैंक  के  तिदेशक  मण्डल

 में  कम  से  कम  एक  गेर  सरकारी  निदेशक  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  में  से  हो  ॥  इस  समय

 12  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मण्डलों  में  प्रत्येक  में  अनुसूचित  जाति/अनुस्‌| बचत  जनजाति  का

 एक  निदेशक  है  जिनका  व्यौरा  संजग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण
 eT

 बौंक का  नाम
 .

 जा./अ.  के  गेर  सरकारी  निदेशक
 के  नाम

 1.  बैंक  आफ  इण्डिया  श्री  दामशेर  सिंह  दुल्लो
 तय  हैं

 2.  बैंक  आफ  बड़ौदा  श्री  बाहुरा  एक्का
 3.  यूको  बौंक  श्री  रायम्बे

 4.  केनरा  बैंक  श्री  ओम  भ्रकाद्या  हंकरानन्द  कनागली

 5.  यूनियन  बोंक  आफ  इण्डिया  श्रीमती  मल्‍ला  जाम्मत

 6.  इलाहाबाद  डौंक  श्री  एम०  नरायनप्पा
 7.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  श्री  मदन  वर्मा

 8.  आंध्रा  बैंक  श्री  राजकुमार  नागरथ

 9.  कारपोरेशन  बोौंक  श्री  राजगुरु  दयाराम  तुलसीराम
 10.  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  कु०  सेलजा  कुमारी
 11.  ओरियंटल  ढैंक  आफ  कामस  श्रीमती  करतार  देवी

 12.  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक  श्रीमती  संतोष  चौधरी

 बाणिण्यिक  व्याज  वर  पर  लिया  गया  ऋण

 4  170.  श्री  रामचरस्र  बोरप्पा  :  कया  वित्त  सन्‍त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1906  के  आसपास  लगभग  10  बिलियन  डालर  का  ऋण
 ज्यिक  ब्याज  दर  पर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यह  धनराक्षि  किस  ब्याज  दर  पर  उधार
 ली  गई
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 इस  ऋण  राशि  का  मुगतान  कब  तक  किया  जाना  है  ?

 विस  संतजालय  में  राज्य  संत्रो  भी  रामेश्बर  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सुब्रारफीति  को  दर

 4171.  भी  शुशील  अमर  वर्मा  :  क्या  बिस  मन्‍जो  यह  बताने  क॑  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  पिछले  कुछ  वर्षों  में  मुद्रास्फीति  की  दर  में  असामान्य  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  वर्ष  1988,  1989,  1990  के  दौरान  और  30  1991  को  वाधिक

 मुद्रास्फीति  की  दर  क्‍या

 मुद्रास्फीति  बढ़ने  के  क्या  कारण  और

 मुद्रास्फीति  की  वृद्धि  को  रोकने  लिए  सरकार  का  कया  उपचारात्मक  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 वि  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रासेहथर  :  थोक  मृत्य  सूचकांक  :
 198 1-8  2--100)  के  रूप  में  मुद्रास्फीसि  की  वाधषिक  दर  में  1983  से  1990  के  दौरान  बिन्दु

 प्रति  बिन्दु  आधार  पर  4.1  प्रतिशत  और  12.6  प्रतिशत  के  बीच  घटबढ़  होती  रही  है  ।

 मुद्रास्फीति  को  वाधिक  दर  1988  में  5.4  1989  में  7.8  1990
 में  12.6  प्रतिशत  और  29  1991  (30  1991  के  को  10.2  प्रतिशत  थी  ।

 अथंब्यवस्था  में  मुद्रास्फोतिकारी  दबाव  बनने  के  कारण  हैं  (1)  राजकोषीय  असंतुलनों  के
 परिणामस्वरूप  मुद्रापूर्ति  तथा  नकदी  बाहुलय  में  अधिक  वृद्धि  होना  और  जिससे  प्रभावी  मांग  बढ़ती

 (11)  भुगतान  संतुलन  कौ  स्थिति  पर  लगातार  दबाव  की  वजह  से  वांछित  मात्रा  में  आयात  न  कर
 पाने  की  सरकार  की  असमथंता  ओर  घरेलू  उत्पादन  में  गिरावट  के  कारण  संवेदनशील  वस्तुओं  की

 पूति  ओर  मांग  में  (ui)  अथंव्यवस्था  में  परिणामी  मुद्रास्फीतिकारी  संमावनाएं  ।

 मुद्रास्फीति  की  दर  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए/किए  जा  रहे
 उपायों  में  सख्त  राजकोषीय  अनुशासन  बरतना  मौतिक  पूर्ति  के  विस्तार  पर  नियंत्रण

 आवद्यक  वस्तुओं  की  पूर्ति  और  मांग  की  अधिक  प्रभावी  व्यवस्था  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  को  अधिक  कारगर  अनाना  और  जमाखोरों  तथा  मुनाफाखोरों  के  विरुद्ध  सख्त  कारं

 वाई  करना  शामिल

 तद-व्यापार  कामन  में  छूट

 4172.  प्रो०  के०  जो०  चासस  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  य  बताने  की  कृपा

 करेंगे करेगे  । |

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विदेशी  माल-वाहक  समुद्री  जहाजों  को  भारतग्र  बन्दरगाहों  के
 बीच  माल  की  इलाई  को  रोकने  संबंधी  तट-ध्यापार  नियम  में  छूट  देने  का  विचार
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 बनना  जननी त  +न्‍त  ०  +++-*-  --

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  और

 इस  छूट  से  भारतीय  जहाजरानी  निगप  की  गतिविधियों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  !

 जल  भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  जगदोश  :  (८)  से  उन

 नौवहन  लाहनों  के  मामले  में  जो  पर्याप्त  संख्या  में  ट्रांशिपमैंट  कन्टेनर  लाती  तट-व्यापार  कामून
 में  अस्थायी  रूप  से  छट  देने  के  बारे  में  एक  नीतिगत  निर्णय  लिया  गया  इस  प्रकार  की  अस्थायी

 छट  से  मारतीय  नौवहन  निगम  पर  पड़ते  वाल  यदि  कोई  पर  कड़ी  निगरानो  रखी

 जाएगी  ।

 कम्पनियों  द्वारा  निर्यात  वधनबद्धता  को  पूरा  करना

 4173.  भीमती  सुसित्रा  सहाजन

 हर  सगाई  कपोरिया
 :  क्या  बाणिश्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 झरो  गुरूदास  कासत

 ऐसी  कम्पनिरों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  विदेशी  सहयोग  के  लिए  आवेदन  करते  समय  की

 गई  बचनवद्धता  कै  अमुश्ार  अपने  निर्यात  लक्ष्य  को  पूरा  नहीं  कर  पाये  और

 इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  कथा  कारवाई  की  है  ?

 बालिएम  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  :  और  अपेक्षित
 कारी  लाईसेंसिंग  प्राधिकारियों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  हो  जान  पर  उसे  समा  पटल  पर
 रख  दिया  जाएगा  ।

 पांच  सो  रुपये  के  करंसो  नोटों  की  तस्करी

 4174.  थी  कादम्बुर  एम०  आरਂ  लतादइंनल  :  वया  बिक्त  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  मारत-पाकिस्तान  के  रास्ते  से  खाड़ी  के  देशों  को  पांच  सौ  ठुपये  के
 करेंसी  नोटों  की  तस्करी  की  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  करेंसी  नोटों  की  तस्करी  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  भरी  रामेहवर  :  और  प्राप्त  रिपोर्टों  और
 किये  गये  अभिग्रहणों  से यह  पता  चलता  है  कि  भारत-पाक  सीमा  का  राजस्थान  क्षेत्र  500/-  रुपये
 के  अंकित  मूल्य  की  भारतीय  मुद्रा  सहित  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  के  लिए  बराबर  एक

 शील  क्षंत्र  बना  हुआ  वर्ष  1990  ओर  1991  (8.8.91  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में  सीमा

 शुरुक  अधिकारियों  द्वारा  दज॑  किये  गये  मामलों  की  संख्या  और  पकड़े  गये  500/-  रुपये  के  अंकित

 मुश्य  के  नोटों  की  राशि  का  ब्यौरा  नीचे  सारणी  में  दर्शाया  गया  है  :
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 ब्ष  मामलों  की  संख्या  पकड़े  गये  500/-  रुपये  के  अंकित  मूल्य
 के  नोटें  की  राशि  रुपयों  में

 1990  3  2,30,000
 1991*  6  28,20,500

 (8.8.9
 *  ये  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  अधिकारी  मारतीय  मुद्रा  सहित  निषिद्ध  भाल  की  तस्करी  के  प्रति  सतक

 रहते  हैं  ।

 खेतान  इण्डिया  लिमिटेड  के  उत्पादों  की  बिक्रो

 4175.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शयाय  तथा  कम्पनी  कार्य  मग्त्रो  यह  बताने

 की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खेतान  इण्डिया  लिमिटेड  अपने  ट्रेंड  नामों  पर  बेची  जाने  वाली  चीजों  जैसे  डेजर्ट

 कलर  आदि  कलपुर्जों  को  उपलब्ध  न  करा  कर  उपभोक्‍ताओं  को  खुले  बाजार  में  व्यापारियों  द्वारा

 झोषित  होने  के  लिये  छोड़कर  व्यापार  में  गलत  व्यवहार  अपना  रहा

 क्‍या  खेतान  इण्डिया  लिमिटेड  कल-पुर्जों  क  साथ-साथ  अपने  उत्पादों  को  भो  उपभोक्ताओं

 को  सीधे  बेचत  से  इन्कार  करता

 क्‍या  जांच  तथा  पंजीकरण  महानिदेशक  और  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापार  आयोग

 उपरोक्त  मामलों  की  जांच  करगे  का  विचार  रखते  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदोध  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  संशालय  सें  राज्य
 सतशी  रगाराजम  :  से  एकाधिकार  तथा  व्यापारिक  व्यवहार
 आयोग  ने  महा-देशक  एवं  को  यह  पता  के  लिए  आदेश  दिया  है  कि  कया
 शैतान  इण्डिया  लि०  अपने  द्वारा  गई  वस्तुओं  को  अप  ट्रेड  नाम  से  नि  त  अतिरिक्‍त  पुजों
 को  जैसे  उपभोक्ताओं  को  डेजट्ट  कुलर  का  किट  न  उपलब्ध  करा  कर  अनुचित  ब्यपार  प्रथा  कर  रही
 है  |  ऐसे  मामलों  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  ढ्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  अद्ें-न्यायिक  कल्प
 निकाय  होने  के  नाते  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याथा।रक  व्यवहार  1969  के
 बन्धों  के  अन्तर्गत  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  शक्ति  प्राप्त  है  ।

 भदोहो  में  कालोन  उद्योग

 4176.  थी  घोरेसा  सिह  :  क्‍या  बस्तर  मस्त्रों  यह  बतान  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  का  कालीन  उद्योग  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  म  पिछड़  रहा  a;
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 नमक  लक  कक  अनबन  अब  आओ  चुरा  एएएएाए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  औ

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  सरत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अझोक  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 इस  संदमं  में  प्रइन  नहीं

 फुटबाल  खिलाड़ियों  स ेआयकर  को  बसूलो

 ललिनुषाव  |

 थी  मुकुट  वासनिक  :  क्‍या  विक्ष  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अनेक  भारतीय  और  विदेशी  फुटबाल  खिलाड़ियों  ने  देश  के  विभिन्‍न  फुटबाल
 क्लबों  से  अत्यधिक  आमदनी  के  बावजूद  मी  अपनी  आयकर  बकाया  राधियों  का  भुगतान

 नहीं  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इन  खिलाड़ियों  स ेआयकर  की  बकाया  राह्षि  वसूल  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जान  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेहवर  और  आयकर  विभाग  के
 जांच-स्कंध  द्वारा  इस  सूचना  के  आधार  पर  प्रारंभिक  पूछताछ  की  गई  थी  कि  फुटबाल  के  कुछ
 खिलाड़ी  कलकता  को  सॉकर  क्लबों  से  प्राप्त  हुई  अपनी  आय  की  घोषणा  शायद  आयकर  के
 नाथ  नहीं  कर  रहे  हैं  !

 एक  विदेशी  फुटबाल  खिलाड़ी  के  मामले  में  आयकर  परिणाम  की  घारा
 के  अधीन  दिनांक  अभिगृहीत  को  एक  तलाक्षी  ली  गई  जिसके  परिणाम  स्वरूप  कतिपय
 अपराध-आरोपणीय  दस्तावेज  अभिगृहीत  किए  गए  ।  की  गई  पूछताछ  के  परिणामों  को  उचित

 कार्यवाही  करमे  के  लिए  संबंधित  कर-निर्धारण  अधिकारियों  के  पास  भेज  दिया  गया  है  ताकि  इस
 प्रकार  की  आय  पर  कर  लगाया  जा  सके  ।

 लघ्‌  उद्योग  क्षेत्र  में  रूण  वस्त्र  ओर  जूट  एकक

 डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  कया  बस्त्र  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 पद्चिम  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  मार्च  दो  तक  लघु  उच्चोग
 कत्र  में  रूग्ण  वस्त्र  ओर  जूट  एककों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  कया  सहायता  दो  जा  रही  है  ?

 बस्ज  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  मारतोीय  रिजर्व  बोंक  के  पास
 उपच्न्‍्ध

 अद्यतन स्थिति के अनुसार के अन्त तक लु क्षेत्र में कुल वस्त्र
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 एकक  तथा  132  पटसन  एकक  रूरग्ण  ऐसा  बताया  गया  है  कि  रूरण  वस्त्र  तथा  पटसन  एककों  के
 राज्यवार  आंकड़े  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रसे  जाते  ।

 इन  उद्योगों  का  पुनरूद्धार  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  रूण  एस०  एस०  आई०
 एककों  की  पुनः  अधंक्षमता  आरभिक  रूग्णता  के  साथ-साथ  संमाव्य  रूप  से  अर्थेक्षम
 रूग्ण  एककों  के  मामले  में  पुनर्वासन  पेकेज  के  क्रियान्वयन  के  लिए  डैंकों/वित्तीय  संस्थानों  से  राहत
 और  रियायतों  के  बारे  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  समी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  ढोंक  को  व्यापार
 मार्ग-दर्शी  सिद्धाम्त  जारी  करना  शामिल  इसके  अतिरिक्त  मारत  सरकार  की  सलाह  पर  मारतीय

 रिजवे  डौंक  ने  अर्थक्षम  रूग्ण  लघु  एककों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  पुनर्वासन  पेफेज  बनाने  के  लिए
 औद्योगिक  विभाग  की  अध्यक्षता  के  अंतर्गत  सभी  राज्यों  में  राज्य  स्तरीय  अन्तर-संस्थागत  समितियां
 भी  स्थापित  की  हैं  ।

 भूतपुर्थ  शासकों  के  कोमती  सामान

 4179.  श्री  के०  वो०  थासस  :  क्या  वित्त  मसञ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भूतपूर्व  भारतीय  शासकों  के  कीमती  गहनों  और  अन्य  सामान  की  देश  से  तस्करी

 हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन्हें  देश  में  ही  सुरक्षित  रखे  जाने  हेतु  कया  कदम  उठाए
 गये  हैं  अथवा  उठाये  जायेंगे  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेष्चर  ओर  सीमाछुल्क
 रियों  के  पाम  उपलब्ध  आसूचना  से  इस  बात  का  पता  नहीं  चलता  है  कि  मूतपूर्व  शासकों  के  गहनों
 और  सामान  की  देश  से  बाहर  तस्करी  हो  रही  है  ।  नामा  के  मूतपूर्व  राजशाही  परिव
 द्वारा  किसी  अन्य  मारतीय  को  बेची  गई  तीन  विंटेज  कारों  का  जाली  कागजातों  के  आधार  पर  अभी

 हाल  हो  में  युनाइटेड  किगडम  को  निर्यात  किया  गया  था  |

 सीमाशल्क  विभाग  अन्तरराष्ट्रीय  संगठनों  सहित  प्रवतंन  एजेंसियों  के बीच  आसूचना  तथा

 नई  कार्यप्रणालियों  की  अद्यतन  जानकारी  का  लगातार  आदान-प्रदान  करके  तस्करी  की  गतिविधः
 के  खिलाफ  चोकस  रहता  है  ।

 कम्पनियों  का  पंजोकरण

 4180.  भी  रणि  राय  :  कया  स्पाय  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 कया  कम्पनी  1956  के  अधीन  कम्पनियां  के  पंजीकरण  में  इस  वर्ष  तेजी  से

 वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  ब्यौरा  बया  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  और  कस्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  रास्य

 मंत्री  रंगाराजन  :  1989-90  में  21,597  की  तुलना  में  1990-9।  के
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 दौरान  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  कम्पनियों  की  संक््या  22,34!  थी  जो  2.4  प्रतिशत

 की  बृद्धि  दर्शाती  इसका  वर्गीकरण  तीग्र  वृद्धि  के  रूप  में  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 1989-90  एवं  1990-91  के  दौरान  पंजीकृत  कम्पनियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 राज्य/वंच  शासित  क्षेत्र  1989-90  के  दौरान  1990-91  के  दोरान

 पंज।कृल  कम्पनियों  की  पंजीक्षत  कम्पांनयों  की

 संख्या  संख्या

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्ररश  1351  1322
 2.  असम  141
 3.  बिहार  613  422
 4.  गुजरात  1413  1702
 5.  हरियाणा  356  351

 6.  हिमाचल  प्रदेश  87  81
 7.  जम्मू  और  कदमीर  74  12
 8.  कर्नाटक  863  950
 9.  केरल  316  354

 10.  मध्य  प्रदेश  586  573
 11.  महाराष्ट्र  4757  4908
 12.  मणिपुर  10  3
 13.  मेघालय  16  6
 14.  नागालैंड  11  4
 15.  उर्डीसा  227  319
 16.  पंजाब  685  596
 17.  राजस्थान  470  508
 18.  तमिलनाड  1972  2024
 19.  त्रिपुरा  1

 20,  उत्तर  प्रदेश  1156  1180
 21.  पदिच्षमी  बंगाल  ॥  2125  2536
 22.  सिक्किम  डे  -  हि
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 2  3

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  9  8
 24.  गोवा  57  85

 25.  अंशरमान  एवं  मिकोबार

 द्वीप  समूह  न  न

 26.  चंडीगढ़  274  267
 27.  दादरा  एवं  नगर  हवेली  7  5
 28.  3968  3977

 29.  दमन  एवं  दीयु  5  2
 30.  लक्षद्वीप  न  न

 31.  मिजोरम  2  3
 32.  पांडिचरी  45  रे  ।

 योग  21597  22341

 कर्माटक  में  रक्षा  औद्योगिक  परियोजनाएं

 4181.  श्रीमती  वासवराजैहयरी  :  क्‍या  रक्षा  बंची  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  कर्नाटक  में  कुछ  और  रक्षा  औद्योगिक  परियोजनाओं  की
 स्थापना  करने  हेतु  अनुरोध  किया  ह

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  का  कर्नाटक  में  कुछ  रक्षा  औद्योगिक  परियोजनाओं  की
 स्थापना  करने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रक्षा  सन्‍त्री  दारद  ।  जी  नहीं  ।

 और  प्रएन  नहीं  उठते  ।

 पृतंगालो  बेंक  द्वारा  स्वर्ण  आभूषणों  को  धापसो

 4182.  थ्रौ  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  धया  पुतंगाली  बैंक  ने  गोआ  के  स्वर्णामूषण  तथा  अन्य  सुरक्षित  वस्तुएं  स्टेट  बैंक  आफ
 इण्डिया  को  लौटा  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  इन  वस्तुओं  की  वर्तमान  कीमत  क्ष्या

 क्‍या  सरकार  ने  पुतंगाली  बैंक  द्वारा  लौटाये  गये  इस  सोने  का  उपयोग  करने  की  कोई
 योजना  बनाई  और

 171



 लिखित  उत्तर  23  1991
 नमन  ॑ननननननरगद2)त२परततगरफरफनती  ना  77555

 (¥)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  भोर  यदि  तो  इसके  बया  कारण

 दित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  भारतीय  स्टेट  बेंक  को

 बैंकों  नेशनल  लिस्‍्बन  से  ऋणों  और  सुरक्षित  अभिरक्षा  मदों  के
 ददले  गिरवी  रली  गई

 बहुमुल्य  वस्तुओं  के  सीलबन्द  पंकेट  प्राप्त  हुए

 भारतीय  स्टेट  बेंक  के  इन  पैकेटों  में  रखे  स्वर्णामूषणों  का  अनुमानित  मूल्य
 10  करोड़  रुपए  बताया  जाता  है  ।

 और  (¥)  अध्यक्ष  मारतीय  स्टेट  बेंक  और  बी०  एन०  यू०  के  बीच  हुए
 समझौते  की  एार्तों  के  अनुसार  इन  पैकेटों  को  ऋणकर्ताओं/जमाकर्ताओं  या  उनके  कानूनी  वारिसों  को

 दिया  जाना  है  |

 द्वारा  पूरवित्त  पोषण  सहायता

 4183.  श्रीमतो  महेरा  कुमारी
 |

 न््क  कि
 :  कृपा  करगे  के  :

 भीमती  सुभिशा  महाजन
 वया  बिस  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेंक  द्वारा  ट्रंक्टरों  की  सम्पूर्ण  मरम्मत/कल-पुर्जों
 को  बदले  जाने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  के  दौरान  अब  तक  दी  गई  पुनवित्त
 पोषण  सहायता  की  वर्ष-वार  तथा  राज्यवार  धनराशि  बया  और

 योजना  के  अन्तगंत  लाभ  पाने  वाले  ब्यवितयों  की  राज्य-वार  संख्या  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  और  (a)  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इसकी  मनिर्टारिग  प्रणाली  तथा  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  नाबाड़  द्वारा  ट्रैक्टरों  की  सम्पूर्ण  मरम्मत/कल-पुर्जों  को  बदलने  के  लिए  प्रदान  की  गई

 पुनवित्त  सहायता  के  बारे  में  सूचना  नहीं  मिलती  है  ।  गत  3  वर्षों  के  दौरान  काम  यंत्रीकरण
 के  लिए  नाबाड्ड  द्वारा  दी  गई  पुनवित्त  सहायता  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  राधक्षि

 1988-89  9  158
 1989-90  225
 1990-91  338
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 यदि  तो  इसका  विस्तृत  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्थ  सम्जालय  के  राज्य  सरत्रो  अहोक  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बस्श  उद्योग

 4185.  श्री  कादस्थुर  आर०  जनादंनन  :  क्‍या  वस्त्र  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  वस्त्र  उद्योग  सूत  की  कमी  ओर  सूत  फाहा  के  ऊंचे  मूल्यों  के
 कारण  बुरी  तरह  से  प्रमावित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अशोक  :  और  देश  के  कुछ  कपाते
 उपजाने  वाले  क्षेत्रों  में  मौसम  सम्बन्धी  प्रतिकूल  दर्शाओं  और  नाशी  जीव  के  भयंकर  आक्रमण  के
 फलस्वरूप  वर्ष  1990-91  के  कपास  मौसम  के  दौरान  कपास  के  उत्पादन  में  अप्रत्याशित  गिरावट
 आने  के  फलस्वरूप  कपास  की  कीमतों  में  वृद्धि  हो  जाने  के  बावजूद  मौसम  के  दौरान  मिलों  को  पूरी
 तरह  से  कपास  उपलब्ध  थी  ।  मौसम  के  दौरान  कपास  की  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति  में  उतार-बढ़ाव
 होने  के  कारण  वस्त्र  मिलों  के  सामने  पेश  आए  किसी  गंभीर  संकट  के  बारे  में  सरकार  को  कोई
 जानकारी  नहीं  हैं  ।

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  मे ंघोखाघड़ो  का  तथाकथित  मामला

 4186.  प्रो०  रास  कापसे  :  क्या  वित्त  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  बौंक  आफ  महाराष्ट्र  में  121.71  करोड़  रुपये  के  तथाकथित  धोखाधड़ी
 के  मामले  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  इस  संबन्ध  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ।

 वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  हां  ।

 से  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंक  के  पास  ऋण  प्राप्त  खातों  के

 एक  समूह  में  रूण्णता  के  लक्षण  दिस्लाई  दिए  और  बैंक  ने  1985  में  34.42  करोड़  रुपए  को  कुल
 राशि  ओर  वसूली  होने  तक  की  बाद  को  अवधि  के  ब्याज  के  लिए  मुकदमा  दायर  किया

 गेंक  के  एक  मू  तपूर्व  कमंचारी  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  दायर  की  जिसमें
 बैंक  आफ  महाराष्ट्र  में  कुछ  ग्राहकों  और  बैंक  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  कई  करोड़  रुपए  के
 कथित  घोखाधड़ी  का  आरोप  लगाया  गया  था  ।  उच्च  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को
 जांच  के  आदेश  दिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  न ेउसके  बाद  दो  मामले  दर्ज  किए  हैं  ओर  मामले  की
 जांच  प्रारम्म  कर  दी  है  ।
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 4187.  ञरी  शाम  कापसे  :  क्या  बित्त  मन्‍्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  देश  में  विभिम्न  प्रकार/अभिधानों  के  करेंसी  नोटों  की  कमी

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  और  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  उपच।रात्मक  उपाय  किये  हैं  अथबा  करने  का  प्रस्ताव

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  उनके  मांग  पत्रों  की  तुलना  में
 परिमाण  तथा  मूल्य  के  रूप  में  सप्लाई  किए  गए  नये  नोटों  के  प्रतिशत  अनुपात  के  बारे  में  ब्योरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :---

 वर्ष  मांग  पत्न  की  तुलना  में  सप्लाई  का  प्रतिशत  अनुपात

 परिणामवार  मूल्य-वार

 1988-89  9  42  38
 1989-90  51  29
 1990-9 |  30  31

 इस  कमी  का  कारण  भारतीय  रिजवं  डोंक  की  नह  नोटों  की  बढ़ती  हुई  मांग  तथा  इस  मांग
 को  पूरा  करत  में  वर्तमान  इकाइयों  की  सीमित  क्षमता  है  ।

 करेंसी/ेंक  नोटों  को  मांग  तथा  सप्लाई  के  बीच  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :---

 (1)  देवास  तथा  नासिक  में  विद्यमान  दो  नोट  प्रिंटिंग  प्रंसों  में काम  की  दो  पारियाँ  शुरू  की
 गई  हैं  ।

 (2)  सरकार  ने  दो  नई  नोट  प्रिंटिंग  प्रेंस--एक  सालबोनी  तथा  दूसरी
 मेसूर  में  स्थापित  करन  का  निर्णय  लिया

 (3)  एक  दो  रुपए  तथा  पांच  रुपए  मूल्य  वर्ग  के  नोटों  की  जगह  आवस्थाबद्ध  तरीके  से
 सिक्‍के  ढालने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ताकि  इस  तरह  बच  रहन  वाली  क्षमता  का  उच्च  मूल्यवर्ग  के
 योटों  के  मुद्रण  के लिए  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 गेहूं  का  निर्यात

 4188.  थ्रो  रजि  राय  :  क्‍या  वाणिल्ष्य  म्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  व्यापार  ऐजेंतियों  को  अन्य  देशो  को  गेहूं  का  निर्यात  करने  के  लिए  ग्राहकों
 का  पता  लगाने  में  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  स्थिति  में  सुधार  लान  के  लिए  गरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  गेहूं  का  निर्यात  करन  के  लिए  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है
 और  अब  तक  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ?

 बाणिक्य  मस्त्रालय  में  उप  मस्त्री  सलमान  खुशोंद  )  :  जा  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 इस  वर्ष  के  10  साख  एम०  टी  गेहूं  के  निर्यात  लक्ष्य  की  तुलना  में  एस०  टी०

 सी०/एम०  एम०  टी०  सी०  ने  -.98  लाख  एम०  टी०  गेहूं  का  नियात  पहले  ही  कर  लिया  है  तथा
 अन्य  3.65  लाख  एम०  टी»  गेहूं  के  निर्यात  के  आदेश  उनके  पास  हैं  ।

 मारत-इटली  सयुक्त  व्यापार  परिषद  के  अन्तर्गत  कार्य  रल

 4189.  श्रीमतों  महेन्द्र  कुमारी  ,  मंत्रो
 >

 भो  महेश  कुमार  कनोडिया  |
 :  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-इटली  संयुक्त  व्यापार  परिषद  के  तत्वाधान  में  एक  कार्य  दल  गठित  करने
 का  प्रस्ताव  है  ताकि  दोनों  देशों  क  बीच  भारी  संझया  में  संयुक्त  उद्यम  लगात  और  लाइसेसिंग  समझौते
 करने  की  प्रणाली  को  सरल  बनाया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  भौर  ऐसे  का्यंदत  का  गठव  कब  लक
 किया  और

 इससे  क्‍या  लाभ  होने  की  सम्मावना  है  और  इटली  को  किन-किन  मदों  का  निर्यात
 किया  जाएगा  ?

 बाजिज्य  सम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  पी०  :  से  भारम-इटली  संयुक्त
 व्यापार  परिषद  की  !8  1991  को  मिलान  इटली  में  आयोजित  छठो  बैठक  में  एक  कार्यदल
 गठित  करने  का  निश्चय  किया  था  जिसका  मूझुय  उहू  हय  मारत  में  इटेलियन  संयुक्त  उद्यमों  को

 सुगम  बनाना  है  अब  उक्‍्त  कार्य  दल  गठित  कर  दिया  गया  है  और  यह  दोनों  के  बीच  आथिक  सहयोग
 के  विस्तार  के  लिये  कार्य  करेगा  ।

 राण्यों  में  उचक्षय  न्यायालयों  को  खंडपो्ठ

 4190.
 जीमती  महेगा  हुारी  ।

 :  क्या  स्थाथ  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  उच्च  न्यायालयों  की  खंडपीठों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कया  केंद्रीय  सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अन्य  राज्यों  से  उज्च  न्यायालयों  की
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 खंडपीठों  की  स्थापना  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही
 की

 संसदीय  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  मम्शो  तथा  न्याय  ओर  कंपनो  काये  मस्जालय  में
 रा््य  सन्‍्त्रो  रंगाराजन  :  अपेक्षित  जानकारी  सलग्न  विवरण  में  दी
 गई

 ओर  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीरे  स्थापित  करने  के  बारे  में  नागालेंड  और
 मिजोरम  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय
 की  स्थायी  न्यायपी्ें  संबन्धित  राज्य  की  राजधानी  में  स्थापित  की  जा  चुकी  है  ।  सम्बद्ध  राज्य
 सरकारों  हारा  आवश्यक  अवसरच्नात्मक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराए  जाने  और  उच्च  ग्यायालय  में
 स्यायाधीशों  की  पर्याप्त  संख्या  में  नियुक्ति  हो  जाने  के  पश्चात्‌  मेघालय  और
 अरुणाचल  प्रदेश  राज्य  की  राजघानियों  में  ऐसी  न्यायपी्ें  स्थापित  की  जाएंगी  ।

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  परामर्श  से  उत्तरी  बंगाल  ओर  पोर्ट  ब्लेयर  में  उच्च
 स्थायालय  की  न्यायपीठं  स्थापित  करने  के  बारे  में  पश्चिमी  बंगाल  की  सरकार  और  अंदमांभ  और
 सिकोबार  द्वीप  के  संघ  राज्यक्षत्र  प्रशासन  से  प्राप्त  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 अन्य  राज्य  सरकारों  से  कोई  विनिदिष्ट  और  सम्पृ्णं  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 विवरण

 ee
 क्र०सं०  उच्च  न्यायालय  का  नाम  वह  स्थान  जहां  उच्च  न्यायालय  की

 न्यायपीठ  विद्यमान  हैं  )

 इलाहाबाद  लखनऊ

 2...  मध्य  प्रदेश  ग्वालियर  और  इन्दौर
 3.  मुंबई  नागपुर  और  ओरंगाबाद

 पणजी

 4.  पटना  रांची
 5.  राजस्थान  जयपुर
 6.  गुवाहाटी  कोहिमा

 एजौल
 बा  अभाव 4191. झोसती बासबराजेदवरी : वया विधि, न्याय ओर कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने  कक

 कर्नाठक उच्चण न्यायालय में न्यायाधोदों के रिक्त पद झोसतो बासबराजेदवरी : वया न्याय ओर कम्पनो कार्य मंत्री यह बताने की कृषा करंगे कि : म्या कनटिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीकों क कुछ पद अभी मी रिक्त



 1  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  ये  पद  कब  से  रिक्त

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  इन  पदों  को  मरने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  सिफारिशों

 भेजी  और

 यदि  तो  इन  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 ससदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्‍्याथ  और  कम्पनो  कार्य  मंशालय  में  राज्य
 सस्ती  रंगाराजन  कुमारमगलम  )  :  जी  हां  ।

 2-8-91  को  अपर  न्यायाधीशों  के  दो  पद  रिक्त  हुए  5-6-91  को  स्थायी
 घीष्ठ  का  एक  पद  रिक्त  हुआ  |

 और  कर्नाटक  सरकार  से  19-8-91  को  सिफारिशों  प्राप्त  हुई  ऐसी
 शिक्ों  पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सदेव  कारंवाई  की  जाती  किन्तु  यह  बताना  संभव  नहीं  हैं
 कि  इन  पदों  को  कब  तक  भरा

 हल्दिया  पसम  का  विकास

 4192.  श्री  सत्य  गोपाल  मिञ्र  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे
 कि  सरकार  द्वारा  हल्दिया  पत्तन  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  या  उठाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  अगदोश  :  हल्दिया  गोदी
 सर  के  विकास  के  लिए  वर्ष  1991-92  को  वाधिक  योजना  में  शामिल  की  गई  स्कोमें  इस
 प्रकार  हैं  :--

 क्रम  स्कीम  का  नाम  199  1-9  2  के  लिए  परिव्यय

 1.  अतिरिक्त  जनरल  कार्गों

 बर्थ  4.90
 2.  ट्रं  क्टर  टगोंसे  युक्त  दूसरी  तेल  जेटी  का  निर्माण  19.25
 3.  अयस्क  एवं  कोल  हैंडलिग  संयत्र  का  सुध्यर  0.23
 4.  सड़कों  का  निर्माण  0.25
 5.  गोदियों  में  अग्नि  दमन  व्यवस्था  0.68
 6.  राज्य  सरकारों  की  स्कीमों  के  साथ  करके  गोदी

 और  आवासीय  क्षेत्र  के  अन्दर  जल  आपूर्ति  प्रबन्ध  0.32
 7.  आधार  मृत  सुविधाओं  में  सुधार  1.05
 8.  क्वार्टरों  का  निर्माण  1.25
 9.  रेलवे  या  और  अन्य  सुविधाओं  का  विस्तार  0.20
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 10.  मौजदा  कंटेनर  टपिनल  का  विस्तार  1.20

 1,  मौजूदा  तेल  जेटी  को  सुदृढ़  करना  0.10
 12.  निकर्षक  को  बदलना  0.20
 13.  के  अन्त्गंत  तीन  लोकोज  की  खरीद  0.86

 14.  टग  को  बदलना  2.00
 15.  टग  को  बदलना  2-00
 16.  प्रब  इंजर  की  खरीद  0.50
 17.  बर्थ  का  निर्माण  0.05
 18.  टग  ”  को  बदलना  0.10
 19,  प्रदूषण  रोधक  उपकरणों  की  खरीद  0.48
 20.  चल  उपकरणों  के  लिए  पाकिग  स्थल  1.00
 21.  कोल  हैंडलिंग  सयंत्र  के  दो  स्टेकर-व-रिक्लेमर  को  बदलना  0.30

 योग  37.00

 विदेशी  जल-यात  निर्मान्री  कंपनियों  को  आर्डर

 4193.  प्रो०  के०  बी०  कासस  :  कया  जल  सूतल  परियहल  मंत्री  यह  बसे  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  निगम  तथा  अन्य  गेर  सरकारी  मारतीय  जहाजरानी  कंपनियों
 को  विदेशी  जलयान  निर्मात्री  कंपनियों  का  माल  तैयार  करने  के  आइंर  देने  की  अनुमति

 यदि  तो  कितने  जलयानों  के  लिए  आडंर  दिये  गये

 इनमें  कुल  कितनी  थिदेशी  मुद्रा  अन्तग्रस्‍्त

 वतंमान  में  मारतीय  जलयान  निर्मात्री  कंपनियों  की  आडंर-पुस्तिका  की  क्‍या  स्थिति
 और

 (2)  विदेशी  जलयान  निर्मात्री  कंपनियों  को  आडंर  देन  के  क्‍या  कारण  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सम्जालय  के  राज्य  सन्त्री  लगदोक्ष  :  हां  ।

 1989-90  के  विदेशी  दिपयाड़ों  को  7  वाणिज्यिक  जहाजों  के  निर्माण  के  आर
 दिए  गए  थे  ।  1990.91  के  दौरान  वाणिज्यिक  जहाज  निर्माण  का  कोई  आइंर  नहीं  दिया  गया  था  ।

 1989-90  में  दिए  गए  आडंर  के  कारण  कुल  82.074  मिलियन  अमेरिकी  डालर
 और  10419  मिलियत  जापानी  येन  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च
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 1913  ..  लिखित  उत्तर

 कोचीन  दिपयार्ड  हिस्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  और  हुगली  डाक  एंड  पोर्ट

 इन्जीनियर्स  लिमिटेड  की  आर्डर  बुक  स्थिति  भिम्त  प्रकार  है  :--

 क्रम  सं०»  याड्ड  जहाजों  की  संख्या  जहाजों  की  श्रणी

 1.  कोचीन  छिपयाड्ड  2  दो  क्र्ड  आयल  टैंकर  जिनमें  प्रत्येक  की  क्षमता

 लिमिटेड  85,200  डी  डब्ल्यू  टी  है  ।

 2.  हिन्दुस्तान  शिपयाड्ड  15  26,450  डी  डब्ल्यू  टी  काਂ  एक  बल्क  करियर
 लिमिटेड

 दो  बलल्‍क  करियर  जिसमें  प्रत्येक  को  क्षमता
 42,750  डी  डब्ल्यू  टी  है  ।
 नौ  आफ  छोर  प्लेटफामं  ।
 तीन  आफ  शोर  पेट्रोल  वेसल्स  ।

 2,  हुगली  छाक  एंड  18  चार-फिशिग  ट्रालर
 पोर्ट  इन्जीनिय्त  दो-टर्स

 लिमिटेड  एक-लैंडिग  फेरी
 चार-पंसंजर  वेसल्स

 एक-फायर  फ्लोट

 एक  ग्रैब  हापर  हुं  जर
 दो-मूरिंग  बोट्स
 दो-लाइट  बेसल्स

 एक-लाइट  हाउस  टेंडर  वेसल  ।
 —  तन

 4
 (5)  विदेक्षी  शिपयाड़ों  को  आड्डर  देने  की  अनुमति  निम्न  कारणों  की  वजह  से  दी  हैं  :--

 (1)  भारतीय  यगडों  की  अपर्याष्त  देशी  क्षमता  ।

 (2),  मारतीय  यार्डो  की  लम्बी  डिलिवरी  अवधि  ।

 (3).  अधिक  पू  जी  की  लागत  ।

 ु  (4)  75-85,000  डी  डब्ल्यू  टो  स ेअधिक  बड़े  जहाज  जो  मारतीय  बेड़े  के  जिए  अपेक्षित
 को  निर्मित  करने  की  क्षमता  की  कमी  ।

 (5).  अमोनिया  एथीलीन  होवर  सैश्यूलर  कंटेनर  बैसल्स  आदि
 जैसे  विश्विष्ट  जहाजों  के  निर्माण  के  लिए  पयाप्त  स्तर  की  तकमीकी  जानकारी  और  विशेषज्ञता  न
 होगा  ।
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 कोचोस  क्षिपयार्ड  में  बिमान  धाहक  पोत  का  मिर्माण

 4194  प्रो०  के०  थो०  धामस  :  क्या  रक्षा  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विमान-वाहक  के  निर्माण  के  लिए  कोचीन  शिपयाई  की  क्षमता  और  रूप-रेखा
 का  अध्ययन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  कया  कोचोन  शिपयार्ड  का  उपयोग  विमान  याहक  सहित  युद्ध-पोतों  के
 निर्माण  और  मरम्मत  के  लिए  किया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  भरत्री  हारद  :  हां  ।

 और  नया  वायुयान  वाहक  पोत  निर्माण  करने  का  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  है  ।  तथापि  कोचीन  शिपयाड़  में  उपलब्ध  सुविधाओं  का  उपयोग  युद्धपोतों  जिनमें  भा०  नौ०  पो०
 विराट  भी  शामिल  की  मरम्मत  आदि  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 एकक
 4195.  डा०  कार्तिकेदवर  पात्र  :  क्या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  कया  देश  के  क्रोमਂ  अपनी  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  करने  और

 निर्यातोन्मुखी  होने  के  बावजूद  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  के  योग्य  नहीं
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  चार्ज  क्रोम  एककों  चार्जक  क्रोम  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 द्दी  गई  या  दी  जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिम्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पोਂ  :  ओर  चाजं  क्रोम  के

 अन्तरराष्ट्रीय  मूल्यों  में  गिरावट  बिजली  की  कमी  तथा  उच्च  उत्पादन  लागतों  के  कारण
 चाज्ज  क्रोम  का  निययात  करने  वाली  100%  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  के  निर्यातों  के  मूल्य
 में  गिरावट  आई  तथा  उनकी  उत्पादन  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  रुक  गया  |

 पूजीगत  मालों  का  कर-मुक्त  आयात  तथा  कब्चे  मालों  तथा  उपकरणों  की

 राष्ट्रीय  मूल्य  पर  आपूर्ति  सहित  निर्यात  की  वे  सभी  सुविधाएं  जो  100%  निर्यातोन्मुल  एककों
 ओ०  को  उपलब्ध  हैं  वे  चार्ज  क्रोम  का  विनिर्माण  करने  वाले  एककों  की  100%

 न्मख  €काईयों  को  उपलब्ध  रही  हैं  |  दिनांक  8.1.91  से  2.7.9  के  दोरान  उनके  निर्यातों  पर  पूरो
 दर  पर  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  लागू  की  निबल  विदेक्षी  मुद्रा  आय  के  30%  की  दर  से

 एक्सिम  स्क्रिप  प्रदान  करने  की  अनुमति  सहित  उत्प्र  रको  का  एक  हाल  ही  में  समी  100%
 निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिए  धोषित  किया  गया  है  ।

 उड़ोसा  में  बालासोर-जलेशबर  ओ०टी०  रोड़  के  निर्माण  कार्य  हेतु  घनरशाशि

 4196.  डा०  कारतिकइथर  पाज्र  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  उड़ीसा  में  बालासोर-जलेदबर  ओ०  टी०  रोड़  पर  केन्द्रीय  सहायता  से  जो  कार्य
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 किया  जा  रहा  है  वह  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  परियोजना  की  लागत  कितनी  है  और  इसके  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 अब  तक स्व  कृत  को  गई  घबरा  का  ब्योरा  कया  है  तथा  चालू  वर्ष  के  लिए  कितनी
 धनराशि  आबंटित  की  गई  और

 (8)  अब  तक  कितना  काये  किया  जा  थुका  है  तथा  इस  कार्य  को  पूरा  करने  की  लक्ष्य  तिथि
 क्‍या  है  ?

 जल-सृतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगवीहा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  परियोजना  की  कुल  अनुमानित  लागत  232.00  लाख  रु०  थी  जिसमें  से  199.97
 लाख  to  केन्द्रीय  सहायता  के  रुप  में  हैं  ।

 केन्द्रीय  सहायता  की  199.97  लाख  रु०  को  पूरी  राशि  1989-90  तक  जारी  की  जा

 चुकी  चालू  वर्ष  1991-92  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  आबंटन  नहीं  किया
 गया  है  ।

 (३)  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  1991  कार्गो  के  बारे  में

 जो  वास्तविक  प्रगति  हुई  है  वह  इस  प्रकार  है  :--

 (1)  25.50  कि०मी०  में  भूमि  कार्य  ।

 (2)  36.50  कि०मी०  में  मोरम  सोलडरिंग  ।

 (3)  9.00  कि०मी०  में  स्‍लोप  प्रोटैक्शन  ।

 (4)

 (5)  छोटे

 (6)  सेटेलिग  एण्ड  ब्लंक  टापिंग

 हकहरी  लेन  17.75  किन्मी०

 इन्टरमीडिएट  लेन  --  3.20  कि०्मी०

 वोहरी  लेन  ना  1.00  क्ण्मी०

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  ने  बताया  है  कि  क्षेष  कार्यों  को  1992  तक  पूरा  करने
 का  लक्ष्य
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 सड़क  मिर्माण  के  लिए  अत्याधनिक  सप्तीम  ओर  उपकरण  खरीदने  हेस
 राज्यों  को  केम्लीय  सहायता

 4197.  डा०  कालिकोइबर  पात्र  :  कया  लल-भूतल  परिवहन  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संघ  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  सड़कों  और  पुल  के  निर्माण  स्तर  में  सुधार
 करते  और  परियोजनाओं  का  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  अस्याधुनिक  मश्ीमों  एवं  उपकरणों  की

 खरीद  करने  में  उनकी  सहायता  करती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों'के  दौरान  उपलब्ध  कराई  सहायता  का  राज्वकषर  ब्यौरा
 क्‍या

 ऐसी  मशीनों/उपकरणों  को  उपलब्ध  करपए  जाने  के  संबंध में  उड़ीसा  सरकारतसे  प्राप्त

 हुए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  और

 हस  संबंध  में  संध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 जल-भमूतल  परियहुन  संत्रालय  के  राज्य  भगह्रो  जगदीश  :  हां  ।

 विभिन्‍त  राज्यों  को  गत  तीम  वर्षों  में  स्वीकृत  ऋण  सहाथता  की  राषियां  नीचे  दी

 गई  है  :--

 लाख  रु०

 सज्य  1988-89  88-89  1989-90  1990-9  |

 हरियाणा  —  44.32

 तमिल्माड  16.50  16.50  --

 गुजरात  19.00  62.80

 हिमाचल  प्रदेश  26.15  15.05  27.20

 राजस्थान  32.00  —  —

 असम  24.50  न

 99.15  94.87  90.00

 और  वर्ष  1989-90  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  से  5  रोलर  और  15  मिनी  हाट
 मिक्‍स  प्लांट  जिनकी  कुल  लागत  83.20  लाख  रु०  की  खरीद  प्रस्ताव  प्राप्त  हुमा  था  ।  2

 हम  मिक्स  2  पेवर  2  वाइब्र  टरी  2  फ्रट  एंड  लोडर  और
 दन  के  लिये  230  लाख  रु०  की  राहि  का  एक  अम्य  प्रस्ताव  वर्ष  1990-91  में  प्राप्त  हुआ  था  ।
 सीमित  निधियों  और  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  के  पास  उपलब्ध  मशीनों  के  कम  उपयोग  के  कारण

 इन  प्रस्तावों  पर  अमी  तक  विद्यार  नहीं  किया  जा  सका  ।
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 स्थाषक  ओर्षंधि  और  प्रभावी  पदार्थ  अधिनियम  !985  के  अन्तर्गत
 विशेष  स्थायालयों  को  स्थापना

 4198.  थी  पौ०  सी०  यामस  :  क्या  कल  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्‍या  स्वापक  ओऔषधि  और  मनः  प्रमावी  फ्दार्थ  1985  के  अन्तगंत  किये

 खाते  वाले  अपराधों  की  सुनवायी  हेतु  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  इन  न्यायालयों  की  स्थापना  की  गई  है  और  उन  शखज्जों
 के  नाम  कया  है  जिन्‍्होंते  इस  प्रकार  के  स्यायालयों  को  स्थापना  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  मांगी

 केरल  में  हन  स्थायालयों  की  स्थापना  किन  स्थानों  पर  की

 क्‍या  इन  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  हेतु  राज्यों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  देने  का

 विचार है  और  यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 (४)  यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  एजेंसी  ने  मारत  से  स्वापक  औषधि  के  व्यापार  को  समाप्त  करने

 हेतु  वित्तीय  सहायता  दी  है  ?

 वित्त  मस्शालय  में  राज्य  सस्त्रो  रामेदबर  :  यथा  संशोधित  स्वापक  औषधि
 और  प्रभावी  पदार्थ  अधिनियम  1985,  की  धारा  36  के  अन्तर्गत  विज्लेष  न्यायालयों  के  द्वारा
 अपराधों  की  सुनवाई  की  व्यवस्था  है  ।

 मणिपुर  तथा  गोवा  राज्यों  ने  मामलों  की  सुनवाई  हेतु  स्वस्प्क  औषधि  और
 प्रभावी  परद्माथं  1985  के  अन्तर्गत  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  हेतु  वित्तीय

 सहायता  मांगी  है  ।

 केरल  उच्च  न्यायालय  ने  थोदापुज्ञा  तथा  वाहाकरा  में  विशेष  न्यायालयों  क्री  स्थापना
 करने  के  लिए  सिफारिश  की  है  ।

 और  (३)  अभी  हस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
 औषध  दुरूपयोग  नियंत्रण  के  लिए  सयुक्त  राष्ट्र  निधि  निम्नलिखित  के  लिए  1989  से

 पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  20  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करा

 रही  है|

 (1)  नशीले  पदार्थों  के  अवंध  व्यापार  के  विरुद्ध  प्रवत्त  न  उपायों  को  सुकृड़  बनाने  के  लिए
 (Il)  अ्रयोगशालाओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  (111)  अवध  अफोम  उत्पादन  को  मानटर  करने  के

 लिए  (1४)  ओऔषध  दुरुपयोग  निवारण  हछिक्षा  (५)  औषध  पर  निमंरता  के  निवारण  तथा  उसके
 बार  और  (VI)  एसे  अ्यक्ति  जो  पहले  नशा  करते  थे  के  पुनंवास  तथा  सामाजिक  पुनएकीकरण  के

 लिए  ।

 मह्तालों  का  मिर्यात

 4199,  थी  सो०  आसस  :  क्या  बालनिज्य  सगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  इस  ब  मक्षालों  के  निर्यात  में  वृद्धि  होने  की  संभावना

 182;

 ८



 लिखित  उत्तर  ,23  1991

 यदि  तो  मशालों  की  विभिन्‍न  मदों  का  देश-व/र  कितना  निर्यात  होने  का  अनुमान
 और

 सरकार  द्वारा  मशालों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  वया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वालिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  से  वर्ष  1991-92  के

 दौरान  मसालों  के  निर्यात  का  चक्ष्य  अस्थायी  तौर  पर  115,000  एम०टी०  निर्धारित  किया  जबकि

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  97,291  एम०टी०  का  निर्यात  किया  गया  देश  वार  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किए  गए  जोन  वार  निर्धारित  लक्ष्य  नोचे  गये  दर्शाएं  हैं  :--

 लिन  मा  एएाछ
 जा  अकडक्‍कै्िड्

 जोन  मात्रा

 एछणछ  2४७एएएएएल्‍एल्‍स्‍ल्‍स्‍नभनशनणशणनशणणणणशणशणशणशणशशशनाशशशशशआआशशशशशश/शना न
 1.  अमेरिका  16629

 2.  आस्ट्रेलिया  एवं  ओसीनिया  1155

 3.  पश्चिमी  यूरोप  16807
 4.  पूर्वी  यूरोप  20700

 5.  पूर्वी  ऐशिया  38083

 6.  वाना  20571

 7.  अन्य  965

 115,000

 मसाला  बोड्ड  ने  भारत  के  मसालों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :

 1.  मसाला  तेल  एवं  मसाला  मिश्रण  एवं  समिश्रण  जेसी  मूल्य  वाधित  मदों  का  निर्यात

 तथा  ब्रास्ड-उपमोक्‍ता  पैकों  के  नियात  को  मी  बढ़ाना  ।

 2.  बाजार  संवर्धन  के  लिए  चुनींदा  बाजारों  को  प्रतिनिधिमंडल/अध्ययन  दल  भेजना  ।

 3.  श्यापार  विकास  के  लिए  भारत  में  क्रेता-विक्रेता  बैठक  आयोजित  करना  ।

 4.  चुनौंदा  अन्तरराष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदक्षैनियों  में  माग  लेना  ।

 5.  मारतीय  मसालों  के  विभिन्‍न  ब्रान्हों  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  भारतीय  ब्रास्डों  के  प्रति
 निष्ठा  बढ़ाने  के  लिए  मताला  बोडं  ने  एक  ब्रान्ड  संवधंन  योजना  आरम्म  की  है  ।

 6.  मसालों  की  उत्पादकता  और  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विकास  एवं  अनुसंधान  कार्यक्रम

 चलाना  ।

 7.  भारतीय  मसालों  को  और  अधिक  साफ-सुथरा  बनाने  के  लिए  उत्पादकों  को  शिक्षित
 करने  तथा  क्वालिटी  उन्नत  बनाने  हेतु  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  जेसे  विभिन्‍न  उपाय  ताकि
 आयातकों  की  आवश्यकताएं  पूरी  की  जा  सके  ।
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 विनिमय  दर  समायोजन  तथा  विस्तारित  आर  ई  पी  योजना  से  मसालों  का  नियति  बढ़ाने  में

 और  प्रोत्साहन  मिलने  कौ  आशा

 रबड़  का  निर्यात

 4200.  भरी  पी०  सती०  बामस  :  क्‍या  बाणिज्य  सरजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  रबड़  के  निर्यात  में  वुद्धि  करने  की  कोई  गु  जाइश  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  संघ  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने
 का  विचार

 बालिए्य  मन्चालय  के  राज्य  मसत्रो  पीਂ  :  और  प्राकृतिक  रबड़
 के  सम्बन्ध  में  मांग  आपूर्ति  अस्तर  अभी  तक  बना  हुआ  अतः  अभी  रब  निर्यात  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कपास  का  आयात-निर्यात

 |  .

 4201,  शो  रामपूजन  पटेल  :  क्‍या  बस्तर  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कपास  के
 निर्यात  का  ब्यौरा  क्यः

 क्‍या  कपास  की  बजाय  सूती  वस्त्रों  की  निर्यात  करके  अधिक  विदेक्षी  मुद्रा  अजित  की  जा
 सकती  और

 यदि  तो  कपास  का  ही  निर्यात  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्च्न  संत्रालय  के  राज्य  सग्चो  अक्षोक  :  वर्ष  1988-89  से  1990-91
 तक  के  कपास  मौसम  के  दौरान  कपास  के  निर्यात  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  अनुसार  हैं  :---

 कपास  मौसम  मात्रा  लाख  मूल्य  करोड़  रु०  में

 र-अगस्त  )  गांठ  में
 170  किन्ग्रा०

 प्रति  गांठ

 1988-89  9  0.76  72.14
 1989-90  13.71  610.52
 1990-91  11.88  560.10

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  कपास  मौसमों  के  दौरान  सरकार  द्वारा
 कपास  का  कोई  आयात  नहीं  किया

 जी
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 कछ्ची  कपास  के  निर्यात  के  लिए  कोटों  को  रिलीज  करने  के  उदय  धरेलू  थाजार  में

 कीमतों  को  स्थिर  कपास  उपजकर्त्ताओं  को  लामकारी  कीमतें  प्रदान  करना  तथा  अंतर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  एक  स्थाई  सप्लाईकर्त्ता  के  रूप  में  भारत  की  उपस्थिति  बनाए  रखना  है  ।

 मारतोय  न्यायिक  सेवा

 *4202.  झी  राभनाशायण  बेरवा
 झी  गिरधारी  लाल  मा्गव

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  भारतीय  न्यायिक  सेवा  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 |
 :  क्‍या  श्यायथ  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 इसे  कब  तक  बनाये  जाने  की  संभावना  है

 संसदोय  कार्य  मत्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्री  तथा  भ्याय  ओर  कपनो  कार्य  मरभ्ालय  के  राज्य
 सन्जो  रंगाराजन  :  अखिल  मारतीय  न्भाथिक  सेवा  के  गठन  सम्बन्धी
 प्रस्ताव  पर  1988  में  आयोजित  मुख्य  न्यायमूर्ताथों  के  सम्मेलन  में  सहमति  नहीं  हुई  थी  ।
 अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  भी  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  प्रस्ताव  छोड़  दिया  गया  ।

 और  :  ब्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  बाई-पासों  का  निर्माण

 4203.  श्री  रात  नारायण  बेरवा  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  से  गुजरने  वाले  कितने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बाई-पासों  के  विर्माण  करने
 की  स्वीकृति  पहले  ही  दे  दी  गई

 क्या  इन  बाई-पासों  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जयपुर  से  गुजरने  वाले  सीकर-अजमेर-राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर

 बाई-पासों  का  निर्माण  करने  का  है  और  यदि  तो  कब  ?

 जल  मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लगदीद  :  और
 राजस्थान  से  गुजरन  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  8,  3।  तथा  12  पर  ५  बाई-पासों  थाई-पास
 खण्हों  के  निर्माण  को  स्वाक्ृति  दी  गई  इनमें  से  पांच  बाईपास  पहले  ही  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  ।
 इसके  अतिरिक्त  चार  अन्य  बाचपासों  क  लिए  मूर्ति  अधिग्रहण  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 जयपुर  से  गुजरने  वाली  सीकर-अजमेर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सम्पर्क  सड़क  पर  बाईपास  का
 निर्माण  करन  के  लिए  आठवों  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  विचार  किया  जिसे  अभी  अन्तिम
 झूप  दिया  जाना  है  ।
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 राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  बनाना

 4204.  औ  राम  नारायण  बेरवा  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 विगत  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कुल  कितनी  दुषंटनायें

 इन  दुषघंटनाओं  में  कितने  लोग  मारे  गये  और  क्‍या  उनके  परिवारों  को  कोई  हर्जाना
 दिया

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  ऐसी  दुर्घटनायें  खासकर  किस  कारण  होती  है  और  इस  बारे  में

 कया  एहतियाती  कार्यवाही  की

 क्या  सरकार  का  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  साथ-साथ  ट्रकवेज  बनाने  का  विचार  और

 (३)  यदि  तो  कब्र  तक  ?

 जल-भूतक्त  फरियहन  सरजालय  के  राज्य  मर्ज  जगदोहा  :  और
 राजस्थान  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  हुई  सड़क  दुघेटनाओं  और  उनमें  मारे

 गए  श्यक्तियों  की  कुल  संझुणा  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष

 हु
 दुर्घटनाओं  की  संख्या

 ह

 मृत  ध्यकितियों  की  संख्या

 1988  8  1548  467

 1989  3237  1278
 1990  3642  1493

 मृत  व्यक्तितयों  के  परिवारों  को  मुआवजा  देने  सम्बन्धी  मामला  राज्य  सरकार  ओर  जनरल

 एशुरेन्स  कारपोरेशन  से  सम्बन्धित  है  और  इसलिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसे  काई  ब्योरे  नहीं  रखे
 जाते  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  तथा  अन्य  राजमार्गों  पर  सड़क  दुषघंटनाओं  के  मुख्य  कारणों  में

 ड्राइवरों  का  वाहनों  में  मेफेनिकल  दोष  पंदल  यात्रियों  के  दोष  खराब  यातायात
 खर।ब  सड़कें  इत्यादि  शामिल  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक

 डपाय  किये  हैं  जिनमें  अन्पों  के  साथ-साथ  वाहनों  की  सन्नमता/ड्राइवर  लाईवेंन  कै  लिए  मोटर  वाहन
 अधिनियम  मे  और  सख्त  सड़क  सुरक्षा  परिषदों  का  डाइवरों  के  आराम  के  लिए

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कमियों  इत्यादि  को  दूर  करना  शामिल  है  ।

 और  हां  ।  यह  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  और  जब  भी  आवश्यकता  समझी  जाती

 है  धन  कौ  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखकर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  ट्रक  ले  बाईज  उपलब्ध  कराये  जा

 रहे

 राज  स्थान  में  खाशान्न  उत्पादम  बढ़ामे  के  लिए  विद्व  बेक  से  सहायता
 4205.  थी  राम  तारायण  बेरथा  :  क्‍या  जिक्त  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  संघ  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  से  राज्य  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 हेतु  चार  सौ  करोड़  रपये  की  लागत  से  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता
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 प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 इस  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार  द्वारा  बया  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  रामेदवर  :  से  राजस्थान  सरकार

 इस  समय  विश्व  बैंक  की  सहायता  के  लिए  एक  कृषि  विकास  परियोजना  तैयार  कर  रही  इस
 परियोजना  का  उहंश्य  एक  स्वीकार्य  कृषि  नीति  के  विकास  के  लिए  उनन्‍नत  नीति  को

 प्रोत्साहन  देना  और  विशिष्ट  प्राथमिकता  वाले  निवेध्ञों  के  वित्तपोषण  में  सहायता  करना
 योजना  लागत  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 राज्यों  हारा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  निर्धारित  लिधियों  को

 दूसरे  कासों  में  लगाना

 ]

 4206.  श्रीमती  सुमित्रा  सहालस
 श्री  बलराज  पासो

 |
 :  क्‍या  लल-भूतल  परिथहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  कौ  कृपा

 भो  महेश  कुमार  कनोडिया
 करेंगे  A

 1990-91  और  1991-92  आज  तक  के  दौरान  बाढ़ों  के  कारण  क्षतिग्रस्त  हुए
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  मरम्मत  का  काम  शुरू  करने  के  लिए  विभिन्‍त  राज्य  सरकारों  द्वाशा  प्रक्षिप्त
 की  गई  धनराशि  तथा  संघ  सरकार  द्वारा  दी  गई  धनराक्षि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  मरम्मत  हेतु  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  धन  को  दूसरै
 कामों  में  लगाने  के  मामले  संघ  सरकार  की  जानकारी  में  आए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  संध  सरकार  ने  क्‍या  कारंबाई
 की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहम  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदोक्ष  टाईडलर  )  :  वर्ष  1990-91
 तथा  1991-92  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के लिए  बाढ़  क्षति  मश्म्मत  के  तहत  विभि
 राज्य  सरकारों  द्वारा  परियोजित  राशि  और  वास्तव  में  रिलीज  की  गई  राषक्षि  की  जानकारी  दैने
 वाला  एक  विवरण  संलग्न

 तथा  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  राजमार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  प्रदान  कौ  गई

 धन  राशियों  को  किनन्‍्हीं  अन्य  प्रयोजनों  हेतु  खर्च  करने  का  कोई  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं
 आया
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 विवरण

 क्रन्लें  ०  राज्य  का  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों

 हारा  परियोजित  राधि कर
 9-9...

 आन्ध्र  प्रदेश  620.72  600.00

 2.  अक्षणाचल  प्रदेश  355.29  —

 3.  असम  392.35  100.00

 4.  बिहार  530.00  500.00

 5.  चंहीगढ़  4.87  ्

 6.  दिल्‍ली  न

 7.  भोषा  22.07  न

 8.  गुजरात  1343.12  371.00

 9.  हरियाणा  61.34  —

 10.  हिमाचल  प्रदेश  724.61  न+

 11.  जम्मू  एण्ड  कश्मीर  364.87  न

 12.  कर्नाटक  319.50  204.65

 13.  केरल  263.24  265.00

 14,  मध्य  प्रदेश  367.28  57.43

 15.  महूाराश्ट्र  1064.72  865.72

 16.  मणिपुर  75.00  50.00

 17.  मेघालय  96.07  46.00

 18.  बागालेंड  न्‍+
 न

 19.  झड़ीसा  513.26  जा

 20,  पांडिचरी  --  0.5(.

 21.  पंजाब  271.86  92.38
 22.  राजस्थान  234.17  ता

 23.  तमिलमाह  156.43  ना

 24.  उत्तर  प्रदेश  10१ 1.00  ना

 25.  पश्चिम  बंगाल  730.00  800.00

 योग  :  9522.37  3952.48

 लिखित  उत्तर

 दी  गई  राधि

 “90-91  91-92.

 570.00  5.00

 40.00  18.00

 145.57  40.00

 489.07

 2.55  0.05

 25.64  —

 23.84  0.05

 £19.15  33.00

 41.04  1.00

 361.89  46.00

 93.65  1.00

 143.09  3.00

 122.00  13.00

 251.66  41.00

 532.07  38.00

 24.38  14.00

 43.24  8.00

 173.27  3.00

 139.69  32.00

 203.62  24.00

 123.69  29.00

 282.08  101.00
 398.29  72.00

 4749.48  527.50



 लिखित  उत्तर  33  1941

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  उत्तर  प्रदेश  हिथिति  कपड़ा  सिलों  में  श्रमिक  असंतोष

 4207.  श्रीमतों  सुमित्रा  महाजन
 शी  बलराज  पासो  :  क्‍या  बल्ण  भब्जी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 भरी  बसात्रेय  बंडारू

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  हारा  चलाई  जा  रही  कपड़ा  मिलों  में

 अमिक  असंतोष  तेजी  से  पनप  रहा

 क्‍या  हन  मिलों  में  विशेषकर  कानपुर  में  उत्पादन  रूक  गया  है  अथवा  बुरी  तरह
 प्रणावित  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  मिल-वार  उसके  क्‍या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  क्‍या  बिचार  है  ?

 बस्तर  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  अह्योक  :  जी  नहीं  |

 और  कानपुर  की  मिलों  अथर्टन  मिल  को  छोड़फर  जहाँ  कि  वाणिज्यिक

 कारणों  से  उत्पादन  में  कटोती  की  गईं  निरंतर  उत्पादन  हो  रहा  कानपुर  भिल्स  के  सम्बस्ध  में

 मुश्य  ब्याकुलता  यह  है  कि  वस्त्र  उद्योग  में  अपनाये  जा  रहे  क्षेत्र-सह-उद्योग  मानकों  की

 तुलना  में  वहां  के  कामगार  बहुत  कम  उत्पादकता  वाले  मानकों  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।

 इस  मामले  को  मजदूर  संघों  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  दोनों  के  साथ  उठाया  जा  रहा

 है  ताकि  क्षमता  डपयोग/श्रमिक  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  शीघ्र  ही  उपयुक्त  कदम  उठाये  जा  सकें  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीयकृत  सुती  कपड़ा  सिलों  के  अभिकों  को  आवास  सुविधा

 4208.  श्री  रास  अदल  :  क्‍या  बरुत  मल्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  में  समी  राष्ट्रीकृत  सूती  कपड़ा  मिलों  के  अमिकों  को  जल  और

 बिजली  जैसी  सुविधायें  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन  सूती  कपड़ा  मिलों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  श्रमिकों  को  ये  सुविधायें  दी  यई  हैं  ?

 बस्तर  सरत्रालय  के  राज्य  सस्त्रो  अशोक  :  गुजरात  में  स्थित  राष्ट्री  वस्त्र
 निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  7  बस्त्र  मिलों  में  जल  और  विद्युत  की  सीमित  स्ुवधाएं
 उपलब्ध  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एन०  टी०  सी०  द्वारा  चलाई  जा  रही  उन  मिलों  के  नाम  नीचे  दिये  गये  है  जहां  ये

 शुधिधायें  प्रदान  की  गई  है  :--
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 (1)  भहमदाबाद  जुपीटर  अहमदाबाद  ।

 (2)  जहांगीर  टेब्सटाइल  अहमदाबाद  ।

 (3)  राजनगर  टेक्सटाइल  मिल्‍स  थ७०  1,  भहमदाबाद  ।

 (4)  राजनगर  टेबसटाइल  मिल्स  म०  2,  अहमदाबाद  ।

 (5)  अहमदाबाद  न्यू  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  ।

 (6)  पेटलाड  टेक्सटाइल  पेटेलाड  ।

 (7)  हिमाद्ी  टेक्सटाइल  अहमदाबाद  ।

 गुजरात  के  राष्ट्रीक्त  कपास  मिलों  का  अग्द  होगा

 4209,  झऔी  राम  अदम  :  क्या  वस्त्र  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  गृजरात  में  कुछ  कपास  मिर्ले  जिनका  गत  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीयकरण  किया
 गया  बन्द  पड़ी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  राज्य  में  बन्द  पड़ी  ऐसी  मिलों  के  नाम  क्‍या

 हैं  और  ये  कहां-फहां  स्थिस  ओर

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  इन  मिलों  में  हुए  हानि-लाभ  का  ब्यौरा
 क्या

 वस्त  संत्रालय  के  राज्य  सरत्रो  अशोक  :  र/ए८ट्रीय  वस्त्र  भिगम  द्वारा
 अलाई  जा  रही  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उसको  सौंपी  गई  कोई  भी  वस्त्र  मिल  पिछले  कुछ  वर्षों  के
 दौरान  बन्द  नहीं  थी  ।

 और  प्रश्न  नहीं

 होरों  का  निर्यात

 4210.  भरी  राम  बदन  :  क्‍या  वाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हीरों  के  निर्यात  में  लगातार  गिरावट  आई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  गुजरात  में  हीरा  उद्योग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  भोर

 ($)  वर्ष  1987  झोर  1988  के  दौरान  वर्षवार  हीरों  के  निर्षात  का  ब्वपेरा  क्‍या  है  ?

 बाजिण्य  संत्रॉलय  के  राज्य  मंत्री  ओपो०  :  पिछले  कुछ  वर्षों

 में  होसें  का  निर्यात  1989-90  तक  निरन्तर  केवल  वर्ष  1990-91  में  ही  निर्यातों  में  कमी

 भाई  ॥

 वर्ष  1990-91  में  निर्यातों  में  कमी  विदेश  बाजारों  में  मन्‍दी  की  स्थितियों  के  कारण

 हुई  जिससे  माँव  में  ली  कभी  आई  ।
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 लिखित  उत्तर  23  1991

 और  सरकार  ने  हीरा  उश्योग  को  सरलता  से  कठ्चा  माल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 उपाय  किए  हैं  ।  रुपये  का  अवमूल्यत  होने  से  मी  निर्यातों  में  वृद्धि  होने  की  संभावना

 (§)  रत्न  एवं  आमूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  अनुसार  तराक्षे  हुए  ओर  पालिश  हुए
 हीरों  का  निर्यात  1987  और  1988  के  कलंडर  वर्षों  में  निम्न  प्रकार  रहा  :--

 मनन  नमन  नमन  थ७3+++न++नननननानीनानन  न  न  कम  +++  पक  न  मान  कथन  नमक  नमन  पक धोनोनिनतना्++

 वर्ष  रु०

 1987  2256.72

 1988  3648.97

 आजमगढ़  और  इलाहाबाद  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  मरम्मत

 4211,  श्री  रास  बदन  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मल्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  आजमगढ़  जिले  में  मोहम्मदपुर  और  इलाहाबाद  से  गुभरने  वाले

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  हालत  बहुत  खराब  है  ?

 यदि  तो  इस  राजमार्ग  की  मरम्मत  और  उसके  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाये  जा  रहे

 क्‍या  सरकार  का  विद्वार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  उपरोक्त  खंड  को  चोड़ा  करन  का
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मर्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  जगदोंश  :  से  कंद्र
 सरकार  का  सम्बन्ध  राष्टीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  से  ही  मोहम्मदपुर  से

 इलाहाबाद  तक  की  सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नहीं  है  बल्कि  राज्य  सड़क  का  एक  हिस्सा
 इसलिए  इसके  विकास  और  अनुरक्षण  का  दायित्व  अनिवायं  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 का

 सारतोय  बेकिंग  प्रभालो  के  सम्बन्ध  में  विध्य  बेंक  कौ  रिपोर्ट

 |

 4212.  भरी  समबन  लाल  खराना  :  क्या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बैक  ने  भारतीय  बैंकिंग  प्रणाली  का  अध्य  न  किया

 यदि  तो  इनका  विस्तुत  व्यौरा  क्‍या  है  तथा  विश्व  बैंक  द्वारा  क्या  सिफारिशों  की
 गई

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सिफा  रिक्षों
 पर  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?
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 1  1913  लिखित  उत्तर

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  दलबोर  :  और  मारत  के
 वित्तीय  क्षेत्र  सम्बन्धी  26  1990  की  विश्व  डौंक  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय
 डॉंकिंग  प्रणाली  के  कार्य-निष्पादन  का  भी  विश्लेषण  किया  गया  रिपोर्ट  में  की  गई  मुख्य
 रिशेें  निम्नलिखित  से  संबंधित  प्रारक्षित  निधि  अपेक्षाओं  को  कम  प्राथमिकता  क्षेत्रों  के
 अप्रिमों  को कम  करना  और  ब्पाज  दर  को  उदार  बनाना  ।  सरकार  ने  वित्तीय  प्रणाली  की

 कार्य  और  प्रक्रिया  सम्बन्धी  समी  पहखुओं  की  जांच  करने  के  लिए  श्री  एम०  नरसिम्हम  की
 अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  हैं  ।

 स्वोकृति  हेतु  लंबित  राजस्थान  को  परियोशनायें

 ]

 4213,  बाऊ  वयाल  जोशी  :  क्‍या  जल-सृतल  परिवहन  मंत्री  ण्ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  परियोजनाओं  और  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया
 जो  स्वीकृति  हेतु  लबित  और

 सरकार ने  प्रत्येक  मामले  में  अमी  तक  कया  कायंवाही  की  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालग  के  राज्य  मन्‍्त्रो  जगदोह्  :  सरकार  के  पास
 राजस्थान  की  विभिन्‍न  सड़क  और  पुल  स्कीमों  का  ब्यौरा  तथा  उनकी  स्थिति

 प्रकार  है  :  ---

 (I)  राज्य  सड़कों  की  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदलने  की  चार  स्कीमें  तथा  आथिक  और
 राज्यीय  महत्व  के  कार्यक्रम  के  तहत  शुरू  करने  के  लिए  13  स्कीमें  :  इन  प्रस्तावों  पर  आठवीं  योजना
 को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 (Il)  33  स्कीमों  को  बढ़ी  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  वित्त  पोषित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  हो  जाने  के  बाद  ही  इन  पर  कार्यवाही  की  जाएगी  जो  कि
 अभी  नहीं  हुई  है  ॥

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कार्य  के लिए  15  प्राबकलन  ।  संसद  द्वारा  अनुदान  मांगों  को
 पारित  कर  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  इन  पर  कार्यवाई  की  जा  सकती  है  ।

 फोल्डगन  फंक्टरो  द्वारा  सिविल  निर्माण  कार्य

 |
 4214.  श्री  बो०  भोनिवास  प्रसाद  :  कया  रक्षा  भत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बया  आयुध  फैक्टरी  बोर्ड  ने  कानपुर  स्थित  फील्डगन  फंक्टरी  कम  व्यय  करने  और
 उप्रय  में  किफायत  करने  सम्बन्धी  आदेशों  के  बावजूद  मारी  मात्रा  में  सिविल  निर्माण  कार्यों  को  करने
 की  अनुमति  दे  दी
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 क्‍या  फील्डगन  फैक्टरी  कानपुर  ऐसे  निर्माण  के  दौरान  दो  दक्ष  पूर्व  ह्टी  रोपे  गये  वुक्षों

 ओर  पोधों  को  मिरा  रहा

 क्‍या  सिविल  ठेके  ऐसी  पार्टी  को  दिये  गये  हैं  जिसे  फैक्टरी  प्रबंधकों  न  कमी  काली  सूची
 में  डाल  दिया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्यात्मक  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 रखा  मंत्र  शरद  :  नहीं  ।

 हाल  ही  में  तीन  पेड़ों  को  काटा  गया  है  ताकि  प्रशासनिक  मवन  को  कोई  क्षति  न  हो  ।

 नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रदन  नहीं  उठता  ।

 रक्षा  उत्पादन  ओर  निर्यात  क्षेत्र  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी

 4215.  भरी  सुकुल  वासनिक
 भी  एस०  बो०  सिवनाल  |

 :  क्‍या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  )

 क्या  प्रोजेक्ट्स  एण्ड  इक्िविपमेंट्स  कारपोरेशन  ऑफ  हृण्डिया  ने  रक्षा  उपकरणों  का
 सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  निर्यात  किये  जाने  के  लिए  कोई  मा्यनिर्देश  तेयार  किये

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  गैर-सरकारो  क्षेत्र  रक्षा  सम्बन्धी  जरूरतों  को

 पूरी  करने  और  साथ  ही  रक्षा  उपकरणों  के  नियति  के  क्षेत्र  में किस  सीमा  तक  आगे  आया

 क्‍या  रक्षा  उपकरणों  के  उत्पादन  और  नियति  के  क्षंत्र  में  गर-सरकारी  क्षत्र  की

 दारी  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  कोई  बोड़े  गठित  करने  और  एक  व्यापक  नीति  बनाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्योरा  ब्या  है  ?

 रक्षा  सस्त्री  शरद  :  और  प्रोजेक्ट्स  एंड  हविवपमेंटस  कारपोरेश्न
 आफ  इण्डिया  ने  रक्षा  उपस्करों  के  निर्यात  के  सबंध  में  निजी  क्षत्र  के  लिए  कोई  विदोष  मार्गर्सर्शी
 सिद्धांत  नहीं  बनाए  हैं  परन्तु  इस  नियम  की  सेवाएं  रक्षा  से  सम्बन्धित  सामान  का  निर्माण  करने  वाले
 निजी  क्षेत्र  के  निर्माताओं  समेत  अन्य  निर्माताओं  के  लिए  उपलब्ध  निजी  क्षंत्र  रक्षा  उत्प'दन
 इकाइयों  के  लिए  ऐसे  उनके  हिस्से-पुर्जों  तथा  प्रणालिपों  का  उत्पादन  और  आपूर्ति  भी  कर

 रहा  है  जिनका  उपयोग  कुछ  घातक  मदों  के  उत्पादन  में  होता  है  ।  रक्षा  से  संबंधित  सामान
 का  निर्माण  करने  वाले  निजी  क्षेत्र  के  निर्माता  अपने  सामान  का  निर्यात  सामान्य  निर्यात-अयबात
 नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अंतगंत  पहले  ही  कर  रहे  निजी  क्षंत्र  के  निर्यातकर्ता
 जनिक  क्षत्र  की  रक्षा  एजेंसियों  द्वारा  निमित  सामान  का  निर्यात  करने  के  लिए  उनसे  सम्पर्क  कर
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 कमी र  धाटो  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को  धालाओं  में  जमाराधि

 4216.  की  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्‍या  वित्त  मरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कद्मीर  घाटी  में  आने  में  सरकारी  क्षंत्र  के  बैंकों  की  ढाँक-वार  कितनी  शाखाएं  कार्य
 कर  रही

 इन  बेंकों  में  बैंक-वार  कितने  कर्मचारी  कार्यरत

 बैंक-वार  इस  शाखाओं  में  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  कितनी
 राशि  जमा  की

 क्या  इन  ढेंक  शाखाओं  में  जमा-राधि  घटती  जा  रही

 ($)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  सरकार  का  इन  शाखाओं  को  बन्द  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थी  दलधोर  :  और  30  1991  कौ

 स्थिति  के  अनुपतार  क5मीर  घाटी  में  कार्यरत  सरकारी  क्षंत्र  के  प्रत्येक  बौंक  की  शाखाओं  तथा  उनमें
 कार्य रत  कमंचारियों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  सूचना  इकटूठी  की  जा  रही  है  और  उसे  समा  पटल  पर

 रख  दिया

 कष्मीर  घाटी  के  लिए  बैंक-वार  जमाराशियों  की  सूचना  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास
 उपलब्ध  नहीं  परन्तु  1988,  1989  तथा  1990

 के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  कद्मीर  घाटी  में  सभी  अनुसूचित  बाणिज्यिक

 डौंकों  की  जमाराशियां  नीचे  दी  गई  है  :---

 को  समाप्त  वर्ष  जमा  राशियाँ  रुपए  )  बुद्धि  का  प्रतिशत

 88  700.43  न

 89  777.60  11.0
 90  838.72  4.9

 और  (३)  उपयुक्त  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  यद्यपि  कध्मीर  घाटी  में कार्यरत
 वाणिज्यिक  बैंकों  की  झालाओं  में  जमाराशियों  में  गिरावट  नहीं  आई  परन्तु  वर्तमान  कानून  और
 व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  संबृद्धि  दर  में  गिरावट  आई  है  ।

 और  हालांकि  मारतीय  रिजयं  बैंक  का  किसी  भी  शाखा  को  बन्द  करने  का  हरादा

 नहीं  है  परन्तु  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  तथा  वतंमान  आवधयकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 डन्होंत  जम्मू  में  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  ढौंक  की  शाखाओं  को  अस्थाई  आधार  पर  स्थान  बदलने
 का  निर्णय  लेने  के  लिए  प्राचिकृत  किया  है  ।
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 बैंकों  में  हाट-लाइन  कमेक्‍्दन

 4217.  श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  क्‍या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  अधिक  खतरे  वाली  बैंक  शाखाओं  को  स्थानीय  थानों  से

 हाटल-लाइन  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबर  :  और  मारतीय  रिजवं  बेंक
 ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  निर्देशों  के  अनुसार  बौंकों  की  समी  करेंसी  चेस्ट  शाखाओं  तथा  अधिक

 सुरक्षा  जोखिम  वाली  शाखाओं  से  कहा  गया  है  कि  वे  सबसे  नजदीज  के  पुलिस  स्टेशन  के  साथ

 लाइन  कनेक्शन  उपयुक्त  निर्देश  डौंकों  में  सुरक्षा  व्यवस्था  पर  कार्य  दल  की  सिफारिशों  के

 अनुसरण  में  कार्यदल  ने  सिफारिश  की  थी  कि  जब  कभी  इस  आहाय  का  अनुरोध  प्राप्त  हो  डाक
 तथा  तार  विभाग  को  बैंक  शाखाओं  और  पुलिस  स्टेशनों  के  बीच  उदारतापूर्वक  हाट  लाइन  मंजूर
 करनी  चाहिए  ।  वाणिज्यक  बैंकों  ने  उपयुक्त  प्रयोजनों  के  लिए  शाखाओं  का  पता  लगा  लिया  हैं  और

 उपयुक्त  सिफारिशों  कार्यात्ववन  के  अलग-अलग  चरणों  में  है  ।

 कुबंत  को  साथ  उत्पादों  का  समिर्यात

 4218.  शी  एस०  बो०  सिदनाल  :  गया  वाणिज्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुवेत  को  मारतीय  खाद्य  उत्पादों  का  निर्यात  जिसे  खाड़ी  में  हुए  युद्ध  के कारण

 कुछ  समय  के  लिए  रोक  दिया  गया  को  अब  पुनः  आरम्भ  किया  गया

 (@)  यदि  तो  वर्तमान  में  निर्यात  किये  जा  रहे  खाद्य  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  खाद्य  उत्पादों  का  अन्य  अरब  देशों  जसे  इराक  और  सऊदी  अरब  को  भी
 निर्यात  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  «्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  हां  ।

 से  कुबत  और  अन्य  अरब  देक्षों  जैसे  ईराक  एवं  समुद्री  अरब  को  निर्यात
 किए  जा  रहे  खाद्य-उत्पादों  में  ताजा/साधित  फल  एवं  चटनी  और  पापड़  मांस  तथा

 कुबकुट  उत्पाद  आदि  शामिल

 उच्च  आय  वर्ग  द्वारा  आयकर  अवायगी  में  कमो

 4219.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :  कथा  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  एक  लाख  रुपये  से  ऊपर  की
 आय  वाले  कितने  लोगों  ने आयकर  विवरण  भर  के

 या  कई  वर्षों  से  उच्च  आय  वर्गे  द्वारा  आयकर  में  तेजी  से  गिरावट  आई
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 (३)  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 विस  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  रामेदबर  :  वर्ष  विवरणियों  से  की
 तक  के  लिए  एक  लाख  रुपये  तथा  उससे  अधिक  की  आय  वाली  आयकर  विवरणियों  की  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  विवरणियां

 ष्ु  रुपए
 -

 2.32

 आयकर अधिकारियों द्वारा हड़ताल  2.38  )

 नहीं  ।
 ा

 से  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते  हुए  इनके  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 आयकर  अधिकारियों  द्वारा  हड़ताल

 4220.  थी  चेतन  पो०  एस०  योहान  :  क्या  विक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनाक  9  site  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 टेक्स  स्ट्राइक  आन  एरेल्ट  आफ  यू०पी०  आफिसियलਂ  होषक  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  और

 कंन्द्रीय  सरकार  हारा  भायकर  अधिकारियों  की  तलाहियों  के  दौरान  पर्याप्त  सुरक्षा
 प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 विस  संजालय  में  राज्य  संत्रो  रामेहथर  :  दवा  ।

 एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  और  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  इसकी  जांच  कौ  जा

 रही  है  ।

 संघ  सरकार  ने  उन  सभी  राज्य  सरकारों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  जो
 तलाक्षी  संकार्यों  के दोरान  आयकर  अधिकारियों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  कवच  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 सहमत  हो  गई  हैं  ।

 विल्‍लो  में  स्टेज  फकोरिज  सविसिण  चाल  करना

 भ्री  लेतन  पो०  एस०  चौहान  :  क्‍या  लल-गृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि :
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 दिल्‍ली  में  चुने  हुए  मार्गों  पर  के  लिए  स्टेज  करिज  स्विसिज

 चालू  करने  के  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्थिति  में

 इन  बसों  को  कब  तक  चालू  किए  जाने  की  सम्भावना  ओर

 इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करन  में  हुए  विलम्ब  के  क्या  कारण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मरत्रो  जगवोदा  से
 सरकार  ने  दिल्‍ली  प्र्यासन  से  यह  सिफारिश  की  है  कि  वह  बिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों  की

 तुलना  अधिक  किराया  ढांचे  वाली  तथा  अधिक  आरामदायक  बसों  के  लिए  विशेष  स्टेज  करिज
 परमिटों  की  एक  स्कीम  छशुरू  करे  ताकि  ऐसे  यात्रियों  को  साबंजनिक  परिवहन  की  ओर  लाया  जा
 सके  जो  इस  समय  अपने  निजी  वाहनों  का  प्रयोग  करते  इसके  उत्तर  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  निजी
 प्रथालकों  से  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  किए  ?  चूकि  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  किए  जाने
 वाले  परमिटों  की  संख्या  से  अधिक  लाटरी  का  ह्रा  निकाला  गया  ।  इसी  निजी
 प्रथालकों  द्वारा  दायर  की  गई  याचिकाओं  पर  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  इस  निर्देश  के  साथ  स्थगन

 आदैश  जारी  कर  दिया  कि  उक्त  डा  के  परिणाम  को  न  तो  अन्तिम  रूप  दिया  जाए  और  न  ही  उसे
 चोषित  किया  जाए  ।

 भमारतोय  स्टेट  बेंक  के  सहयोगों  बेंकों  में  पंशन  योजना

 4222.  झी  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  सभी  सहयोगी  बैंकों  में  पंशन  योजना  लागू
 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  सभी  सहयोग  जिनसे  भारतीय  स्टेट  बेंक  ग्रूप  बनता  में

 पेंशन  योजना  कब  तक  लागू  कर  दी  जायेगी  ?  *

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 यह  प्रइन  पेदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  को  छोड़कर  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  दोष  अनुषंगी
 बैंकों  के  कमंचारियों  को  पहले  ही  सेवा  निवुत्ति  लाम  के  रूप  में  अंधदायी  भविष्य  निधि  और  उपदान

 का  लाभ  उपलब्ध  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  में  एतिहासिक  कारणों  से  उन  कर्मचारियों  के  लिए
 तेंशन  योजना  भी  लागू  है  जो  30  1959  से  पहले  बैंक  मे  नियुक्त  इनमे  अन्तगंस्त
 विश्तीय  देयताओं  को  देखते  हुए  बैंक  कमंचारियों  के  लिए  तुतीय  सेवा  निवृत्त  लाभ  के  रूप  में  पेंशन
 की  भांग  को  सरकार  ने  व्यवहायं  नहीं  पाया

 198



 1  1913  लिखित  उत्तर

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  में  कम्प्यटरीकरण
 4223.  भो  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :  या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  जिन  शासत्तओं  का  अब  तक  कंप्यूटरीकरण  किया  बया
 है  उसकी  बेंक-वार  संख्या  कया

 1991-92  के  ढौंक-वार  कितनी  बैंक-शाखाओं  के  कंप्यूटरीकरण  का  प्रस्ताव
 और

 इस  प्रयोजन  से  1991-92  के  बौंक-वार  कितनी  घन-राक्षि  निर्धारित  की  गई  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  से  यन्त्रीकरण/कम्प्यूटरी-
 करण  के  अन्तगंत  अब  तक  कवर  की  गई  सरकारी  क्षत्र  के  ढौंकों  की  शाखाओं  की  1991-92

 के  दौरान  इसके  अन्तगेत  कवर  की  जाने  वाली  प्रस्ताग्ति  शाखाओं  की  सख्या  और  1991-92  के

 लिए  इम  प्रयोजन  आबन्टित  अनुमानित  धनराशि  को  दर्शाने  वाली  बैंकवार  जेसी  की
 सरकारी  क्षत्र  फे  बैंकों  द्वारा  सूचित  की  गई  सम्बन्धी  संलगन  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 क०  सं०  बेंक का  अब  तक  वर्ष  91.92  के  दौरान  इस  उद्दृष्य  के

 कम्प्यूटरीकृत  किये  मशीनीक्तृत/कम्प्यूटरीकृत  वास्से  वर्ष  9192
 शाखाओं  की  संडया  करने  के  लिए  प्रस्तावित  में  आशंटित

 शाखाओं  की  संख्या  अनुमानित  राक्षि
 लाखों

 हु  >  ः  4  5

 1.  भारतीय  स्टेट  314  307  2900.00

 2.  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  41  1  90.50

 एण्ड  जयपुर
 3.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  33  21  109.00

 4.  स्टेट  गैंक  आफ  इंदौर  21 1  73.00
 5.  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  26.  3  6.50
 6.  स्टेट  बौंक  आफ  पटियाला  19  |  55.00
 7,  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  11  ।  40.00

 8.  स्टेट  बैंक  आफ  टद्रावनकौर  28  2  43.00

 9.  इलाहबाद  डोंक  54  1*  पा
 10.  बैंक  आफ  बड़ौदा

 ‘
 121  40  340.00

 11.  बैंक  आफ  इण्डिया  111  1  25.00

 12.  डौंक  आफ  महाराष्ट्र  38  11  40.00

 ०खरोीद  लिए  गये  हैं
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 13.  केनरा  ढौंक  102 1  87.30

 14.  सेण्ट्ल  बौंक  आफ  इण्डिया  83  29  102.35

 15.  देना  ढौंक  34  2  50.00

 16.  इण्डियन  डौंक  77  ]  80.00

 17.  इण्डियन  ओवरसीज  ढोंक  75  10  300.00

 18.  पंजाब  नेशनल  ढोंक  103  1  (&

 19.  सिडिकेट  बैंक  58  1  50.00

 20.  यूनियन  बैंक  आफ  इण्डिया  61  ७  ७
 21.  यूनाइटेड  ढोंक  आफ  इण्डिया  15  10  50,00

 22.  यूको  बोंक  35  43  (
 23.  आंध्रा  डौंक  21  10  30.00

 24.  कारपोरेशन  बौंक  19  4  51.25
 25.  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  26  Nil
 26.  ओरयंटल  बौंक  आफ  कामसे  18  1  41,32
 27.  पंजाब  एण्ड  पिध  बैंक  34  22  75.00

 28.  विजया  डौंक  25  10  24.00

 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 केरल  से  मिर्यात

 4224.  झी  ई०  अहसद  :  कया  बालिज्ण  म्रसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वित्तीय  वर्ष  1987-88,  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  केरल

 से  किन-किन  मदों  का  निर्यात  किया  गया  तथा  उनके  पोत  पर्यन्त  निष्प्रमार  मूल्य  कितना

 कया  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  केरल  से  विभिन्‍म  मदों  के  निर्यात  में  कोई  कमी  आई
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाजिज्य  सम्धालय  के  राज्य  भ्त्री  पो०  :  से  निर्यात  के

 आंकड़े  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  किन्तु  केरल  से  कयर  उत्पादों  समुद्री
 सूती  आदि  का  निर्यात  होता  है  ।

 बंद  कपड़ा  मिले

 4225.  डा०  सुधीर  शाय  ह

 झयोमतो  बसुन्धरा  राजे  |
 :  क्या  बस्््र  जंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रत्येक  राज्य  में  30  1991  को  बन्द  कपड़ा  मिलों  को  संरुदा  कितनी
 क्या  इनमें  से  कुछ  कपड़ा  भिलतों  को  चालू  किया  गया
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 यदि  तो  तत्सन्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 इस  प्रक्रिया  क ेकारण  सरकार  को  कुल  कितने  राजस्व  की  हानि  हुई
 कपड़ा  मिलों  के  बन्द  होने  से  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए  और

 इन  श्रमिकों  को  वेकल्पिक  रोजगार  दिलाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 बस्तर  संत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अज्ञोक  :  एक  विवरण  I  संलग्न  है  ।

 हां  ।

 एक  विवरण  I  संलग्न  है  ।

 घून्‍्य  ।

 इन  वस्त्र  मिलों  के  बन्द  होते  के कारण  1,$3,462  कामगार  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।

 सरकार  इन  कामगारों  को  वेकल्पिक  रोजगार  प्रदान  नहीं  करती  ।  फिर  भी  सरकार
 ने  प्रमावित  कामगारों  को  ?  वर्ष  की  अवधि  तक  के  लिए  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  कामगार

 पुनर्वासन  निधि  योजना  बनाई  है  ताकि  वे  अपने  लिए  वैकल्पिक  रोजगार  प्राप्त  कर  सकें  ।

 विव

 वस्त्र  आयुक्त  के  कार्यालय  से  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  राज्य-वार  बन्द  पड़ी  वस्त्र  मिलों
 को  संख्या  निम्नोक्‍त  अनुसार
 ee काका  के

 आंध्र  प्रदेश  6

 बिहार

 गुजरात  33

 हरियाणा
 कर्नाटक  8

 केरल  !

 मध्य  प्रदेश  2

 महाराष्ट्र  12
 राजस्थान

 तमिलनाडु  17
 उत्तर  प्रदेश  है

 परश्टियम  बंगाल  6

 दिल्ली

 योग  :  101
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 3...  नमन  नमन  +निननीनननननन-न3त3-3न+तततल3त-भ)ख  रे ्ततततात-सओससससससससआसस:खफखखरो़

 विवरण  ता

 1991  के  दोरान  पुनः  खोली  बनाई  गई  सूती/मानव-निर्मित  फाईडौर  वस्त्र  मिलें  :--

 _  ३
 सरवर्या  टेक्सटाइल  लिमिटेड

 वंटीयाडी  विजयानगरम

 2.  राजगोपाल  टेक्सटाइल  मिल्स  प्रा०  लि०

 3.  स्दान  मिहस  लिमिटेड
 *

 कुरला  स्पिनिंग  और  नीविंग

 लाल  बहादुर  शास्त्री

 4.  स्वान  मिल्स  लि०

 टोकरसे  जिवाराज

 5.  दि  नरमसिम्हा  मिल्स  प्रा०  लि०

 नरसिम्हा  नेकन
 पो०  ओ०
 faq-641031

 6.  मेक  इण्डिया  प्रा०  लि०

 7-4  अवनाजी
 पो०  ओ०

 7.  महालक्ष्मी  टेबसटाइल  मिलस  लि०

 परवई  पसूमलाई  पो०  ओ०  मदुरं
 पिन  675064

 8.  बौरिया  काटन  मिल्स  कम्पनी  लि०

 बनी  हावड़ा

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  51  प्रतिशत  से  अधिक  निवेश  को  अनुमति  का  प्रस्ताथ  ।

 4226.  श्री  राजबोर  कपा  जिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  नई  ओऔद्योगिक  नीति  के  अन्तगंत  कुछ
 क्षत्रों  में  5।  प्रतिशत  से  अधिक  निवेश  करने  की  अनुमति  देने  का  बिचार
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 यदि  तो  ऐपी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  जिन्हें  देश  में  निवेश  करते  की  अनुमति  दिए
 जाने  की  सम्भावना  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 किस  प्रकार  यह  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  में  सुधार  करने  में  सहायक  और

 ऐसी  वर्तमान  जिनमें  40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  निवेश  जिससे
 अधिक  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  देश  के  बाहर  जाती  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेशबर  और  उच्च  प्रौद्योगिकी
 और  निर्यातान्मुख  उद्यमों  के  क्षत्रों  में  51  प्रतिशत  से  अधिक  की  विदेशी  ईक्विटी  पर  विचार  किया

 जाएगा  ।  जब  मी  इस  आश्याय  के  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होते  हैं  तब  विदेशी  निवेश  की  अनुमति  दी
 जाती

 विदेशी  निवेश  से  प्रोद्योगिकी  अन्तरण  और  निर्यातों  को  बढ़ाबा  देने  की  नवीन

 संभावनाओं  जैसे  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  को  सुधारने  में  मदद  मिल

 सकती  है  ।

 40  प्रतिशत  से  अधिक  विदेशी  ईक्विटी  वाली  कम्पनियां  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 1973  में  निर्धारित  प्रावधानों  और  हमारी  नीति  के  अनुसा२  नियंत्रित  की  जाती

 रहेंगी  ।

 विदेश  यात्रा  योजना  के  अस्तर्गत  जारी  को  गई  विदेशी  मुद्दा  पर  शुल्क

 4227.  थी  प्रकाश  बो०  पाहिल  :  क्‍या  बिल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विदेश  यात्रा  योजना  के  अन्तबंत  जारी  की  गई  विदेशी  मुद्रा  पर  15  प्रतिशत

 शुल्क  लगाने  के  विदेश्ञी  मुद्रा  का  रुपयों  में  मूल्य  बढ़  जाने  क ेकारण  अधिकांश  अनिवासी
 भारतीय  और  पर्यटक  अधिक  लाम  कमाने  के  लिए  इसे  बेच  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरदार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का
 बिचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  रामेदबर  :  जी  चूकि  कामून  के
 अन्तगेंत  विदेशी  मुद्रा  क ेअनधिकृत  रूप  से  बेचते  पर  सजादी  जाती  इसलिए  यदि  कोई  अनिवासी
 भारतीय  अथवा  पयेटक  विदेशी  मुद्रा  को  बेचते  हैं  तो  उन्हें  सजा  दी  जाएगी  ।

 चूकि  अधिक  लाभ  कमाने  के  लिए  अनिधिकृृत  रुप  से  विदेशी  मुद्रा  बेचते  बाले
 अपराधियों  को  सजा  देने  के  लिए  कानून  के  अन्तगंत  पर्याप्त  प्रावधान  इसलिए  मौजूदा  कानूनों  में
 परिवतंन  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।

 मारतीय  रिजवं  बेक  हारा  वस्त्र  उद्योग  पर  ऋण  सम्बन्धी  प्रतिबग्ध

 4228  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्या  बस्तर  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  भारतीय  रिजवं  ढौंक  ने  वस्त्र  उश्योग  पर  ऋण  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  लगाये
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इमका  वस्त्र  उत्पादों  की  लागत  पर  क्या

 प्रमाव  पड़ा

 क्‍या  सरकार  का  वस्त्र  उद्योग  को  ऋण  प्रतिबन्ध  से  मुक्त  करने  का  कोई  विचार

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  अशोक  :  से  अधंव्यवस्था  की  समग्र

 मांग  को  कम  करने  के  उपायों  की  ख्यृंखला  के  एक  भाग  के  रूप  में  1991  में  बँकों  को  यह  परामझ्ष
 दिया  गया  था  कि  9  मई  30  1991  की  अवधि  के  लिए  कारगर  निकासी  का  अधिकार

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  9  मई  से  30  सितम्बर  तक  की  अवधि  में  वास्तविक  उपयोग  के  चरम
 स्‍तर  के  100%  तक  अथवा  8  1991  को  नकदी  ऋण  को  जो  सीमा  व्याप्त  इनमें  से  जो
 कम  तक  समिति  होगा  |  इस  सीमा  निर्धारण  से  अधिक  किसी  प्रकार  की  निकासी  अनियमित

 होगी  और  बैंकों  का  ऐसे  अतिरिक्त  ऋणों  पर  ब्याज  की  अधिक  दरें  लगाना  औचित्य  पूर्ण

 च्‌  कि  ब्याज  लागत  कुल  लागत  का  एक  संघटक  मात्र  है  इसलिए  ऋण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 संबन्धी  उपाय  का  ही  वस्त्र  उत्पादों  के  उत्पादन  की  समग्र  लागत  पर  कोई  विष्ेष  प्रभाव  नहीं
 पड़ेगा  ।  इसलिए  वस्त्र  उद्योग  को  ऋण  प्रतिवन्धों  से  मुबत  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कम्पनी  विधि  बोर्ड

 4229.  श्री  प्रकाश  बापू  बसंतराब  पाटोल  :  क्‍या  स्थाय  ओर  कम्पनों  कार्य  सन्‍्त्रो  यह
 बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  एक  स्वतन्त्र  कम्पनी  विधि  बोर्ड  गठित  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इसका  आधार  कया  और

 नये  कम्पनी  विधि  बोडे  दर्जा  क्‍या  होगा  ?

 संसवदोय  कार्य  सन्ज्रालय  से  राज्य  मग्जी  तथा  स्थाय  ओर  कम्पमो  कार्य  मन्‍्चालय  में
 राज्य  भन्त्रो  रगाराजन  :  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कम्पनी  बिघि  बोर्ड  का
 गठन  31.5.1991  को  किया  गया  है  ।

 उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  की  सिफारिशों  पर  एक  स्वतन्त्र  कम्पनी
 विधि  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  था  ताकि  न्यायिक  विचार  वाले  आवेदन  पत्र  पर  तीव्र  तथा
 प्रशासनिक  कुशलता  के  साथ  कार्यवाही  करने  के  लिए  शक  अन्त  :  स्थापित  प्रणाली  उपलब्ध  की  जा
 सके  ।

 कम्पनी  1956  के  अन्‍्तगंत  बोर्ड  को  प्रदत्त  न्‍्यायिक  तथा  न्यायिक  कल्प
 कार्यों  का  निर्वहन  करने  के  लिए  बोर्ड  एक  स्वतन्त्र  प्राधकरण  है  और  विधि  के  प्रदनों  पर  इसके
 आदेष्यों  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  में  अपील  की  जा  सकती
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 इल्दिरा  भांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  थिमान  नई  बिहलो  पर  सोने  को  जब्तो

 4230.  ओ  प्रकाह  बाब  वसंतराज  पाटिल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  नई  दिल्ली  में  सीमा  शुल्क
 अधिकारियों  द्वारा  एक  विमान  पर  40  लाख  रुपये  मूल्य  का  सोना  पाया  गया  और  जब्त  किया  गया

 था  जेसा  कि  28  जून  1991  के  आफ  इण्डियाਂ  में  समाचार

 यदि  तो  जब्त  किये  गये  सोने  का  ब्यौरा  बया  और

 सरकार  ने  मामले  में  आगे  क्‍या  कारंवाई  की  है  |

 वित्त  मस्तालय  में  राज्य  सम्ची  रामेदबर  :  से  26  1991
 को  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  नई  दिल्‍लौ  के  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  एयर  हंडिया
 के  एक  वायुयान  की  तलाशी  ली  जो  कि  टोकियो  से  बेंकॉक  होता  हुआ  यहां  पहुंचा  था  और  उसमें  से
 लगभग  41.12  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  10,850  किलोग्राम  वजन  का  विदेशी  मूल  का  निषिद्ध
 सोना  बरामद  किया  गया  तथा  उसे  अभिगृहीत  कर  लिया  गया  था  |  अभिगृहीत  सोने  को  इस  वायुयान
 के  एक  वाल  पैनल  में  छिपाया  हुआ  था  ।  अब  एक  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 उसतर  प्रवेद्ा  में  बेंकों  हारा  दिये  गये  ऋण

 4231.  भरी  केशारी  लाल  :  क्‍या  वित्त  सम्प्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृृत  बैंकों  को  ग्रामीण  कृषि  मजदूरों  ओर  छोटे
 किसानों  को  ऋण  मंजूर  करने  के  निर्देश  जारी  किये

 यदि  तो  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  जिलावार  इन  लोगों  को  कितनी
 घनराहशि  के  मंजूर  किये

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंजूर  किये  गये  ऋणों  की  तुलना  में  इस  वर्ष  मंजूर  किये  गये
 ऋण  की  प्रतिक्षतता  क्या

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  ऐसे  ऋणों  की  मंजूरी  करने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त
 कर  लिए

 (३)  यदि  तो  इसके  कारण  क्या  ओर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  भम्जालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ग्रामीण  कृपि  मजदूरों
 ओर  छोटे  किसानों  को  राष्ट्रीयकृत  बेक  अपनी  सामान्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  ओर  समन्वित  ग्रामीण
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 प्  न्बन  ्ननन  नननतगपननानना  तन

 विकास  कार्यक्रम  जेसे  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रमों  के  अन्तग्ेत  निरन्तर  आधार  पर  ऋण  मंजूर
 करते  हैं  ।

 से  मारतीय  रिजब  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  सूचना  प्रणाली  से  उपयुक्त
 वर्गों  के  उधारकर्ताओं  को  दिये  गये  अप्रिमों  के  अन्ग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं;होती  उन्हें
 तीन  स्थूल  वर्गों  अथात्‌  लघु  उद्योगों  और  सवा  क्षेत्र  के  अन्तगंत  छा।मल  किया  जाता
 जिलों  के  लिए  तैयार  किये  जान  बाली  वादिक  योजनाओं  के  अन्तर्गत  मी  कृषि

 मजदूरों  और  छोटे  किसानों  के  लिए  कोई  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  सभी
 संस्थाओं  द्वारा  इन  तीन  स्थुल  वर्गों  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  वाषिक  ऋण  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष

 1988,  1989-90,  1990-91  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  और  उनकी  प्राप्ति  की  सूचना  नीचे  दी
 गई  है

 रुपए  |

 1988  1989  90  1990-91  (31.17.90)  तक

 क्षेत्र  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 1.  क्षि  852.74  862.52  117909  09  1030.16  1363.36  726.41
 2.  लघ  उद्योग  220.56  242.56  255.04  2402"  289.51  161  72

 गा  30.52  161.52 3.  सेवा  क्षेत्र  239.75  282.73  272.75  259.00

 1313.05  1387.91  1706.88  1529.42  1683.39  1049.65

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  की  उपलब्धियां

 4232.  श्री  केशरी  लाल  :  क्‍या  वानिज्य  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  है  जिनके  लिए
 उसकी  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  उसकी  प्रमुख  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो उसे  आथिक  और  वाणिज्यिक  रूप  से  सक्ष्म  बनाने  क ेलिए  सरकार  का  क्‍या

 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिण्य  मंत्रालय  में  उपमज्ञी  सलमान  :  हां  ।

 और  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  अपने  उद्देद्य  के  अनुसार  निर्यात  बढ़ाने  में

 महत्वपूर्ण  मूमिका  निभा  रहा  है  ।  यह  निर्यात  लध्‌  क्षेत्र  से  बढ़ाये  जा  रहे  इसके  00%
 सदस्य  इनम  हैं  ।  इपतन  कुछ  चुनींदा  बाजारों  को  थुष्ट  उत्नाद  बढ़ाने  के  लिए  कई  तकनाके  विकसित

 विदेश  मे  स्टोरों  के  साथ  मा*त  क्रंता-विक्र  ता  विदेश  में

 विशिष्ट  व्यापार  मेलो  में  भाग  सम्पकं  सवर्धेन  उत्पाद  विकास  एवं  रूपान्तरण  आदि  ।
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 इसने  पूरे  विध्व  से  वाणिज्यिक  जानकारी  एकत्र  करने  के  लिए  एक  व्यापार  जानकारी  केन्द्र  स्थापित
 कर  दिया  है  ताकि  मारतीय  निर्गत-समुदाय  को  जानकारी  दी  51  अनुसंघ्रान  अध्ययन  जैसे
 भारत  के  निर्यात  का  अल्पकालीन  पूर्वानुमान  देश  में  विभिन्‍न  राज्यों  से  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  कार्य

 योजनाएं  आपूर्ति  एवं  मांग  निर्यात  संसाधन  जोनों  के  लिए  संभाग्यता  अध्ययन  विदेश
 बाजार  सर्वेक्षण  आदि  मी  प्राधिकरण  द्वारा  किये  जा  रहे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यापार
 विकाम  प्राबिकरण  1  52  निर्भात  विकास  कार्यक्रम  आपोजित  क्रिये  जिनमें  चुनींदा  थुष्ट  उत्पाद
 तथा  बाजार  शामिल  अन्य  क्रियाकलापों  के  432-68  करोड़  रुपए  मूल्य  का
 निर्यात-वयापार  हुआ  है  ।

 नया  संडोबवी  पुल

 |
 4233  थी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांत्पे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 नये  मंडोवी  पुल  के  लिए  निविदा  किਂ  तारीख  को  जारी  की

 ठेकेदार  का  नाम  कया  है  और  दिए  गए  काय॑  का  ब्योरा  वस्प

 ठेके  में  उल्लिखित  समय  सीमा  क्या  है  और  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  कायें  पूरा
 न  करने  के  लिए  ठेके  में  किस  दंड  का  उल्लेख

 ढेकेदार  को  अब  तक  कितनी  घनराशि  का  मुगतान  कर  दिया  गया

 (8)  पुल  कब  तक  तैथार  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 लल-मूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्नी  जगदोह्य  :  नए  मंडोवी

 पुल  के  निमाण  के  लिए  21-2-1987  को  निविदा  दी  गई

 ठेकेदार  का  नाम  मंससं  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सेतु  निगम  लिमिटेड  है  और  ठेके  की  राक्षि

 957  लाख  रु०  है  ।

 काये  पूरा  होने  की  निदिष्ट  समयावधि  3  वर्ष  थी  और  परिसमापन  क्षति  के  रूप  में

 जुर्माने  की  अधिकतम  राश्षि  छेका  मूल्य  की  10  प्रतिशत  है  ।

 22-7-91  तक  ठेकेदार  को  1422.11  लाख  रु०  की  राशि  का  मुगतान  किया

 (३)  पुल  के  1992  तक  पूरा  हो  जाने  की  संमावना  है  ।

 उत्तर  प्रदेशा  में  कालोन  उद्योग  को  सुत  की  आपूर्ति

 )
 4234.  डा०  लाल  बहावुर  रावल  :  क्‍या  वस्त्र  ससत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाथरस  उत्तर  में  कालीन  उद्योग  को  दूर  के  स्थानों  से  सूत  लाने  जंसी

 कुछ  मूलभूत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  हाथरस  में  ही  सूत
 उपलब्ध  कराने  का  विचार

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वस्ज  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्ती  अशोक  :  जी  नहीं  |

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  मोटे  तौर  पर  हाथरस  में  हथकरघा  की  सूती  गलीचे  आदि  बनाने  के

 लिए  याने  की  उपलब्धता  की  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  हाथरस  में  स्थित  एन०  टी०  सी०  का  एक  एकक
 हाथरस  के  बुनाई  उद्योग  के  लिए  जरूरी  अपक्षिष्ट  रूई  और  मोटे  काउन्ट  से  याने  का  उत्पादन  करता

 इस  क्षत्र  में  राज्य  सहकारी  और  निजी  क्षत्र  की  कताई  मिलों  ने  भी  निजी  व्यापारियों  के  जरिए
 हाथरस  में  बुनाई  उद्योग  को  यान॑  की  बिक्री  करने  के  लिए  अपने  निजी  प्रबन्ध  किए  हुए  हैं  तथापि
 सरकार  के  ध्यान  में  जब  कम  मी  ऐसे  विशिष्ट  मामले  लाए  जाते  हैं  तो वह  उन  पर  विचार  करने
 की  इच्छुक  रहती  है  ।

 राज्यों  द्वारा  नियत  सोसा  से  अधिक  धम  राहि  का  निकाला  जाना

 |

 4235.  ही  सी०  भ्ीनियवासन  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  किन-किन  राज्यों  ने  अपनी  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं

 को  वित्त  प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  अपनी  नियत  सीमा  से  अधिक  धनराशि
 विकालने  हेतु  संघ  सरकार  से  अनुमति  मांगी

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  संघ  सरकार  द्वाशा  तमिलनाडु  को  क्तिनी
 धवराहि  का  आबटन  किया

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  द्वारा  उक्त  घनराशि  को  उन्हीं  प्रयोजनों  क ेलिए  खर्च  किया
 गया  जिनके  लिए  इसका  आशंटन  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  संघ  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 वित्स  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  शान्ताराम  :  मारतीय  रिजबं  बैंक  के  साथ
 शाज्य  सरकारों  का  लेन-देन  ओव  रड्ाफ्ट  विनियमन  स्कीम  द्वारा  शासित  होता  है  जिसके  अन्तगंत  :

 (1)  कोई  मी  राज्य  सरकार  उसके  लिए  विनिदिष्ट  अर्थॉपाय  सीमा  तक  आहरण  करने  के
 लिए  प्राधिकृत  और

 (tr)  यदि  कोई  राज्य  सरकार  सात  क्रमिक  कार्य  दिवसों  स ेअधिक  समय  तक  ओवरड्राफ्ट  में
 बनी

 हो
 है  तो  मारतीय  रिजवं  बॉंक  उस  राज्य  सरकार  की  ओर  से  मुगतान  करना  बन्द  कर

 देता  है  ।
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 कुछ  राज्य  सरकारों  नामत  तमिलनाडु  और  उत्तर  प्रदेश
 न  उनके  राज्यों  के  लिए  अर्थोपायों  की  सीमा  में  वृद्धि  करने  हेत्‌  अनुरोध  किया  है  ।

 तमिलनाडु  को  निवल  कंन्द्रीय  सहायता  1988-89  की  वाधिक  योजना  के  लिए
 386.43  करोड़  रुपए  तथा  1989-90  के  लिए  426.25  करोड़  रुपए

 और  राज्य  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  पूरी  योजना  के  लिए  एक  मुक्त  ऋण
 तथा  एकमुइ्त  अनुदान  के  रूप  में  आबंटित  की  जाती  है  जो  न्यूनतम  आवध्यकता  कार्यक्रम  सहित
 कुछ  विशिष्टतया  निर्धारित  स्कीमों  के  लिए  व्यय  के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  की  छाते  के  अधान  होती  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  ने  1988-89  और  1989-90  में  (201.93  करोड़  रुपए  तथा  1393  करोड़
 रुपए  तथा  1396.7 |  करोड़  रुपए  के  संशोधित  थोजना  परिव्ययों  की  तुलना  में  1296.00
 करोड़  रुपए  तथा  1466.00  करोड़  रुपए  क॑  कुल  योजनागत  व्यय  को  सूचना  भेजी  जेसा
 कि  न्यूनतम  आवद्यकता  कारयेक्रम/अलग  से  निर्धारित  स्कीमों  में  संशोधित  योजना  परिब्यय  में  आबंटनों
 की  तुलना  में  व्यय  में  कुछ  कमी  दिलाई  राज्य  योजना  के  लिए  केल्रीय  सहायता  मैं  से
 1988-89  क॑  लिए  9.14  करोड़  रुपए  तथा  1989-90  के  लिए  2.48  करोड़  रुपए  की  अनुपतिक
 कटौती  कर  दी  गई

 ब्रिडिश  इण्डिया  कानपुर  में  कथित  ध्रष्टालार  ओर  अभियमिततायें

 4236.  श्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्‍या  वस्त्र  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  एक  इकाई  ब्रिटिश  इन्डिया  कानपुर  में

 अ्द्टाचार  और  अनियमितताओं  के  बारे  में  संघ  सरकार  को  कुछ  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्रवाई  की

 क्‍या  सरकार  का  अ्रस्ताव  ब्रिटिश  इन्डिया  कार्पोरेशन  के  निदेशक  जो  पिछले  कई
 वर्षों  से  कार्य  कर  रहा  है  को  पुनगंठित  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  गहलोत  )  :  हां  |

 शिकायतों  की  जांच  करने  और  उन  पर  अपनी  रिपोर्ट  भेजने  के  लिए  इन्हें  बी०  आई०
 सी०  लि०  ओर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 जी  फिर  मी  बेहतर  कार्यकारी  समन्वय  के  लिए  बी०  आई०  सी०  के  बोड  में

 कानपुर  टेक्सटोइल  मिल  के  महाप्रटन्‍्धक  तथा  चम्पारन  झूगर  वक्‍स  के  कार्यकारी  निदेशक  को  शामिल

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सड़क  वु्घट  नाएं
 4237,  भरी  हरिकंजल  प्रसाद  :  क्‍या  जल  भूतल  परिधहत  मसत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  देश  में  कुल  कितनी  सड़क  दुघंटवाएं

 मारे  गए  और  घायल  हुए  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी-कितनी

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  सा्बंजनिक  सम्पत्ति  की  क्षति  और

 दुघंटना  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के निकटतम  सम्बन्धियों  तथा  घायल  हुए  व्यवितयों  को

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कितनी  राधि  दी  गई  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 इस  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  कि  सड़क  दुर्घटनाओं  के  कारण  सार्वजनिक
 सम्पत्ति  का  कितना  नुकसान  हुआ  ।

 केन्द्र  सरकार  सड़क  दु्घंटनाओं  में  मरने  ओर  घायल  होने  वाले  ब्यक्तियों  के
 निकट  सम्वन्धियों  को  सीधे  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाता  यह  मुआवजा  बीमा  कम्पनियों  द्वारा
 दिया  जाता  है  ।

 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  उपाय

 4238  ओ  हरिकेजल  प्रसाद  :  क्या  बाजिल्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  कोई  प्रभावी  उपाय  किये  हैं  या
 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तत्सम्बन्धो  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पो०  :  और  आयात  और
 निर्यात  की  सतत  समीक्षा  की  जाती  है  तथा  जब  और  जहां  जरूरत  होती  है  इसमें  परिवर्तन  किए  जाते

 हैं  और  उन्हें  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचित  किया  जाता  है  ।

 हाल  ही  में  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  कुछ  उपायों  की  घोषणा  की  गई  ।  इस  सम्बन्ध
 में  ब्यौरे  दिनांक  4  जुलाई  91  की  सावंजनिक  सूचना  संख्या  टीਂ  सी०  ye)
 तथा  14  1991  की  सार्वजनिक  स,चना  सं०  189  से  19  टी०  सी०
 9९-93  में  सावेजनिक  सूचनाओं  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध

 विदेशी  सुद्रा  खब्त  करता

 4239.  भरो  राजेसा  कुमार  दछार्मा  :  क्‍या  विश  मन्त्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  राजधानी  में  कितने  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  जब्त  को  गई

 यह  मुद्रा  किन  देशों  की  और
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 दोषी  ब्यक्तितयों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विस  मस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  रामेहबर  :  और  31-8-90  से

 31-7-91  तक  की  अवांध  में  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  दिल्‍ली  में  लगभग  61.47  लाख  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  जब्त  गई  थी  ।  जब्त  को  गई  मुद्रा  यू०  एस०  यू०  के  ०

 आस्ट्रे  कतार  संयुक्त  अरब  अम॑
 सऊदी  श्विटज  ओमान  का  थी  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तग्रेत  न्यायनिर्णयन  कारंवाई  और

 अभियोजन  जेसी  समुचित  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पतियों  द्वारा  लाभांदा/ब्याज  को  अश्ायगो  न  किया  जाना

 4240.  भी  गिरघारोी  लाल  भार्गव  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  वतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  पब्लिक  लिमिटेड  निर्यात  कम्पनियां

 लिवेदकर्त्ताओं  की  उनके  द्वारा  निवेश  को  गयी  धनराषि  पर  लाभाश/ब्याज  नहीं  देती

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  में  ऐसी  कुल  कितनी  शि+यतें  मिली  और  उनमें  से
 कितने  लोगों  की  इसकी  अदायगी  की  गई

 क्या  सरकार  को  ऐसी  कोई  एजेन्सियां  हैं  जो फिलहाल  इन  छ्षिकायतों  को  दूर  करने  में

 सक्षम

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 (2)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  निवेदाकर्ताओं  की  इस  में  सहायता  करने  के
 लिये  कोई  प्रभावी  एजेन्सी  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  गठित  कर  दिया  जायेगा  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  रामेदबर  और  कम्पनी  पंजीयक  को
 वर्ष  1987-88  से  1989-90  तक  की  अ।धि  के  दौरान  लाभांश  की  अदायगी  न  किये  जाने  और
 लाभांश  व  रंट  प्राप्त  न  होने  की  3720  शिकापर्तें  प्राप्त  हुईं  ।  कम्पनी  कार्य  विभाग  ने  इन  शिकायतों
 की  कम्पनियों  के  साथ  उठाया  है  और  31  1990  के  अन्त  तक  ब्रम्बित  258  छिकायतों

 को  छोड़कर  सभी  शिकायतों  का  निपटारा  कर  दिया  था  ।  व्यक्ति  जमाकर्त्ताओं  द्वारा  सितम्बर
 1989  से  आवेदन-पत्र  दायर  करने  के  सम्बन्ध  में  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  58  क  की  नहीं  उप  धारा

 (५)  के  लागू  हो  जाने  के  बाद  कम्पनी  विधि  बोर्ड  को  31  1991  तक  जमा  राशि  का  अथवा
 उसके  एक  भाग  का  मुगतान  न  करने  अथवा  ब्याज  का  मुगतान  न  करने  से  सम्बद्ध  18,154  आवेदन
 पन्न  प्राप्त  हुए  ।  इन  आवेदन-पत्रों  में  से  ।2  201  आवेदन  पत्रों  का  निपट'न  किया  जा  चुका  है  और
 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  5953  आवेदन-पत्र  सम्बित  पड़े

 (8)  और  कंपनी  1956  में  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  हेतु
 अनेक  प्रावधान  भारत  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निवेशकों  की  रक्षा  हेतु  भारतीय

 मूमि  एक्सचेंज  बोर्ड  का  गठन  किया
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 सरकारी  कर्मचारियों  को  भहंगाई  मत्ता  विया  जाना

 4241.  झली  गिरधारो  लाल  सार्गव  2  ,  वि  >_  कि
 भरी  फूल  चण्त्र  वर्मा  |

 :  क्या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ।  1991  से  30  1991  तक  की  अवधि  में  मूल्यों  में  कितने  प्रतिशत

 बूद्धि  हुई  और  इसी  अवधि  में  अखिल  भारतीय  उपभोक्‍षता  मूल्य  सूचकांक  में  कितनी  वृद्धि

 उपरोक्त  सूचकांक  के  अनुसार  सरकारी  कमंचा  रियों  को  कितने  प्रतिशत  महंगाई  मत्ता

 देय  और

 0।  1991  से  देय  महंगाई  मत्त  की  किस्त  का  कर्मचारियों  को  नकद  मुगतान
 सरकार  द्वारा  कब  तक  किया  जाएगा  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शास्ताराम  पहली  1991  से
 30  1991  तक  की  अवधि  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  प्रतिशत  वृद्धि  लगभग  4.8%
 रही  1  1991  को  समाप्त  महीने  के  लिए  औद्योगिक  कामगारों

 1960=100)  के  लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  1030  है  जबकि
 1990  को  समाप्त  महीने  के  लिए  यह  981  था  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मंचारियोँ  को  देय  महंगाई  भत्त  की  राशि  की  गणना  चोथे  केन्द्रीय
 वेतन  आयोग  द्वारा  निर्धारित  फामूले  के  अनुसार  की  जाती  है  जिसमें  अखिन  भारतीय  उपभोक्ता

 मूल्य  सूबकांक  के  ।2  महीने  के  औसत  में  608  के  आधार-आंफड़ें  से ऊपर  की  प्रतिद्त  बृद्धि  को

 हिसाब  में  लिया  जाता  है  ।  इसके  3500/=to  प्रतिमाह  तक  वेतन  लेने  वाले  कमंचारियों
 को  100%  से  6000/-०  के  बीच  वेतन  ले  रहे  कमंचारियों  को

 75%  और  प्रतिमाह  से  अधिक  वेतता  लेने  वाले  कमंचारियों  को  65%
 सीमान्त  समायोजन  के  अधीन  स्वीकार  है  ।

 मामला  विचाराधीन

 समाचार  पक्नों  पर  व्यय

 4242.  शी  गिरधारोी  लाल  मार्गेव  :  क्या  थित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समाचार  पत्रों  पर  खर्च  की  गई  घनराशि  का  गत  तीन  वर्षों  का
 वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सप्ताह  में  पांच  दिन  कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  और  इससे  सम्बन्ध
 लय  सप्ताह  के  सातों  दिनों  के  लिए  समानार  पत्र  खरीद  रहे  हैं

 यदि  तो  बया  सरकार  का  इस  खर्च  में  भित्तव्ययता  बरतने  के  लिए  शनिवार  और

 रविवार  को  समाचार  पत्र  न  खरीदने  का  विचार  और

 *  यदि  तो  इसके  कथा  कारण  हैं  ?
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 विस  मर्शलय  में  राज्य  मन्‍्शोी  शाम्ताशम  :  से  वित्तीय  शक्तियों
 के  प्रत्यायोजन  नियमों  में  दिए  गए  उपबंधों  के  अनुसार  मारत  सरकार  के  मंत्रालयों/विभागों  के  पास
 इस  आशय  की  पूर्ण  शक्तियां  हैं  कि  वे अपनी-अपनी  आवश्यकताओं  के  अनुसार
 पत्रिकाएं  और  अन्य  पत्र-पत्रिकाओं  सहित  गर-सरकारी  प्रकाशन  स्तरीद  सकते  ऐसी  मदों  पर  होने
 वाले  व्यय  का  हिसाब  किसी  एक  स्थान  पर  नहीं  रखा  जाता  है  |  चू  कि  इसका  उद्देश्य  अधिकारियों
 और  कमंचारियों  को  प्रशासनिक  आदि  ज॑ंसे  व्यापक
 विषयों  पर  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  गतिविधियों  से अवगत  कराना  अवकाह्  के  दिनों
 चार-पत्रों  को  न  खरीदने  का  प्रइन  ही  नहीं  उढंगा  ।

 कृषि  क्षेत्र  को  ऋण  देने  के  संबंध  में  खुसरों  समिति  को  सिफारिदों

 जिनुवाद ]

 4243.  भरी  बी०  शोमानाद्रोददर  राज  बाड़डे  :  क्‍या  जिस  मनस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  खुसरो  समिति  ने  कृषि  क्षेत्र  को  हर  वर्ष  50,000  करोड  रुपये  की  ऋण-सहायता
 देने  की  सिफारिश  की

 यदि  हां  तो  विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं/बैंकों  आदि  द्वारा  देश  के  किसानों  को  दी  जाने
 बाली  ऋण  सुविधा  की  ओसत  राशि  क्‍या  और

 खुसरो  समिति  की  क्षेत्र  को  धन  उपलब्ध  कराने  संबंधी  सिफारिशों  को  लागू  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 बिक्त  मग्जालय  में  राज्य  मम्त्री  दलबीर  :  खसरो  समिति  ने  यह  सिफारिश

 नहीं  की  थी  कि  प्रत्येक  वर्ष  कृषि  क्षेत्र  को  कोई  राशि  विद्ोष  दी  जानी  चाहिए  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वाणिज्यक  बैंकों  (1988-89)  द्वारा  प्रति  ऋण  कर्ता  को
 सांवितरित  प्रयत्क्ष  कृषि  ऋणों  की  औसत  राशि  6548  रुपए  इसके  लिए  प्राथमिक  कृषि  ऋण
 समितियों  ने  1732  रुपए  को  राशि  का  संवितरण  किया  था  जबकि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 (1989-90)  के  लिए  यह  राशि  3499  रुपए  थी  ।

 खुसरो  समिति  ने  देश  की  ग्रामीण  ऋण  प्रणाली  की  समीक्षा  की  थी  ओर  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  सहकारी  ऋण  प्रणाली  का  पुनरुद्वार  और  इसे  मजबूत  करने  की  सिफारिएं  को  थीं  सारे
 देदा  को  प्राथमिक  कृषि  सहकारी  समितियों  के  लिए  व्यवसाय  विकास  योजना  कायेक्रमों  को  तैयार

 व्यवसाय  विकास  योजनाओं  को  तैयार  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  देने  और  ऋण  देने  की  नोतियों
 प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  कौ  सिफारिशों  पर  कारंवाई  शुरू  की  गई  है  ।  राज्य  सरकारों  से  भी

 उन  सिछारिष्तों  पर  कारंवाई  शुरू  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  जो  उनसे  संबधित  हैं  ।
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 बकिधम  नहर  का  राष्ट्रीय  जल  सार्ग  के  रूप  में  विकास

 4244.  श्री  बो०  शोमनाव्रीववर  राव  बाड़डे  :  वया  लल-भूतल  परिषहन  मस्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विजयवाड़ा  हाहर  और  मद्रास  हाहर  को  जोड़ने  वाली  बकिधम  नहर  को  राष्ट्रीय  जल
 मार्ग  के  रूप  में  मान्यता  दी  जा  चुकी  जिसका  मारतीथ  अन्तर्देशीय  जलमाग्ग  प्राधिकरण  द्वारा
 विकास  किया

 यवि  तो  विगत  तीन  वर्षों  में  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  राष्षि  आवंटित  को

 गईं

 उस  पर  अब  तक  कितनी  राशि  ब्यय  की  गई  है  और  इस  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  और

 विकास  का  काये  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 से  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 गेर-लघु  भोधोगिक  इकाइयों  पर  बेंक  ऋण  को  बकाया  राशि

 4245.  श्री  के०  बो०  तंरकाबालू  :  क्‍या  विस  प्रन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  1990  के  दौरान  और  1991  में  अब  शक  बैंकों  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 देने  के  लिए  कितने  गेर-लघु  औद्योगिक  इकाइयों  को  चुना  गया

 इन  इकाइयों  पर  कितना  बैंक  ऋण  बकाया  और

 उक्त  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मस्जालय  में  राज्य  सस्ती  दलबोर  सिह  :  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  वतंमान  सूचना  प्रणाली  के  अन्तगंत  बैंकों  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  पता  लगाए

 गए  गेर-लघु  उद्योग  एककों  के  सम्बन्ध  में  आकड़े  एकत्र  नहीं  किए  जाते  ।

 भारतीय  रिजवयं  डौंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पचास  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  से
 प्राप्त  अनन्तिम  आंकड़ों  के  जिससे  कुल  बेंक  ऋणों  का  95%  भाग  कवर  हो  जाता  मध्यम
 ओर  बड़े  उद्योगों  गेर-लघु  पर  बकाया  ऋण  की  रकम  इस  प्रकार  है  :--

 की  स्थिति  के  अनुसार

 )
 24  1989  32,185 5
 23  1990  38,262
 22  1991  44,425
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 भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  सरकारों  क्षत्र  के  सभी  शोंकों  को  कहा  है  कि  वे  अपने  सभी  उधार
 खातों  की  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  करे  ।  जब  कमी  किसी  खाते  में  किसी  अनियमितता  का  पता
 चलता  अग्निम  को  नियमित  करने  के  उपाय  किए  जाते  और  अगर  ये  उपाय  कारगर  न  हों
 इन  ऋणों  की  वापप्ती  की  मांग  की  जाती  है  और  उधारकर्ता  और  यदि  कोई  हो  से  वसूली
 करने  के  लिए  कानूनी  कारंवाई  करने  समेत  विभिन्‍न  उपाय  किए  जाते

 सलिलनाडु  में  किसानों  को  बेंक  ऋण

 4245.  श्री  के०  बी०  तरकाबाल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  में  बैंकों  द्वारा  किसानों  के  लिए  कितनी  घनराहि
 के  ऋण  मंजूर  किए  गए  और  उन्हें  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  और

 उक्त  अबधि  के  दौरान  किसानों  द्वारा  कितनी  घनराशि  की  अदायगी  की  गई  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जून  1989  उपलब्ध )
 को  समाप्त  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  तमिलनाडु  राज्य  में  समी  अनुसूचित  वाणिज्यक  बेंकों  हारा

 कृषि  और  सम्बद्ध  कायंकलापों  के  लिए  किसानों  को  संवितरित  अपग्रिमों  की  राशि  निम्नलिखित  है  :  --

 e
 वर्ष  करोड़  रुपए

 जून  1987  506

 जन  1988  612

 जून  1989  319

 जून  1989  को  समाप्त  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौराम  तमिलनाडु
 राज्य  में  समी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  की  वसूली  क्रे  आंकड़
 लिखित  हैं  :--

 समाप्त  वर्ष  मांग  वसूली

 जुन  1987  612  40

 जून  1988  701  44

 जुन  1989  801  31

 सेनिकों  को  पंदल  सेना  युद्ध  मत्ता

 4247.  भी  सुधोर  सावत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  का  पैदल  सेना  में  सेवारत  संबिकों  को  पंदल  सेना  युद्ध  भत्ता  देने  का

 बिचार
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और

 उपयुक्त  भत्ता  किसी  तिथि  से  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रक्षा  सन्‍्त्रो  शरद  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 प्रतिरक्षा  कर्मियों  को  पेंदाम  तथा  सेवा  हातों  संबंधो  नोति  को  समोक्षा

 4248.  श्री  सुधोर  सावंत  :  क्या  रक्षा  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  प्रतिरक्षा  कमियों  की  पेंशन  तथा  सेवा  शर्तों  से  संबंधित  नीति  की
 रीक्षा  करने  का  विचार

 क्या  प्रतिरक्षा  कर्मियों  की  सेवा  निवृत्ति  की  आयु  घटाने  और  उन्हें  सीमा  सुरक्षा
 केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  बल  तथा  अन्य  अधं-संनिक  और  पुलिस  बलों  में  नियुवत  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 क्‍या  इससे  रक्षा  बजट  में  बढ़ते  पेंशन-भार  को  कम  करने  में  सहायता  ओर

 यदि  सो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्ा  स्त्री  शरद  :  से  रक्षा  सेना  कमिकों  की  पेंशन  के  बारे  समग्र
 नीति  की  पुनरीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ऐसे  कामिकों  के  लिए  निर्धारित  सेवा
 अवधि  सहित  उनकी  सेवा  की  शर्तों  की समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती

 सरकार  तथा  सावंजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  संनिकों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  करने
 के  आदेदा  पहले  से  ही  मौजूद  हैं  ।

 करल  में  राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  का ऋण-जमाराशि  अनुपात

 4249.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :  क्या  वित्त  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  राज्य  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के ऋण  जमा  राह्षि  अनुपात  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  कोई  अम्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विक्त  सन्ज्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  वलबोर  :  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उन्हें  केरल  सरकार  से  प्राप्त  किसी  ऐसे  अभ्यावेदन  की  जानकारी  नहीं  है  सु
 संयोजक  बैंक  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  आयोजित  राज्य  स्तरीय  बैठकों  में  ऋण  जमा

 अनुपात  में  सुधार  लाने  तथा  बैंकों  स ेअधिकतम  सस्थागत  वित्ततीय  सहायता  उपलब्ध  करवाने  के  लिए
 सुझाव  दिये  जाते  हैं  ।  यह  भी  बताया  जा  सकता  है  कि  केरल  के  लिए  अनुसूचित  वाणिज्यक  डींकों  का सुझा
 ऋण  जमा  अनुपात  65.2  प्रतिशत  था  जो  अखिल  भारत  के  65.5  प्रतिशत  अनुपात  के  लगभग  था  ।
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 आश्म्र  प्रवेश  में  रक्षा  कालेज  तथा  आयुध  कारखाने  खोलना

 4250.  श्री  के०  थो०  आर०  चोधरी  :  क्या  रक्षा  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  आन्श्न  प्रदेश  में  कोई  रक्षा  कालेज  खोलने
 अथवा  आयुद्ध  कारखाने  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  सरत्री  दरद  :  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  इस  समय  आयुध
 णियां  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  काकीनांडा  के  समीप  एक  जलस्थलीय  युद्ध-पद्धति  प्रशिक्षण  स्कूल
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  लिए  मूमि  को  अधिग्रहीत  करने  का  कार्य  चल  रहा

 विदेशी  पं  जो  निवेशकों  को  100  प्रतिशत  इक्थिटो  देमे  का  प्रस्ताव

 4231.  श्री  प्रतापराव  बी०  भोसले  :  क्या  विस  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विदेशी  पृ  जी  निवेशकों  को  100  प्रतिशत  इक्विटी  देने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  तथा  कारण  क्या

 क्‍या  कुछ  विदेशी  राष्ट्रों  से निवेश  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यह  प्रस्ताव  कब  से  प्रभावी  होंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  रामेहवर  :  ओर  100  प्रतिशत

 तोन्मुख  यूनिटों  तथा  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षत्रों  की  यूनिटों  में  पहले  हो  100  प्रतिषत  विदेशी  ईक्विटी
 की  खुली  अनुमति  दी  गई  है  ।

 ओर  नहीं  ।  विदेशी  निवेश  के  प्रस्ताव  विदेशी  कंपनियों  से  प्राप्त  होते  न
 कि  विदेशी  राष्ट्रों  से  |  ऐसे  प्रस्ताव  समय-समय  पर  प्राप्त  होते  रहते  हैं  और  उनका  निपटान  नीति  के
 आधार  पर  किया  जाता

 लोक  अवालतें

 4252. a seers बी० tae | : क्या विधि, न्याय
 ओर कंपनी  छा

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  स्थापित  को  गई  लोक  अदासतों  की  राज्य|संघ  राज्यक्षेत्रवार  संख्या
 कितनी

 इन  अदालतों  का  क्षेत्राधिकार  क्या

 क्या  देश  में  कुछ  और  ऐंसी  अदालतें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 संसदीय  कार्य  मंशालप  में  राज्य  मंश्री  तचा  स्याय  और  कंपनों  कार्य  सशालय  में  राज्य

 सन्‍्शी  रंगराजन  :  से  विभिन्‍न  राज्यों  !  संघ  राज्यक्षत्रों  में  जुनाई
 1991  तक  आयोजित  लोक  अदालतों  की  सस्या  दर्शित  करने  वाला  विवरण  संलग्न  लोक

 नियमित  रूप  से  गठित  न्यायालय  नहीं  वे  सुलह  के  माध्यम  से  विवादों  के  निपटारे  के  लिए
 स्वेच्छिक  प्रयास  लोक  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  समय-समय  राज्य  विधिक

 यता  और  सलाह  बोर्डो  तथा  जिला  विधिक  सहायता  समितियों  द्वारा  आयोजित  की  जाती  हैं  ।

 लोक  अदालतों  में  जिस  प्रकार  के  मामले  लिए  जाते  हैं  मोटर  मूमि
 विवाह  सम्बन्धी  मिविल  वाद  और  न्यायालय  की  अनुभति  से  प्रक्ममीय  छोटे

 घिक  मामले  सम्मिलित  हैं  ।

 विवरण

 राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोडों  जिला  विधिक  सहायता  समित्तियों
 हारा  आयोजित  लोक  अदालतों  की  संख्या

 3  1-7-1991  तक  उपलब्ध  जानकारी  के  आधार

 क्र०सं०  राज्य  विधिक  सहायता  और  आयोजित  लोक  अवालणतों

 सलाह  बोड़े  का  नाम  की  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  85
 2.  असम  41
 3.  बिहार  18
 4.  गोवा  7
 5.  गुजरात  484
 6.  हरियाणा  257
 7.  जम्मू-कक्मी  र  1
 8...  कर्नाटक  492
 9.  केरल  7

 10.  मध्य  प्रदेश  226
 11.  महाराष्ट्र  798
 12...  मणिपुर  4
 13.  मेघालय  3
 14.  उड़ीसा  1,000
 15.  पंजाब  2
 16.  राजस्थान  253
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 a फ७फ७छछ  छ#छछऋ

 2  3

 |  त्रिपुरा  3
 20.  तमिलनाडु  93
 21.  त्रिपुरा  3
 20.  उत्तर  प्रदेश  2
 23.  पद्िचमी  बंगाल  14
 22  आंडी  गढ़  2
 23.  दिल्ली  848
 24.  पांडिचेरी  4254. oft विजय wae पाटिल : कया बस्तर

 कुल  योग  4  848

 कपास  का  उत्पादन

 4254.  भी  विजय  गवल  पाटिल  :  क्‍या  बस्तर  भरती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बस्त्र  उत्पादन  की  स्थिति  कैसी

 क्‍या  कपास  की  अपर्याप्त  पूर्ति  और  निषेधात्मक  मूल्यों  के  कारण  वस्त्रों  के  उत्पादन  पर

 प्रतिकूल  प्रमाव  पड़ा  ओर

 यदि  तो  घरेलू  उपयोग  में  लाने  और  निर्यात  के  प्रयोजन  से  कपास  का  और  अधिक
 डल्पादन  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  के

 बस्तर  मस्तालय  के  राज्य  सन्‍त्री  अधोक  :  और  (a)  कपड़ें  ओर  याने  के

 उत्पादन  में  बृढ्धि  होने  की  प्रवृति  दृष्टिगत  हो  रही  यथपि  कपास  के  उत्पादन  में  गराबट  आने  के
 कारण  कपास  की  आपूर्ति  की  स्थिति  कुछ  कठिन  हो  गई  थी  और  इसके  कारण  कपास  की  कीमतों  में
 भी  वृद्धि  हुई  लेकिन  फिर  भी  मौसम  के  दौरान  मिलों  को  पूरी  तरह  से  कपास  उपलब्ध  होती  रही  ।
 बर्ष  1990-91  के  कपास  मौसम  के  दौरान  कपास  की  मांग  और  पूर्ति  की  स्थिति  में  उतार-चढ़ाब
 होने  के  कारण  वस्त्र  मिलों  के  सामने  पेश  आए  किसी  गंभीर  आर्थिक  संकट  के  बारे  में  सरकार  को
 कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 कपास  के  उत्पादन  में  सुघार  लाने  के  लिए  अभिज्ञात  किए  गए  विभिन्‍न  उपायों  में
 शामिल  है  कपास  ठपजकर्त्ताओं  को  प्रमाणित  बीजों  की  गहन  कपास  विकास  कार्यक्रम  में  तेजी

 प्रमुख  कपास  उपजाने  वाले  राज्यों  में  ऐसे  महत्वपूर्ण  जिलों  को  अभिज्ञात  करना  जहां  कि
 विद्लेष  कपास  उत्पादन  कार्यक्रम  बनाकर  प्रयासों  को  संकेन्द्रीत  किया  जा  पौधों  की  देख  रेख  के
 उपायों  में  सुधार  सिंचाई  सुविधाओं  में  सुधार  लाना  आदि  ।

 भविष्य  निधि  पर  व्याज  की  दर

 4255.
 डा  रमेश  दया  तोमर  ।

 :  बया  बिल्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मविष्य  निधि  पर  मिलने  वाले  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  करने
 का  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाम्तारास  :  नहीं  ।

 सामान्य  भमविष्य  निधि  अभिदाताओं  को  उपलब्ध  कर-लाभों  को  ध्यान  में  रखते

 12  प्रतिशत  वाधिक  वर्तमान  ब्याज-दर  उचित  समझी  गई  है  ।

 सरकारी  कमंणारियों  को  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान

 4256.  श्री  रमेश  चम्द्र  तोमर  :  क्या  विक्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  3500  रु०  से  अधिक  मूल  वेतन  पाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 देय  महंगाई  भत्त  की  किश्तें  उनके  भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  करा  दी  जाती

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कीमतों  में  अत्यधिक  वृद्धि  को  देखते  हुए  उपयुक्त  श्रंणी  के
 कर्मचारियों  को  महंगाई  मत्त  की  किहतें  नकद  रूप  में  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालाय  में  राज्य  मंत्री  धान्ताराम  :  वतंमान  आदिेक्षों  के

 3500/-  २०  प्रतिमाह  से  अधिक  वेतन  लेने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  ).7.90  से
 तथा  उससे  आगे  देय  महंगाई  भत्त  की  किस्तों  का  नकद  भुगतान  नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  उसके
 बजाय  वे  किस्तें  उनके  सम्बन्धित  भविष्य  निधि  खातों  में  जमा  कर  दी  जाती  हैं  ।

 और  1.7.91  से  दी  जाने  वाली  महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्त
 1991  के  वेतन  के  साथ  देय  है  ।  इस  किस्त  के  भुगतान  के  तरीके  का  निर्णय  मी  इसके  देय  हो  जाने
 पर  ही  किया  जाएगा  ।

 बाहनों  और  भशीनरी  पर  मल्यहास

 ]

 4257.  श्री  राजनाथ  सोनकश  शास्त्री  :  वया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  व्यापार  समुदाय  द्वारा  ।99।  के  पहले  तीन  महीनों  में  वर्ष  1990-91  के  लिए

 मूल्यह्वास  का  दावा  करने  हेतु  बड़  पैमाने  पर  वाहनों  की  खरीद  की  गई

 यदि  तो  वित्तीय  वर्ष  के  बिहकुल  अन्त  में  खरीदे  गए  ऐसे  वाहनों/मशीनरी  आदि
 पर  केवल  आनुपातिक  मूल्यह्वास  देने  की  बजाय  पूर्ण  मूल्यह्वास  दिये  जाने  के  कारण  क्‍या  और

 राजस्व  के  घाटे  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए
 जाने  का  बिचार

 विस  भम्जालय  में  राज्य  म्त्री  रामेदथर  :  ओर  मूल्यह्ास  का  दावा
 करने  के  निमित्त  कारोबार  में  लगे  व्यक्तियों  द्वारा  खरीदे  गये  वाहनों  की  संख्या  के  सम्बप्ध  में  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इस  प्रयोजनाथथं  कोई  प्रथक  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  है  ।
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 वित्त  2)  1991  के  खन्‍्ड  11  के  अन्तगंत  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि

 एक  सौ  अस्सी  दिनों  से  कम  की  अवधि  के  लिए  इस्तेमाल-शुदा  परिसम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  मूल्यह्लास
 आयकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  अनुमत्य  मूल्यछ्लास  की  राशि  के  50%  तक  सीमित  किया  जाए  ।

 दिल्‍ली  में  ध्यापारियों  द्वारा  करों  को  चोरी

 4258.  श्री  राजनाथ  सोनकर  ध्ास्त्रो  :  कया  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  दिल्‍ली  में  बेईमान  व्यापारी  अपनी  रोकड़  बही  में  नकद
 बिक्री  दर्शाते  हैं  जबकि  वास्तव  में  यह  विक्रो  उधार  के  आधार  पर  की  जाती  है  और  वे  ऐसे  बिलों
 को  बाद  में  धनराशि  की  वसूली  करने  के  लिए  अपने  पास  रखे  रहते

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  आयकर  तथा  बिक्री  कर  प्राधिकारियों  द्वारा
 ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  और  उन  पर  क्या  कायंवाही  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  में  ऐसे  बेईमान  व्यापारियों  का  पता  लगाने  के  लिए
 संगठित  अभियान  चलाने  का  ओर

 यदि  नहीं  तो  व्यापारियों  को  इस  प्रकार  काले  धन  को  एवेत  धन  में  बदलने  की  अनुमति
 दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रामेदवर  से  दिल्‍ली  बिक्री  कर
 1975  के  प्रयोजनों  के लिए  नकद  बिक्री  और  उधार  बिक्री  समतुल्य  मानी  जाती  क्योंकि

 बिक्री  नकद  बिक्री  तथा  उधार  बिक्री  दोनों  पर  लगाया  जाता  है  ।

 गत  तीन  वर्षो  में  दिल्‍ली  में  आयकर  प्राधिकारियों  द्वारा  जांच  के  लिए  गए  मामलों
 में  इस  प्रकार  की  कार्य  प्रणाली  का  कोई  भी  मामला  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 और  ओर  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रःन  ही  नहीं  उठते  ।

 सोमा  शुल्क  विभाग  को  निपडान  दुकानों  में  बस्तुएं  डपलब्ध  न  होना
 4259.  श्री  राजनाथ  सोनकर  धास्त्रो  :  कया  बिसत  भनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा-शुल्क  विभाग  की  निपटान  दुकानें  आम  जनता  को  उनके  व्यक्तिगत  उपयोग
 के  लिए  बेवने  के  बजाय  बड़ी  मात्रा  में  साड़ियों  और  अन्य  सामान  सरकारी  संस्थाओं  ओर

 एन०  सी०  सी०  कंडेंट  को  बेचती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  आम;जनता  को  अधिक  से  अधिक  वस्तुएं  देचने
 के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  इन  दुकानों  के अधिकतर  बन्द  रहने  तथा  वहां  सामान  न  मिलने  के  कारण  जनता
 को  अत्यधिक  असुविधा  और

 यदि  तो  सरकार  ने  देदा  विक्षेष  रूप  से  दिल्ली  में  सीमा  शुल्क  विभाग  की

 लिपटान  दुकानों  के  कामकाज  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?
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 वित्त  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  रामेदवर  से  जब्तशुदा
 साड़ियों  और  अन्य  उपमोकक्‍ता  वह्तुओं  को  मुझ्य  रूप  से  थोक  आधार  पर  पंजोकृत  सहकारी  समितियों
 और  राष्ट्रीय  उपमोक्‍्ता  सहकारी  संधों  को  बेच  दिया  जाता  है  जो  उन्हें  सुपर  सहकारी
 मण्डारों  आदि  के  जरिए  खुदरा  आधार  पर  वास्तविक  उपभोक्‍षताओं  को  आगे  बेच  देते  इस  तरह
 के  माल  को  सवास्त्र  सेनाओं/पुलिस/अद्धंसेनिक  बलों  की  कंटीनों  में  भी  बैचने  के  लिए  रखा  जाता

 थोड़ी  सी  मात्रा  में  उपभोक्ता  माल  पहले  आवे  सो  पहले  पाथवेਂ  के  आधार  पर  सीमा  घुल्क
 को  खुदरा  दुकानों  के  जरिए  खुदरा  आधार  पर  भी  बेचा  जाता  जल्दी  से  जल्दी  रकम  प्राप्त

 अधिक  समय  व्यनीत  हो  जाने  के  कारण  माल  को  खराब  होने  से  भण्डारण  के  स्थान  का

 ईहटतम  उपयोग  करने  आदि  की  दृष्टि  से  थोक  आधार  पर  बिक्री  को  प्रमुखता  दो  जाती  थोक
 बिक्री  से  बच्चे  हुए  माल  को  सीमा-शुल्क  की  खुदरा  दुकानों  को  ऐसे  माल  की  नियमित
 आधार  पर  सप्लाई  करने  का  और  कोई  स्रोत  नहीं  थोक  आधार  पर  बेचा  गया  माल
 भी  आम  जनता  के  पास  अम्य  अर्थात  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघों  आदि  के  जरिये

 पहुंच  जाता  है  ।

 हाल  ये  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  वीडियों  कैसेट  रिकार्डरों  कलाई
 की  बढ़ियों  आदि  जैसी  उच्च  मूल्य  की  वस्तुओं  के  अथक्षेष  को  आम  जनता  के  लाभ  के  लिए  हर
 रोज  बिक्री  आरम्म  होने  के  समय  पर  खुदरा  दुकान  के  बाहर  लगाये  गये  नोटिस  बोर्ड  पर  स्पश्ट  रूप
 मैं  प्रदशित  किया

 ]
 4260.  शी  भगवान  दांकर  राजत  :  कया  रक्षा  मग्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगरा  जिले  के  कितने  स्थाई  निवासी  सहास्त्र  बलों  क  तीनों  स्कन्धों  में  अपना  सेवा
 काल  पूरा  करने  के  उपरान्त  वर्ष  1985,  5,  1989  और  1990  के  दौरान  वषंवार  सेवानिवृत्त

 इनमें  से  कितने  सेवानिवृत्त  कर्मियों  का  पुनर्वास  किया  जा  चुका

 आगरा  जिले  में  भूतपुर्थ  सेनिकों  का  पुनर्वास

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हब  सेवानमिवत्त  कर्मियों  को  आवास  सुविधा  उपलब्ध  कराने
 का  कौई  योजना  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 रक्षा  सरजी  धारद  :  जिला  सँनिक  आगरा  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 1988,  1989  व  1990  के  दोरान  सेवानिवृत्त  हुए  आगरा  के  स्थाई  में  सदस्त्र
 पैसा  के  तीनों  स्कंधों  के  कार्मियों  की  संड्या  बषंवार  क्रमशः  480,  523  587

 पुननियोजित  किये  गए  सेवानिवृत्त  कामियों  का  ब्यौरा  नो  दिये  अनुसार  है  :--

 वर्ष  पुर्नांनयोजित  स्‍्व-रोजगार  में  लगे  कुल
 1988  106  ०6
 1989  72  11  83
 1990  59  17  76
 नमन  मकान  ०७७५  »»५>०  ५०९५०
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 और  सरकार  के  पास  सेना  के  सेवानिवुल्ल  कामिकों  को  आवास  उपलब्ध  करवाते
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  सेना  कल्याण  आवास  सगठन  द्वारा  आगरा  में  सेवारत  व
 भिवृत्त  सेनिक  कार्मिकों  तथा  युद्ध  में  मारे  गये  सैनिक्रों  की  परिनयों  के लिए  आवास  सुविधा  उपलब्ध
 करवाने  की  दृष्टि  से  एक  स्व-वित्त  योजना  चलाई  गई  इस  संगठन  ने  वर्ष  1089  तक  50
 मकानों  का  निर्माण  का  पूरा  कर  दिया  है  तथा  अमी  24  मक्कानों  के  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा

 दिल्‍ली  परिवहत  लिगस  के  बर्खास्त  कर्मचारियों  को  बहालो
 4:61.  भरी  शिव  दारण  वर्मा

 थी  गोविग्द  बसा  सुण्डा  )
 :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1988  के  दौरान  हड़ताल  में  माग  लेने  के लिए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के
 कितने  कर्ंचारियों  को  बर्खास्त  किया  गया

 अमी  तक  कितने  क्ंचारियों  को  नौकरी  पर  बहाल  कर  लिया  गया  और

 क्षेपर  कमंचारियों  को  बहाल  नहीं  किए  जाने  के  वया  कारण  हैं  और  उन्हें  कब  तक
 बहाल  किए  जाते  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  समजालय  के  राज्य  मसत्री  जगदोश  :  3,125
 कर्मचारी  ।  *

 2,956  कमंचारी  |

 )  श्लेष  वर्लास्त  कमंचारियों  ने  बहाली  के  लिए  आवेदन  नहीं  दिये  हैं  ।

 चपए  का  सल्‍्य
 4262.  थी  सत्व  गोपाल  मिश्र  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वष  1971

 को  आधार  वर्ष  मानते  हुए  रुपए  का  वर्तमान  मुल्य  कितना  है  ?

 वित्त  सस्दालय  में  राज्य  सगत्नी  रामेदवर  :  ओद्योगिक  श्रमिकों  के  उपमोगता

 मुश्य  सूचकांक  क॑  ब्युस्क्रम  में  भापित  मारतीय  रुपए  का  आधार  1971  के  अनुसार  1991

 नतस  में  18.5  पंसे  बंठता  है  ।

 सझिजकासी  के  विकास  हेतु  बिधय  बेंफ़  से  सहायता

 4263.  डा०आर०  कगा०  गोबिस्वाराखुलु  :  गया  वित्त  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  छिवकासी  के  विकास  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  विए्व  बेंक  से  कोई  सहायत
 दो  गईं  ओर

 ()  यदि  तो  चालू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जिस  सन्जालय  में  राज्य  मगनो  रामेषयर  :  ओर  तमिलनाडु  शहरी
 विफास  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  2002  लाख  अमरोकी  डालर  के  समकक्ष  औद्योगिक
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 विकास  संघ  के  करण  के  वास्ते  विकास  क्रण  करार  पर  विह्व  ढौंक  के  साथ  !6.9.1988  को  हस्ताक्षर
 किए  गए  इस  परियोजना  में  स्थलों  और  गंदी  बस्ती  सुधार  यातायात  प्रबन्ध
 और  परिवहन  जंसे  घटक  शामिल  यह  परियोजना  जल  सड़क  तूफान  के  पानी  के  लिए

 ठोस  अपशिष्टट  दुकानें  लोक  ट्रक  टभिनल  और  बस  सड़क
 निर्माण  आदि  जंसी  सेवाओं  को  प्रदान  करने  और  उनके  अनुरक्षण  के  लिए  उपस्कर  और  सिविल
 निर्माण  कार्यों  को  वित्तपोषित  करने  के  जरिए  नगरपालिका  सेवाओं  की  सहायता  करने  के  लिए
 पालिका  दहाहरी  विकास  निधि  को  भी  विफत्तपोषित  करती  है  ।  छशिवकासी  स्थानीय  निकायों  में  से  एक  है
 जिसे  हन  नगरपालिका  सम्बन्धी  सेवाओं  के  लिए  यह  निधि  मिलती  है  ।

 इत्मागिरी  जिला  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  क ेलिए  ऋण

 |

 4264.  श्री  गोविन्दराव  निकस  :  क्‍या  बित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेगे  कि  :

 क्या  डौंक  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  75%  तक  का  ऋण  उपलब्ध  करवाते

 यदि  तो  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  डेयरी  बिकास  ओर  मुर्गी-पालन  के  लिए
 ऋण  हैतु  आवेदन  करन  वालों  की  संड्या  कितनी  और

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  अस्वीकृत  किए  गए  आवेदनों  की  कितनी  है  तथा  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 बिक  सस्त्ालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बैंकों  हारा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  जो  लघु  उद्योगों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किए
 लाने  के  हकवार  दिये  गये  ऋ्रण  और  अग्निमों  को  अन्य  बातों  के  साथ  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के
 अग्नरिमों  के  रूप  में  माना  जाता  है  और  ऐसे  अग्निम  उदार  माजिन  सम्बन्धी  अपेक्षाओं  के  योग्य  हो  जाते

 हैं  भारतीय  रिजवं  बेंक  की  वतंमान  हिंदायतों  के  अनुसार  कैंकों  द्वारा  25,000  रुपये  और  उसके
 समेत  ऋण-सीमा  पर  किसी  भी  प्रकार  के  माजिन  को  मांग  नहीं  की  जानी  25,000  रुपये
 से  ऊपर  की  ऋण-सीमाओं  के  मामले  ऋण  के  प्रयोजन  और  मात्रा  और  मात्रा  के आधार  पर

 15%  से  25%  के  बीच  भारजिन  लिया  जाता  है

 और  भारतीय  रिजवं  ब्ॉंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  में  अस्वीकृत  किये  गये
 आवेदनों  की  संख्या  से  सम्बन्धित  जिला-वार  आंकड़े  प्राप्त  नहीं  होते  उन

 जिम्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  रत्नागिरी  जिले  में  हेयरी  विकास  और  मुर्गी-पालन  के  लिए  ऋण

 मंजूर  किये  गये  से सम्बन्धित  जिला-वार  आंकड़  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख
 दिये  जायेगे  ।

 उड़ीसा  को  प्रति  व्यक्ति  केलतीय  अनुवान

 4265.  श्री  गोबिस्य  चस्र  मुडा  :  क्‍या  वित्त  सम्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  को  दी  जा  रही  प्रति  व्यक्ति  कंन्‍्द्रीय

 भषुदान  राक्षि  में  वृद्धि  करने  हेतु  अनुरोध  किया  ओर
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 यदि  तो  ६स  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?  -

 बित्त  मस्शालव  में  राज्य  संत्रो  शान्तारास  :  ओर  उड़ीसा  सरकार
 राज्य  को  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  आबंटित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  अनुरोध  करती  रही  है  ।

 उड़ीसा  सहित  विभिन्‍न  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  का  निर्धारण  योजना
 आयोग  द्वारा  किया  जाता  है  और  यह  निर्धारण  इस  प्रयोजन  हेतु  निर्धारित  समूची  राशि  में
 संशोधित  गाडगिल  फामू ला  आदि  जंसे  मानदण्ड  के  आधार  पर  किया  जाता  इस  प्रकार  कन्द्रीय

 सहायता  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हो
 पाया  ।

 रस्नागिरी  में  राष्ट्रीयकत  बैंकों  कों  नई  क्षाखायं  खोलमा

 ]

 4266.  झओ॥री  गोविग्वराव  लिकम  :  क्‍या  विस  मसम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  रत्नागिरी  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  नई  शाखायें  खोलने  का

 बिचार  और

 यदि  तो  उपरोक्त  जिले  में  उन  जमहों  के  नामों  का  जैंकवार  बिवरण  क्‍या  है  जहां

 इम्हें  खोला  जाना  है  ?

 विस  सस्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  दलबोीर  :  ओर  वतंमान  शाखा

 लाहसेंसिंग  नीति  (1990-95)  के  अन्तगंत  राष्ट्रीथक्ृत  बँकों  की  शाखाएं  खोलना  एक  सतत  प्रक्रिया
 जो  इस  विषय  में  भारतीय  रिजवं  बक  द्वारा  जारी  लाइसेंसों  के  जरिए  संचालित  होती  अतः

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  महाराष्ट्र  के  र॒त्तागिरि  जिले  में  बैंकों  की  कितनी  शाखाएं
 खोली  जाएंगी  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  जमा  घनराशि  तथा  ऋण

 4267.  भरी  संयद  झाहबुददीन  :  नया  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  में  कमंचारियों  की  बैंकवार

 कुल  संख्या  कितनी

 (a)  प्रत्येक  बंक  में  गर-लिपिकीय  कमंचरारियों  का  अनुषात्त  कैया

 और

 31  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रति  अधिकारी  और  प्रति  कमंच्रारी  जमा

 राशि  और  क्रणों  का  बकवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  दलबीर  :  से  20  राष्ट्रीयकृत  बंकों

 से  प्राष्स  सूचना  संलगन  विवरण  में  दिया  गया  है  ।
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 rE  न  म+  नमन  कनकनन«  न  नमन  नमन  मऊ  क+-+++म

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राज्यों  को  वित्तीय  सहापता

 ]

 4268.  श्री  दिव  द्ारण  वर्मा  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  अब  तक  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्येक्रम  के  अन्तर्गेत
 विशेष  रूप  से  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  और  पिछड़ें  समुदायों  के  विकास  के  लिए
 बकों  द्वारा  राज्यों  को  वर्ष-बार  और  राज्य  वार  कितनी  धनराधि  दी  गई  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्यवार  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ?

 वित्त  संज्रालय  में  राज्य  ससत्रो  दइलबोर  ओर  वतंमान  आंकड़ा

 सूचना  प्रणाली  से  पिछड़े  समुदायों  के  हिताधिकारियों  की  संख्या  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  ब॑  को  द्वारा  उन्हें  दी  गई  धनराधि  सम्बन्धी  सूचना  भलग  से  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  1991  बँकों  द्वारा  समन्वित
 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंस  अनुसूचित  अनुसूचित  जन्तजाति  समेत  हिताधिकारियों  की
 राज्यवार  संख्या  संलगन  विबरण  1,  I,  और  111  में  दी  गयी  है  ।
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 1  1913  लिखित  उत्तर
 ता  सससइऊसफकफॉऑएए  सडसडफकसकइकसअन्-्नतञनलञतनननननन_-_त_त3-त_३3लत+तनतनतततततततत_तंेंे

 असम  में  आदिवासियों  को  रबड़  बोर्ड  से सहायता

 4269.  डा०  अयस्त  रंगपी  :  क्या  वाणलिक्ष्ण  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  के  कारबी  अंगलोंग  जिले  में  जब  से  रबड़  बोर्ड  ने  वहां  पर  काम  करना  प्रारम्भ
 कया  है  कितने  आदिवासियों  की  सहायता  की

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  वर्ष-बार  इन  आदिवासी  लाभाधियों  को  कितनी
 सहायता  दी  गई  और

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  हेक्टेयर  भूमि  में  रबड़  की  फसल  उगाई  गई  ?

 बानिए्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पो०  :  रबड़  बोर्ड  ने  असम  में  जब
 से  काम  करना  आरम्म  किया  है  तब  से  अब  तक  लगमग  425  आदिवासी  रबड़  उपजक़र्त्ताओं  की

 सहायता  की  है  ।

 उपयुक्त  आदिवासी  लाभग्रहियों  को  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  लगमग  57.50  लाख
 हपये  की  राषशि  दी  गई  जिसका  वर्षव।र  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1986-87  6-87  तक  2.25  लाख  र०
 1987-88  14.24  लाख  रु०

 1988-89 9  15.33  लाख  र०
 1989  90  16.05  लाख  रु०
 1990-9 1  9.63  लाख  रु०

 कारबी  अंगलोंग  में  रबड़  उगाए  गए  क्षंत्र  का  वर्षवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  परिमाण

 1980  122.78  96
 2  192

 1982  14.26
 1983  21.62
 1984  35.70
 1985  35.70
 1986  204.90
 1987  208.03

 1988  208.03

 1989  114.79
 1990 ए७रूचूइस्‍उइहइूृ इइृ  ृखृक्‍उ

 योग  985.73
 बन  ननन-+  ने

 पन-+मनानन



 लिखित  उत्तर  23  1991

 संबिधान  को  नोंवी  अनुसूची  में  हृवकरधा  आरक्षण  अधिनियम  196 5  को  झामिल  करना

 4270.  भरी  मोरेदबर  साथे  :  क्या  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  फो  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हथकरघा  अक्षण  1985  की  संविधान  की  नौंबी  अनुसूची  में

 सम्मिलित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  भम्जालय  के  राज्य  सस्ती  अध्योक  :  ओर  (a)  हथकरघा  पर
 विषयोष  रूप  से  उत्पादन  करने  के  लिए  उत्पादों  के  आरक्षणਂ  का  मामला  सरकार  की  वचनवद्धता

 है  ।  ऐसी  व्यवस्था  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं  का  1985  में  की

 गई  है  तथा  इसे  अधिनियम  के  अन्तर्गेत  जारी  आदेश्षों  द्वारा  क्रियानिवित  किया  जाना  था  जिसके  तहत
 हथकरघा  पर  विशेष  रूप  से  उत्सादन  के  लिए  कुल  22  हथक  रघा  मदों  को  आरक्षित  किया  गया  था  ।

 कानूनी  अड़चनों  क ेकारण  अधिनियम  ओर  आदेश  ही  पड़े  हुए  इन  कानूनी
 समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  संविधान  संशोधन  विधेयक  1990,  लोक  सभा  के

 मानसून  और  शीतकालीन  सत्रों  में  उसके  विचारार्थ  तथा  अनुमोदन  के  लिए  पेश  किया  गया  था  ।
 अन्य  कार्य  दबाव  के  कारण  इस  संक्षोषन  विधेयक  को  विचार  तथा  उसका  अनुमोदन  करने  के  लिए
 उठाया  नहीं  जा  सका  ।  संसद  के  चालू  सत्र  में  इस  विधेयक  को  दुबारा  पेश  करने  से  पहले  कुछ
 प्रक्रिया  का  अनुपालन  करना  होगा  जिस  के  संबन्ध  में  कारंवाई  चल  रही  हैं  ।

 निर्यात  प्रक्तिया  का  सरलीकरण

 4271.  भो  के  तुलसीऐया  वारहायार  :  क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  निर्यात  सम्बन्धी  प्रलेखन  को  सरल  बनाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 यह  कब  से  प्रभावी  होगा  ?

 जालनिल्य  सस्धालय  के  राज्य  मतत्री  भ्रीपो०  जा

 निर्यातकों  द्वारा  प्रतिपूर्ति  लाभों  के  लिए  दावा  पेश  करने  के  सम्बन्ध  में  सरलीकृत  आवेदन
 निर्यात  एवं  अधि  प्राप्ति  सम्बन्धी  बंक  प्रमाण-पत्र  और  अन्य  सहायक  दस्तावेज  दनांक  3)

 1991  की  सावंजनिक  सूचना  स०  टी  सं।/(पी-एन)  90  93  द्वारा  अधिसूचित
 किए  गए  शुल्क  छूट  योजना  क  अन्तग्रंत  लाईसेन्स  प्रदान  करने  सम्बन्धी  सहायक  दस्तावेजों  मे
 जो  सरलीकरण  किया  गया  है  उसे  भी  दिनांक  14  1991  की  सावेजानक  सूचना  सं०  191-
 आई  टी  सी  द्वारा  अधिसूचित  किया  गया  इन  सा्बंजनिक  सूचनाओं  को
 प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 उपयुक्त  संशोधन  इन  सार्बजनिक  सूचनाओं  के  जारी  होने  की  तारीलों  से  प्रशावी
 हो  गए  हैं  ।

 242



 1913  लिक्षित  उत्तर

 विदेशी  पृ  लौ  नियेश

 -  भी  विजम  भवल  पाटिल  :  क्‍या  बित्त  सन्‍्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  में  लाभांश  और  रायल्टी  के  रूप  में  विदेशी  पू  जी  निवेश  के  लिए  विद्यमान  दिशानिर्देश

 ब्  श  च्व  श्

 क्या
 कया  विदेशी  पृ  जीनिवेश  से  आर्थिक  व  वित्तीय  क्षत्रों  मे ंकोई  सहायता  मिली

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  चाहती  है  कि  लामांश  तथा  रायलटी  का  निवेश
 होने  से  विदेशी  पू  जी  निवेश  दुगना  हो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेहबर  :  वे  विदेशी  कम्पनियां  जो  मारतीय
 कम्पनियों  में  ईक्विटी  सहभागिता  के  लिए  अनुमत  भारतीय  करों  के  अधीन  लाभांदा
 प्रत्यावतन  की  पात्र  वे  घरेलू  बिक्री  के  5  प्रतिशत  तक  और  निर्यातों  का  8  प्रतिशत  तक  रायल्‍टी
 का  भी  प्रत्यावतेन  कर  सकती  हैं  ।

 उच्चतर  प्रौद्योगिकी  को  उपलब्ध  निर्यातों  में  बुद्धि  करने  तथा  उत्पादन  आधार
 का  विस्तार  करने  के  लिए  विदेशी  निवेश  और  प्रौद्योगिकी  सहयोग  करा  स्वागत  किया  जाता  है  ।

 और  उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  में  51  प्रत्रिशत  तक  विदेशी  ईकिवटी  प्रत्यक्ष
 विदेशी  निवेश  के  मामले  में  लामांश  अदायगी  की  असुमवि  होगी  ताकि  ऐसी  अदायगियों  के  कारण
 व्यय  को  किसी  निदिबरत  अवधि  के  पद्चात्‌  निर्यात  लामों  के  द्वारा  सतुलन  को  सुनिदिचत  किया
 जा  सके  ।

 होमियोप॑ थिक  औषधियों  का  आयात

 4273.  श्रीगोविस्द  चर  मुण्छा  :  क्या  बाणलिज्य  मरत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  होमियोपथी  के  मोथ्‌  टिक्कर  और  अन्य  विशेष  औषधियों
 का  आयात  करने  की  अनुमति  देने  के  कया  कारण  है  जबकि  इनका  निर्माण  अपने  देहा  मे  मी  होता  है
 और  इनका  निर्यात  भी  किया  जा  रहा

 उन  होमियोपे  थिक  औषधियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  आयात  की  अनुमति  दी  गई
 है  लेकिन  इन  ओषधियों  को  निर्माता  देशों  में  भहीं  बेचा  जाता  और

 क्‍या  सरकार  का  मारी  आथिक  सकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  नीति  में  कोई
 परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 वाजिल्य  मस्त्रालय  के  राज्य  सरतो  पी०  :  हन  होम्योपंथिक  औषधियों
 के  आयात  की  अनुमति  वास्तविक  प्रयोग/स्टाक  और  बिक्री  के  लिए  सभी  व्यक्ितयों  को  दी  जा  रही

 ताकि  वांछित  स्‍तर  और  क्वालिटी  की  ऐसी  औषधियों  की  सहज  उपलब्धता  सुनिद्दिचत  हो  सके  ।
 ऐसे  आयात  विदेश  में  विनिरभित  होम्योपैणिक  ओषधियों  के  पूरक  हैं  ।

 243



 लिखित  उत्तर  23  1991
 >अम««०»«म->न»क%»मनमननभमाणाणा।

 डा०  विलिमर  स्कवावे  गम्म  एन्‍्ड  पश्चिमी  जमंनी  द्वारा  विनिरभमित  सिनेरैरिया
 मेरिटिमा  सककस  देश  में  आयात  की  जा  रही

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 डिवेल्चरों  पर  ब्याज  दर  की  वापसी

 4275.  श्री  गुरुवास  कासत  :  क्या  वित्त  मन्‍्झशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  डिबेन्चरों  पर  ड्याज  दर  वापस  लिए  जाने  से  बंकों  पर  प्रतिकूल  प्रमाव
 कया  धन  विनियोग  वाली  कम्पनियां  अब  बँकों  की  बजाय  पूजी  बाजार

 को  प्राथमिकता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  बया

 क्या  सरकार  का  विचार  धन  विनियोग  वाली  कम्पनियों  द्वारा  अपनी
 अछिष्येष  निधियों  को  बंकों  में  जमा  करने  के  लिए  उन्हें  आकर्षित  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाने  का

 और

 (8)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विफ्त  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  से  ($)  सूचना  एकत्र  कीजा

 रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 बाढ़-प्रवण  क्षेत्रों  मे ंबोसा  कराने  के  लिए  प्रोमियम

 4276,  भ्री  गुरूदास  कामत  :  क्या  वित्त  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाढ़-प्रवण  क्षत्रों  में  सम्पत्ति  मालिकों  को  बीमा  कराने  के  लिए  अधिक  प्रीमियम

 देना  पड़ता

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  और

 ऐसे  मामलों  में  प्रीमियम  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 मफोस  ओर  माफिया  को  तस्करी

 |

 4277.  थी  विधयनाथ  शास्त्री  :  क्या  जिस  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  और  विशेष  रूप  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  गत  एक  वर्ष  स ेअफीम  और  माफिया

 की  तस्करी  में  अत्यधिक  वि  हुई
 यदि  तो  इस  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  या

 उठाने  का  प्रस्ताव  और
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 गत  तौन  वर्षों  के  दोरान  बषंवार  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मूल्य  की  अफीम  व

 माफिया  जब्त  को  गई  और  किन-किन  जगहों  से  कितने  तस्करों  को  गिरफ्तार  किया  गया  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेशचर  :  ओर  पिछले  एक  वर्ष  के
 दौरान  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  और  विशेषकर  पूर्थी  उत्तर  प्रदेश  में  अफ्रीम  और  मार्फीन

 के  अथैध  व्यापार  में  कोई  वद्धि  नहीं  हुई  विभिन्न  औषध  कानून  प्रवर्तन  एजेंसियां  अवैध

 विधियों  को  रोकने  के  लिए  सतकंता  बनाए  रखती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  पकड़ी  गई  अफीम  ओर  मार्फीन  की  मात्रा  और
 गिरफ्तार  किए  गए  ध्यक्तियों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  हैं  :---

 वर्ष  अफीम  मार्फीन  गिरफ्तार  किए  गए
 कि०  ग्राम  कि०  ग्राम  व्यक्तितयों  की  संख्या

 1988  3304  23  600
 1989  4855  92  831
 1990  2114  6  367
 1991  1427  4  615

 च्‌  कि  अफीम  और  मार्फीन  का  मूल्य  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  है  और  उसकी  प्रतिशतता/शुद्धता  पर
 निर्मर  करता  पकडी  गई  अफीम  और  मार्फीन  के  मूल्य  को  दर्शाना  सम्मव  नहीं  अफीम
 लिखित  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेपकड़ी  गई  थी

 उत्तर  पद्िचम  और  इसकी  कुछ  मात्रा  जम्मू  और
 ओर  तमिलना  हु  से  भी  पकड़ी  गई  थी  जबकि  मार्फीन  महाराष्ट्र  उत्तर

 तमिलनाड़  और  बिहार  से  पकड़ी  गई  थी  ।

 पुछ  क्षत्र  में  पाकिस्तानी  सेनाओं  हारा  अकारण  गोलाबारी  किया  जाना

 ]
 4278.

 ह
 तारा

 अन्य  सच्डेलबाल भोंसले  |
 :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1991  के  एक्सप्रंसਂ  में
 पाकिस्तानी  दुष्स  अनप्रोवोक्ड  फाइरिंग  ऑन  इण्डियन  पोजीर्शसਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की
 ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या

 गोलाबारी  के  दौरान  कितने  लोग  मारे

 कया  पाकिस्तान  सरकार  को  इस  संबन्ध  में  विरोध-पत्र  दिया  गया
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 (8)  यदि  तो  तल्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  ऐसी  घटनाओं  में  मारे  गये  नागरिकों  को  कोई  मुआवजा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  दारद  :  से  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  छपी  रिपोर्ट  देखी

 भारतीय  और  पाकिस्तानी  सेनाओं  के  बीच  नियंन्त्रण  रेखा  के  दोनों  ओर  से  गोलाबारी  किए  जाने  की

 घटनाएं  हुई  हैं  जिनमें  दोनों  ओर  के  कुछ  सेनिक  हताहत  हुए  ।  अधिक  ब्यौरा  देता  उपयुक्त  नहीं

 और  (8)  मारत  और  वाकिस्तान  के  संन्य  संक्रिया  महानिदेशक  दुरमाष  पर  प्रति

 सप्ताह  एक  दूसरे  से  सम्पक  करते  दोनों  ओर  से  इस  बात  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  गया  है
 कि  सीमा  पर  गोलावारी  और  तनाव  को  बढ़ने  न  दिया  जाए  ।

 से  पुछ  सेक्टर  में  जुलाई  ।891  के  दौरान  गोलाबारी  घटनाओं  में  हमाशा
 कोई  नागरिक  नहीं  मारा

 नशीलो  दवाओं  की  तस्करों  के  संबंध  में  गिश्फ्तार  किये  गये  व्यक्ति

 ]

 4279.
 धो  प्रकाश  यो  भुरावाषरियष्प  |

 :  कया  बिस  संजो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षोਂ  के  दौरान  सीमा  पार  से  नशीली  दवाओं  की  तस्करी  करते  हुए  वर्षवार
 किसने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  और

 ऐसे  ब्यक्ितयों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विस  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  रामेदबर  :  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  सीमा
 पार  से  स्वापक  भौषध  तथा  प्रमावी  पदार्थों  की  तस्करों  करते  हुए  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियाँ
 की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  गिरफ्तार  किए  व्यक्तियों
 को  संख्या

 1988  244
 1989  100
 1990  46

 इन  सभी  मामलों  में  स्वापक  औषध  तथा  प्रभावी  पदार्थ  1985  के
 अन्तगत  जांच  तथा  अभियोजत  सम्बन्धी  कारंवाई  की  गई  थी  ।
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 अतिभूति  ओर  वितिमय  ओड

 ]
 4280.  श्री  गुददास  कामत  :  वया  बिल  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिक्यूरिटीज  एण्ड  एक्सचेंज  बोर्ड  आफ  इण्डिया  की  कईं  बड़ी  कम्पनियों  के  विक्डध
 लगातार  शिकायतें  प्राप्त  हो  रही

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  और

 ऐसी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  |  श्री  रामैधवर  ठाकुर  :  और  जी  हां  ।  भारतीय

 प्रतिमूति  एक्सचेंज  बोर्ड  को  कपनियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  इनमें  कई  बड़ी
 कम्पनियों  के  विद्वद्ध  प्राप्त  हो  रही  शिकायतें  मी  शामिल  भारतीय  प्रतिमृति  एक्सचेंज  बोड
 को  पिछले  4  महीनों  से  लेकर  5  महीनों  के  दौरान  प्रतिमाह  700  कम्पनियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त

 हुई
 कम्पनी  1956  में  गलती  करने  वाली  कम्पनियों  से  निवेशकों  के  हितों  की

 रक्षा  करने  का  प्रावधान  इस  अधिनियम के  प्रावधानों  के  अन्तगंत  उपयुक्त  मामलों  में  कम्पनियों
 के  विरुद्ध  कारंवाई  की  जातो  है  |

 भायात  निर्यात  के  प्रेषित  माल  कौ  थोरो

 428  1.  भी  गुरूदास  कामत  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  पत्तन  पर  विभिन्‍न  रसायनों  के  आयात  तथा  निर्यात  किए  जाने  वाले  प्रेषित

 माल  की  चोरी  हो  रही

 यदि  तो  किन  विशिष्ट  मदों  की  चोरी  हो  रही

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  अपराधी  गिरफ्तार  किये  और

 इस  प्रकार  की  चोरियों  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  कदम  उठे  जा  रहे  हैं  ?

 जल-गमूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  (et  जगदोश  :  ओर

 हां  ।  चोरी  के  कुछ  मामले  सामने  आए  हैं  जिनमें  निम्नलिललित  वस्तुएं  शामिल  हैं  :--

 (i)  बेथाबुथोलां/नेथोल/|अरोधिन  कमिकल

 (४)  सोडियम  हाईड्ोसल्फेट  (ii)  एम्पिसिलिन|एमोक्शिशिलन

 (iv)  फ्लोरोपरोमेजिन

 (५)  (५७३)  थियोफिलिन  अनहाइड़िश  बी०

 हां  ।

 अनेक  कदम  उठाए  गए  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  गोदियों  और  दूरस्थ  कन्टेनर  क्षंत्रों  में  पुलिस  तथा  सुरक्षा  कर्ियों  हारा  गएत  लगाना  ।
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 जहां  तक  संमव  गोदियों  से  कन्टेनर  यार्डों  तक  कन्टेनर  ट्रैफिक  के  लिए  नामित

 मार्ग  का  प्रयोग  ।
 कन्टेनर  ढोने  वाले  सड़क  वाहनों  के  आवागमन  पर  निगरानी  ([४)  रात  के  दौरान

 कीमती  रसायन  ढोने  वाले  वाहनों  की  मार्ग  रक्षा  और  (४)  रसायनों  को  मजबूत  ताले  वाली  छॉड  में

 रखना  ।
 नशीले  पदार्थों  के  लियंत्रण  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  नोति

 4  82.  क्री  सुकुल  वासमनिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  को  नशीले  पदार्थों  के  नियंत्रण  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  नीति  पर  अमेरिका
 के  विदेश  विभाग  की  मारत  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  जानकारी  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि
 औषधीय  प्रयोग  के  लिए  मारत  अफीम  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  देश  परन्तु  सरकार  के  नियंत्रण
 औौर  निगरानी  बढ़ाने  के  घोषित  इरादों  के  बावजूद  अवेध  अफीम  दुरुपयोग  और  इसकी  बिना  लाइसेंस
 की  खेती  में  वद्धि  हो  रही

 क्या  पर्याप्त  संसाधनों  के  नीतियों  का  कारगर  ढंग  से  संपोजन  और  कठो  रता  से
 क्रियान्वयन  न  किये  जाने  क  कारण  नशीले  पदार्थ  विरोधी  प्रयासों  को  क्षति  पहुंची  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  रामेहवर  :  से  तक  भारत  सरकार  को

 ओऔषध  द्वव्यों  के  नियंत्रण  सम्बन्धी  अन्तरराष्ट्रीय  पर  अमेरिका  के  विदेश  विभाग  की
 नहीं  की  रिपोर्ट  की  जानकारौ  मारत  वंद्य  अफीम  को  अन्यत्र  इस्तेमाल  किए

 जाने  और  अफीम-पोस्त  की  अवंध  खेती  किए  जाने  के  बारे  में  रिपोर्ट  में  की  गई  कुछेक  टिप्पणियों  से

 सहमत  नहीं  काफी  लम्बे  समय  से  भारत  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  नियंत्रण  सम्बन्धी  एक
 व्यापक  प्रणाली  को  अन्तरर्राष्ट्रीय  समुदाय  द्वारा  स्वापक  ओऔषध  द्रव्य  विषयक  एकल  किया
 के  अनुच्छेद  23  को  तेयार  करन  के  लिए  एक  प्राडल  के  रूप  में  अपनाया  गया  था।॥  यूनाइटेड  नेहान्ज
 फंड  फार  डग  अब्यूस  कन्ट्रोल  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  जिसन  भारत  का  1091  में  दोरा  किया  थए
 भारत  में  अफीम  की  खेती  और  इसके  भष्डारण  पर  कड़ा  नियंत्रण  रखे  जान  की  सराहना  की
 अमेरिका  में  भारत  से  अफीम  वाले  एक  बड़े  क्रता  ने  रखने  में  भारत  से  अफीम
 डत्पादन  ओर  इसकी  सुरक्षा  कै  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया  था  और  इस  सर्वेक्षण  के  आधार  पर
 ates  में  एक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  है  जिसमें  पोस्त  की  खेती  पर  नियंत्रण  रखने  सम्बन्धी  भारतीय
 प्रणाली  की  सराहना  की  गई  संसासन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  बावजूद  भारत  सरकार  स्वापक
 औषध  द्रव्य  और  मन  प्रमावी  पदार्थों  के  अवेध  व्यापार  की  रोकथाम  करने  क॑  कार्ये  को  उच्च
 मिकता  देती  है  और  भारतीय  प्रवतंन  ए  ब्रेन्सियों  द्वारा  प्राप्त  परिणामों  की  आई०  सी०  पी०  भो०
 इस्टरपोल  तथा  अन्तरराष्ट्रीय  नाकोटिक्स  नियत्रण  ब्यौरो  द्वारा  सराहना  की  गई  इन्टरपोल  की

 अनुवर्ती  रिपोर्टों  से यह  पता  चलता  है  कि  दक्षिण-पद्िचमी  एशिया  में  उत्पादन  होने  वाली  हेरोइन  का

 लगभग 70 प्रतिशत भाग बालकन के रास्ते से ईरान और टर्की के जरिए यूरोप पहुंचता है न कि भाश्त के रास्ते | इथका श्रेय मुख्य रूप से भारत में प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कठोर प्रवतेन सम्बन्धी उपायों को जाता है । 248



 1913  )  मन्‍्त्री  द्वाश  वक्‍तव्य

 12.00  झ०  प०

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 सोवियत  संघ  में  घटनाएं

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोवियत  संघ  में  हो  रही  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  कल  समा  जानकारी  प्राप्त
 करना  चाहती  थी  ।  मेरे  विचार  से  विदेश  मन्त्री  जो  के  पास  इसकी  जानकारी  मैं  उनसे  अनुरोध
 करू  कि  वह  एक  वक्‍षतथ्य

 विदेशी  मंत्री  माभव  सिह  :  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  19
 1991  को  सोवियत  संघ  की  घटनाओं  के  विषय  में  मैंने  इस  सदन  को  20  1991  को  सूचित
 किया  इसके  बाद  से  सोवियत  संघ  में  धघटनाचक्र  बहुत  तेजी  के  साथ  घूमा  21  अगस्त  को
 सोवियत  संसद  के  संचालक  अध्यक्ष  मण्डल  ने  औपचारिक  रूप  से  यह  धोषणा  की  कि  राष्ट्रपति
 गोर्बाचोव  को  निकाला  जाना  गैर  कानूनी  था  तथा  उन्हें  फिर  राष्ट्रपति  बनाया  राष्ट्रपति  22
 अगस्त  को  सवेरे  मास्को  वापस  आ  गये  ।  उन्होंने  मास्‍्को  में  राष्ट्रपति  के  रूप  में  अपना  कार्यमार  पुनः
 सम्माल  लिया  है  ।

 कल  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  राष्ट्रपति  गोर्बाचोव  को  एक  संदेश  भेजकर  उनकी  तथा  उनके
 परिवार  के  सदस्यों  के  कुदल-मंगल  पर  राहत  तथा  ख्टी  व्यक्त  की  है  और  भारत  की  सरकार  तथा
 भारत  के  लोगों  की  ओरं  से  इस  बात  पर  संतोष  व्यक्ष  किया  है  कि  उन्होंने  सोवियत  संघ  के
 पति  के  रूप  में  पुनः  अपना  कार्यमार  सम्भाल  लिया  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  रूसी  सोवियत  संधीय
 वादी  गणतंत्र  के  राष्ट्रपति  श्री  बोरिस  येल्तसिन  को  भी  एक  सदेश  भेजा  जिसमें  उन्होंने  सोवियत  संघ
 में  संवंधानिक  व्यवस्था  की  पुनर्स्थापना  में  उनकी  मूमिका  की  सराहना  की

 सोवियत  संघ  में  जो  कुछ  हुआ  है  वह  लोकतांत्रिक  मूल्थों  की  पुनः  पुष्टि  और  लोगों
 की  इच्छा  शक्षिति  की  जीत  यही  वे  मुल्य  हैं  जिनके  लिए  हम  स्वयं  पूर्णतः  प्रतिबद्ध  हैं  और  यही
 हमारो  राजनीति  के  आधार  स्तम्म  हैं  ।

 और  पुनसंरचनाਂ  की  प्रक्रिया  शुरू  करने  में  और  शांति  और

 सहयोग  पर  आधारित  संसार  की  दृष्टि  देने  में  राष्ट्रपति  गोर्बाचोव  की  अद्वितीय  मूमिका  के  विषय  में

 माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  --  एक  ऐसी  दृष्टि  जिसके  हम  स्वयं  हामी  हैं  और  जो  नामिकीय  अस्त्र

 मुक्त  एवं  अहिसक  संसार  के  सिद्धान्तों  की  दिल्‍ली  घोषणा  में  प्रतिलक्षित  हुई  है  जिस  पर  मूतपूर्य
 प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  और  राष्ट्रपति  गोबचोव  ने  27  1986  को  हस्ताक्षर
 किए  थे  ।

 राष्ट्रपति  गोरबाचोव  ने  पारस्परिक  हित  और  विव्वास  पर  अधारित  मंत्रीपूर्ण  मारत-सोवियत

 सम्बन्धों  जो  न  सिर्फ  सौहार्दपूर्ण  है ंबल्कि  समय  की  कसौटी  पर  मी  खरे  उतरे  नये  आयाम  देने
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 में  एक  रचनात्मक  मूमिका  निमाई  भारत  सरकार  को  विद्वास  है  कि  ये  सम्बन्ध  दिन-अ-दित
 और  मजबुत  होते  जाएंगे  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  राष्ट्रपति  य्रोवाश्तिव  क्षयप  स्रोवियत  अ्रंथ  की  मित्र  जनता  के  प्रति  अपनी

 सदिच्छाएं  व्यक्त  करने  में  यह  सदन  मेरे  साथ  है  कि  उनके  समक्ष  जो  चुनौतीपूर्ण  कायं  हैं  उनमें  उन्हें
 सफलता  मिले  ।

 भी  जसबंत  सिह  :  देर  से  सही  आये  '  अगर  थह  पहले  ही  कह  देते  तो
 कया  हो  हम  पहले  ही  यह  कह  चुके  हैं  ।

 ली  भाधभव  सिह  सोलंकी  :  हमने  पहले

 ]  *

 भौ  चगाजोत  यादव  :  हमने  अपनी  विदेश  नीति  की  विश्वेषताओं  को  लो
 दिया  है

 हिम्दी

 थी  जा  फर्माडोअ  :  अध्यक्ष  आपकी  ओर  से  सदन  की  ओर  से
 येल्तसिन  और  सोवियत  संघ  की  जनता  का  अभिनन्‍्नदन  किया  जाना  चाहिए  और  उनको  बहुत-बहुत
 शुभकामनायें  देनी  चाहिए  ।

 1204.  झ०  प्‌०

 सोवियत-संघ  की  जनता  की  बधाई

 ]

 थी  साधथ  सिह  सोलंकी  :  आपको  अनुमति  से  मैं  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 संघ  में  हो  रही  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  एक  सप्ाचार  दीषंक  का  कल  हो  रही  चर्चा  के
 दौरान  माननीय  सदस्यों  ने  सदन  में  उल्लेख  किया  था  तथा  स्पष्टीकरण  की  मांग  की  थी  ।  मास्को  में
 स्थित  अपने  राजदूत  से  हमने  स्थिति  का  पता  करवाया  है  जिन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  उस  बारे  में  कही
 गई  टिप्पणियों  से  इन्कार  किया  है  ।

 थी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  संसद  और  सरकार  के  बीच  अंतर  रहा  है  ।  सरकार
 ने  जो  स्टेंड  लिया  सही  संसद  का  लगभग  यही  स्टेंड  पहले  दिन  इसलिए  मैं  समझता  हूं  जाजे
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 ठीक  है  ।

 थी  घटा  सिह  :  मनोरंजन  भक्त  जी  ने  जो  कल  कहा  था  वह  बिलकुल  ठीक

 अध्यक्ष  जी आपकी  ओर  से  भी  सदन  की  ओर  से  यह  होना  चाहिए  ।

 भी  चन्द्रणीत  यादव  :  अध्यक्ष  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  हैं  कि  हमने  पहले  ही
 अवसर  खो  दिया  हमें  कल  ही  अपनी  शुम-कामनायें  भेज  देनी  चाहिए  हम  समय  गंवा  रहे

 हम  अवसर  खो  रहे  भारत  सरकार  ने  विदेश  नीति  की  विशेषताओं  को  लो  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  आपको  बेठ
 जाना  चाहिये  ।

 थी  सोमनश्य  चटलों  :  माननीय  विदेश  मंत्री  ने  यह  आश्या  व्यक्त  की

 है  कि  इत  अत्यन्त  चुनौती  पूर्ण  कार्य  में  सफलता  प्राप्त  करन  के  लिए  राष्ट्रपति  गोर्वाबोब  तथा
 सोवियत  संघ  की  मित्र  जनता  के  लिए  हमारी  शुभकामनायें  भैजने  में  सदन  भी  इसमें  साथ  देगा  ।
 उनसे  इस  दृष्टिकोण  में  हम  मी  उनके  साथ  हैं  मैंने  कल  ऐसा  कहा  मैं
 उनके  अच्छे  प्रमाणपत्र  पर  निमंर  नहीं  हूंਂ

 *
 हम  जानते  हैं  कि  कौन  लोग  देशभक्त  हैं

 तथा  हम  जानते  कि  देशभवित  क्‍या  होती  मैं  उनका  प्रमाणपत्र  नहीं  चाहता  )
 ***

 मैं  अपनी  शुम-कामनायें  सोवियत  संघ  की  जनता  को  उस  कार्य  के  लिये  भेज  रहा  हूं  जो  उनके  सामने

 हैं  आपके  सामने  नहीं  ।  क्या  आप  नहीं  चाहते  कि  हमें  वेसा  करना  चाहिये  ?  इसी  प्रकार
 से  वे  देश  का  तथह  देख  जनता  कड़े  विमाजन  करते  तथा  वे  सभा  में  श्री  विभाजन  करवाना

 चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आधाय॑  मैं  सिर्फे  गीता  जी  को  ही  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 जीयती  गोला  कुलओं  :  बिदव  गुट-निरपेक्षता  ता  तीसरे  विष्व
 के  देशों  के  हित  में  मैं  अबने  दल  की  ओर  से  माननीय  बिदेश  मंत्री  जी  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों
 में  मैं  मी  शामिल  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  मेरी  बात  सुनेंगे  ?

 पिछले  कुछ  दिलों  से  सोवियत  संघ  में  काफी  अश्यांति  व्याप्त  अब  वहां  पर  संवंधानिक
 तथा  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  पुनः  स्थापित  हो  गई  भारत  की  जनता  तथा  संसद  ने  सोवियत-संष
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 की  जनता  तथा  अधिकारियों  के  साथ  विष्व  में  परस्पर  लाम  तथा  सभी  के  लिए  न्याय
 प्राप्त  हो  इस  दिल्या  में  हमेशा  कार्य  किया  सोवियत  संघ  में  संवेधानिक  तथा  लोकतांत्रिक  व्यवस्था

 पुनः  कायम  होने  से मारत  की  जनता  तथा  शासन-तन्त्र  सभी  प्रसन्न  समी  दलों  के  सभी

 सदस्य  तथा  नेतागण  राष्ट्रपति  भिखाइल  सोवियत  संघ  की  वहां  की  जनता  के  लिए

 पूर्ण  शान्ति  तथा  समृद्धि  की  कामना  करते  सभा  में  उपस्थित  सभी  सदस्य  तथा  नेता  उन्हें
 उनके  सिद्धान्तों  तथा  लोकतस्‍्त्र  में  उनके  विध्वास  के  लिए  तथा  उनके  देश  में  उनके  सिद्धान्तों  तथा
 लोकतन्त्र  की  विजय  होने  पर  उन्हें  बधाई  देते  हैं  समा  के  समी  सदस्यों  के  इस  बारे  में  एक  ही  विचार
 हैं  तथा  ये  चाहेंगे  कि  उनकी  इन  सदिच्छाओं  को  सोवियत  संघ  के  संसद  तथा  वहां  की
 जनता  को  प्रंषित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  भारत  के  लोगों  से  अभिप्राय  मारतीयों  से  है  ।

 भी  थो०  घनंजय  कुमार  :  अध्यक्ष  मैंने  टेलीफोन  टेपिंग  के  सम्बन्ध  में
 माननीय  संचार  मन्त्री  जी  द्वारा  किये  गये  विशेषाधिकार  हनन  के  प्रइन  के  सम्बन्ध  में  एक  नोटिस
 दिया  .

 अध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  अमी  तक  इस  पर  अपनी  स्वीक्षति  नहीं  दी  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बं०  जाईये  ।

 ओर  वो०  घनंञय  कुमार  :  अब  मैं  आपकी  अनुमति  मांग  रहा  हूं  ।  मामला  गम्मीर

 है  ।  सभा  इस  मामले  को  समझ  रहो  है  ।  दिनांक  5  अगस्त  को  समा  के  माननीय  नेता  ने
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मुझे  उत्तर  प्राप्त  करना  है

 )

 भी  थो०  धर्मंजय  कुमार  :  समाचार  पत्रों  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  माननीय  संचार
 उपमन्त्री  ने  दिया  है

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  आपने  कोई  नोटिस  दिया  है  तथा  यदि  यह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित
 गैता  तो  यह  विक्षेषाधिकार  हनन  का  मामला  बनता  तब  यह  एक  गम्भोर  मामला  बनता  है  ।

 कृपया  बेठ  जाईये  ।  मैं  आपसे  कक्ष  में  बात  करू गा  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बालपेयो  :  अध्यक्ष  कया  यह  समझा  जाए  कि  मामला  आपके
 विचाराधीन  है  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  विचारधीन  है  ।

 की  वो०  धनंजय  कुमार  :  अध्यक्ष  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैंने  आपसे  मुझे  कक्ष  में  मिलने  को  कहा  है  तब  आप  कृपया  अपना
 स्थान  ग्रहण  करें  ।

 भी  राम  नाईक  :  आपको  तथा  संचार  मन्त्री  श्री  राजेश  पायलट
 तथा  सम्पूर्ण  सदन  को  संचार  मन्त्रालय  का  यह  निर्णय  जानकर  आइचयं  होगा  कि  देश  के  सभी  46

 महत्वपूर्ण  छाहरों  में  |  नम्बर  से  समी  बहुमंजली  इमारतों  के  दूसरे  तथा  तीसरे  तल  पर  कोई  भी
 कार्ड  इत्यादि  नहीं  भेजे  जायेंगे  ।  एक  सांविधिक  आदेश  द्वारा  दिनांक  29  मई  को  विभाग

 द्वारा  यह  निर्णय  लिया  गया  था|  उन  दिनों  हमारे  यहां  चुनाव  चल  रहे  थे  |  ऐसे  सांविधिक  आदेशों
 को  सभा  के  समक्ष  रखे  जाने  की  आवश्यकता  वह  मी  नहीं  किया  गया  है  ।  आप  उस  परिणाम
 की  कल्पना  कर  सकते  हैं  जो  हम  सब  को  मुगतना  पड़ेगा  ।  इन  46  छहरों  को  जिसमें  मद्रास

 मुम्बई  तथा  अन्य  शहर  इत्पादि  यह  एक  गम्भीर  मामला  है  ।  यदि  सरकार  इस  आदेश
 को  क्रियान्वित  करती  है  तो  डाक  सेवाओं  में  काफी  अराजकता  फेल  अतएवं  इस  सम्बन्ध  में
 मैं  संचार  मंत्री  जी  से  एक  वक्तव्य  चाहता  हूं  ।  मरी  यह  भी  मांग  है  कि  समापटल  पर  इसे  रखा  जाये
 तथा  इसे  वापस  लिया  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  डाक  प्राप्त  करना  बहुत  कठिन  हो  जायेगा  ।  पहले  हो
 डाक  सेवाएं  काफी  निम्नतम  स्तर  पर  चन  रही  इस  आदेश  के  क्रियान्वयन  से  तो  स्थिति  और  भी
 खराब  हो  जायेगी  ।  मेरी  यह  मांग  है  कि  इस  आदेश  को  वापस  लिया  जाना  चाहिए  |  खेर  यह  निर्णय

 काफी  पहले  लिया  गया  था  तथा  इसीलिए  इसे  वापस  लिया  जाना

 भरी  असुदेव  आचार  हमते  अनेक  बार  इस  सदन  में  अम्वानी  द्वारा  लारसन  एंड
 टुबरो  पर  गुप्त  रूप  से  कब्जा  करने  के  मामले  को  उठाया  सभा  के  नेता  द्वारा  यह्‌  आइध्वासन
 दिया  गया  था  कि  वित्त  मन्त्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्‍तदय  देंगे  ।

 मामव  संसाधन  विकास  मन्‍त्री  अजुत  :  मैंने  ऐसा  कोई  आइवासन  नहीं  दिया

 भरी  बसुदेव  आजाय  :  जब  हमने  मंत्री  जी  से  वक्तव्य  देने  क ेलिए  कहा  था  तो  उस  समय  सभा
 के  नेता  ने  हपें  यह  आदवासन  दिया  था  कि  वित्त  मंत्री  जी  इस  बारे  में  वक्‍तब्य  देंगे  ।  यह  एक  अत्यन्त

 ही  गंमीर  मामला  अम्बानी  द्वारा  लारसन  एंड'टुबरो  पर  गुप्त  रूप  से  कब्जा  किया  जा  रहा  है
 तथा  वित्त  मंत्रालय  इस  बारे  में  शान्त  है  ।  उन्हें  इस  बारे  में  वक्‍तव्य  देना  चाहिए  |  )

 भी  सनोरंजन  सक्‍त  :  मुझे  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 निकोबार  से  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  वहां  के  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुओं  विश्लेष  रूप  से  चीनी  की
 मारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  लोगों  को  उचित  दर  की  दुकानों  से  मी  चीनी  नहीं  मिल

 रही  आप  द्वीपों  की  भौगोलिक  स्थिति  को  जानते  ही  हम  देएा  के  सुद्र  क्षेत्र  में  रहते  हैं  ।
 लोगों  को  चीनी  नहीं  मिल  रही  है  ।  यह  आवश्यक  वस्तु  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन

 3353



 सोवियत  शंध  की  जनता  को  व्धाई  23  1991

 “  झट औ_ऑ॒ऑऑ॒अरु््े्ं

 करता  हूं  कि  यदि  आवश्यक  हो  तो  विशेष  कोटा  दिया  जाए  ताकि  उचित  दर  कीं  दुकानों  के  माध्यम

 से  उसका  वितरण  का  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  अंडमान-निकोबयर

 द्वीप  समूह  के  लोगों  को  अत्यधिक  कष्टों  का  सामना  करना  पड़ेगा  और  देश  के  उस  हिस्से  में  कानून
 और  अ्यवस्था  की  समस्या  हो  जाएगी  ॥  माननीय  मंत्री  यहां  उपस्थिति  मैं  चाहता  हूँ  कि  वे  सभा

 को  यह  आदइवागरन  दें  कि  चीनी  जेसी  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  दर  दुकानों  पर  वितरित  की  जाएंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भक्त  कृपया  आप  बैठ

 )

 थी  शीकांत  जेना  :  अम्बानियों  द्वारा  एल०  एंड  टी०  को  गृष्स  रूप  से
 अपने  हाथ  में  लिए  जाने  के  मुह  पर  वित्त  मन्त्री  जी  चप  क्यों  हैं  ।

 थी  बसुदेव  आचार्य  :  वित्तमंत्री  जी  इस  मुहं  को  स्पध्ट  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  हैं  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो  आप  चुप  रहें  ।  विगत  दो  दिनों  के  दौरान  सभा  की

 वाही  का  समर्थन  करने  के  लिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हुं  और  बधाई  देता  हूं  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि आज  भी  आप  उस्री  तरह  सहयोग  देंगे  ।  यदि  आप  किसी  मामले  के  बारे  में  चितित  हैं  हो  आप
 अपना  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  लेकिन  तब  आप  तक  निष्कर्ष  जवाब  देते  और
 चर्चा  करते  हैं  वह  भी  उप्त  मुहं  पर  चर्चा  करते  हैं  जो  कार्यसूच्री  में  शामिल  नहीं  जब  आप  ऐसा
 करते  है  तो  अन्य  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  नहीं  मिलता  ।  इसलिए  दूसरों  की

 इच्छा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृपया  उन्हें  अपनी  बात  कहने  अब  श्री  पाण्डेय  बोलेंगे  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मी  लारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  अखिल  मारतीय  आयुविशज्ञान  संस्थान
 के  रेजिहंट  डाबटसं  एसो५िएशन  के  आह्वान  पर  संस्थान  के  डाक्टर  इन  दिनों  हड़ताज  पर  हैं  संस्थान
 देश  का  महत्वपूर्ण  चिकित्सा  संस्थान  होने  के कारण  और  एक  साथ  400  डाउटरों  के  हड़ताल  पर
 चले  जाने  के  ओ०पी०डी०  में  कार्य  बिल्कुल  ठप्प  हो  गया  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  आने
 वाले  हजारों  मरीज  चिकित्सा  सुविधाएं  न  मिलने  के  कारण  अत्यधिक  निराक्ष  है  और  वे  इधर-उधर
 मटर  रहे  ऐसी  स्थिति  मरीजों  को  निराश  न  लौटना  इस  सब्बन्ध  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य
 मंत्री  किसी  प्रकार  का  दखल  नहीं  दे  रहे  किसी  प्रकार  की  चिस्ता  व्यक्त  नहीं  कर  रहे  बडे
 आपरेशनों  की  बात  छोड़  छोटे  मोटे  आपरेशन्स  का  काम  भी  वहां  बिल्कुल  नहीं  हो  रहा  है  ।
 मेरी  मांग  है  कि  इस  मामले  को  गम्मीरता  से  लिया  जाना  चाहिये  और  देश  में  रहने  वाले  हजारों
 मरीज  जिस  तरह  से  नित्य  प्रति  इलाज  के  अभाव  में  परेशान  हो  रहे  हैं  दुल्ी  हो  रहे  उन्हें  ठीक  से
 चिकित्सा  सुविधाएं  मिल  सके  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 भी  दाऊ  दयाल  ओोदी  :  अध्यक्ष  मंत्रों
 जी  का  इस  पर  वक्‍तड्य  आना

 यह  विषय  बहुत  महत्वपूर्ण  है चिकित्सा  सुविधाओं  का  अभाव
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 के०  पो०  रेड्डस्या  यादव  :  अध्यक्ष  यद्यपि  समा  के  लिए  यह

 ही  छोटी  बात  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  यह  इतनी  ही  छोटी  बात  है  तो  इसे  यहां  न  उठाएं  ।  सभा  को  छोटा
 न  करें  ।

 श्री  के०  पी०  रेड्डब्या  यादव  :  मैं  मवेशियों  के  वध  से  सम्बन्धित  मामला  उठाना
 चाहता  हूं  जिसके  कारण  मारत  में  मवेशियों  की  संख्या  में  कमी  आई  है  ।

 हमारे  राज्य  आंध्र  प्रदेश  से  लाखों  की  संश्या  में  गाय-वैल  और  बछड़े  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  ले  जाए
 जाते  हैं  और  हैदराबाद  जैसे  बड़े  शहरों  में  उनका  वध  किया  जाता  अब  तक  50  प्रतिशत  पशुधन
 बर्बाद  हो  जुका  इससे  प्रकृति  के  परिस्थितिकीय  संतुलन  को  बहुत  खतरा  पंदा  हो  गया  है  ।
 1970.80  के  दौरान  प्रत्येक  एक  हजार  व्यक्ति  पर  240  मवेशी  थे  |  अब  प्रति  हजार  व्यक्तितयों  पर

 मात्र  80  मबेशी  और  यदि  यही  स्थिति  जारी  रही  तो  प्रत्येक  एक  हजार  व्यक्तितयों  पर  मात्र  20
 मवेशी  होंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आप  अब  बंठ  जाएं  ।

 )

 श्री  पो०  रेडडड्या  यादव  :  देश  में  डीजल  और  उरबंरकों  क॑  अत्यधिक  कमी  डीजल
 की  कमी  के  कारण  किसानों  को  अपनी  खेती  के  कार्य  में  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  और  परिवहन  और  लेत  की  जुतार्द  के  लिये  उन्हें  बेल  गाड़ियों  पर  तिमं२  करना  पड़  रहा
 है  ।  “  |  व्यय धान  )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  यह  कार्यवाही  वक्तांत  में  शामिल  महीं  किया  जा  रहा  है|

 )  *

 ]

 श्री  विध्वेवर  भगत  :  अध्यक्ष  मध्यप्रवेश  में  फेप्रप्राइस  शॉप्स  निनसे
 लोगों  को  शक्‍क  खाद्य  मिट्टी  का  तेल  आदि  प्राप्त  होता  पूर्व  में  ये  सहकारिता  के  अन्तगगंत
 थीं  यानी  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  इन  चीजों  का  बितरण  होता  किन्‍हु  जब  से  मध्यप्रदेश
 में  माजपा  शासन  में  आई  तथ  से  कोआपरेटिव  संक्टर  से  ये  दुकाने  छिनकर  प्राईवेट  सेबटर  में  अपमे
 कार्यकर्ताओं  को  दे  दी  गई  हैं  जिसके  कारण  इस  प्राईबेट  डीलरों  ने  पिछले  वर्ष  में  सारो  सामग्री  जनता
 को  प्रदान  न  कर  ब्लेक  मार्केट  में  बेच  दी  ।  अधिकारियों  और  जनता  द्वारा  रगे  हाथों  सामग्री  पकड़े

 . »
 कार्यवाही  ब॒तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 जाने  के  बावजद  मी  मध्यप्रदेश  शासन  ने  अभी  तक  उनके  खिलाक  कोई  कारंवाई  नहीं  की  मेरी

 सरकार  से  मांग  है  कि  आदिवासी  और  हरिजन  तथा  पिछड़े  वर्ग  क ेलोगों  की  जीवनोपयोगी

 चीजें  उपलब्ध  कराते  में  मध्यप्रदेश  सरकार  असफल  रही  है  और  सहकारी  समिति  को  समाप्त  करने  का

 यह  षड़यंत्र  किया  रहा  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसमें  हस्तक्षेप  करे  और

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  इन  दुकानों  की  व्यवस्था  करवाई  जाए  और  गरींब  आदिवासी  तथा

 हरिजनों  को  फेयरपाइस  शॉप  से  जीवनोपयोगी  चीजें  दिलाई  और

 ]

 अध्यक्ष  महोवय  :  यह  कार्यवाही  बत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 [  हिस्दी  ]

 क्री  मगवाम  धांकर  रावत  :  अध्यक्ष  उत्तरप्रदेश  में  ताषीय  विद्युत  गुहों
 में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोयला  आपूर्ति  में  पच्चीस  प्रतिशत  कटोती  किए  जाने  के  कारण

 कोयले  की  कमी  से  मयंकर  विद्युत  संकट  पैदा  हो  गया  है  ।  इसके  कारण  तापीय  विद्युत  गृहों  में  विद्यत
 उत्पादन  गिर  गया  जिस  कोयले  की  आपूर्ति  की  जा  रही  उसकी  गुणवत्ता  निम्न  स्तर  के  होने
 के  कारण  उससे  तापीय  विद्युत  गृहों  के  सयंत्र  खराब  हो  रहे  उसके  कारण  कित्ती  मी  दिन  समूचा
 उत्तर  प्रदेश  अंधकार  में  डूव  सकता  कोयले  के  स्टॉक  की  कमी  की  स्थिति  यह  है  #  प्रदेश  के  किसी
 मी  तापीय  बिजली  घर  के  पास  एक  दिन  का  भी  फालतृू  स्टाक  नहीं  केन्द्र  सरकार  उत्तरप्रदेश
 सरकार  के  साथ  इस  मामले  में  सौतेला  व्यवहार  कर  रही

 कोयले  की  गुणवत्ता  बहुत  खराद  है  |  कोयले  के  नाम  पर  पत्थर  दिया  जा  रहा
 है  जिसके  कारण  वहां  800  मंगावाट  उत्पादन  गिर  गया  बड़ें  उद्योगों  में  बिजली  कटोती  के  कारण
 वे  अपने  उद्योग  बन्द  करने  को  विवश  हो  गए  हैं  जिसके  कारण  बेरोजगारी  फंलने  की  आशंका  हो  गई

 है  ।  ओबरा  में  19  हजार  मीट्रिक  टन  कोयले  की  जगह  पर  सिर्फ  7  हजार  मी०  टन  कोयला  अगस्त
 में  मिला  अनपारा  में  ।0  हजार  मी०  टन  कोयले  की  मांग  जिसके  स्थान  पर  सिर्फ  5400
 मी०  टन  कोयला  मिला  परीक्षा  में  3  हजार  मी०  टन  की  जगह  पर  सिफे  600  मी०  टन  कोयला
 मिला  है  प्रदेश  में  सूखा  पड़  रहा  फसलें  सिंचाई  के  अमाव  में  सूल  गई  बिजली  की  कमी  के

 का  रण  उत्तरप्रदेश  में  कमी  भी  अंधेरा  हो  सकता  उद्योग  ठप्प  हो  सकते  इसलिए  मेरा  आपके
 माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  है  कि  उत्तरप्रदेश  के  तापीय  विद्यत  गृहों  को  अच्छा  पर्याप्त  मात्रा  में
 कोयला  प्रदाय  किया  जाए  |

 भी  गबल  किशोर  राय  :  अध्यक्ष  हमारे  बिहार  में  मुजफ्फरपुर
 से  दिल्ली  और  पटना  से  दिल्‍ली  के  लिए  जो  रेलगाड़ियां  चलती  वे  बहुत  लेट  चल  रही
 मुजफ्फरपुर  से  वेशाली  शहीद  पटना  से  मगध  तिनसुकिया  मेल  और
 ए०  सी०  एक्सप्रस  गाड़ियां  काफी  देरी  से  चल  रही  हैं  जिससे  जनता  को  बहुत  परेशानी  हो  रही  हैं

 बृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 और  उसमें  जो  खानपान  की  ब्यवस्था  वह  बिल्कुल  खराब  है  मैं  आपके  माध्यम  से  अध्यक्ष
 रेल  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  कि  इप्तमें  अधिलम्ब  सुधार  होना  चाहिए  ताकि  जो
 गाड़ियां  3-4  घंटे  देरी  से चल  रही  और  चला  करती  उनमें  सुधार  हो  ।  खान-पान  की  व्यवस्था
 ढीक  हो  ।  धन्यवाद  ।

 थी  भोस  सिह  पठेल  :  अध्यक्ष  मुकै  मालूम  नहीं  कि  यहां  पर  बोलने  के  लिए
 क्या  नियम  लेकिन  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  के  ध्यान  में  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  चीज  लाना
 चाहता  हूं  ।  यहां  पर  नेता-सदन  भी  बंढे  हैं  जो  हमारे  रीवा  के  बगल के  क्षत्र  से  ही  आते  हैं  और  यहां
 पर  माननीय  आडवाणी  जी  मी  बैठे  जो  विपक्ष  के  नेता  हैं  और  जिस  पार्टी  की  सरकार  मध्यप्रदेश
 में  आजकल  चल  रही  समी  का  ध्यान  अम्बेडकर  आदिवासी  बनवासी  बेरिहा
 रीवां  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  आदिवासी  और  बनवासियों  गे लगभग  1  हजार  एकड़
 क्षेत्र  जो  जंगल  की  भूमि  है  जिस  पर  एक  भी  वक्षारोपण  वन  विभाग  द्वारा  नहीं  किया  उस
 पर  सूचना  देकर  वे  लोग  बस  गए  और  उस  मूमि  में  लेती  करने  लगे  |  महीने  तक  उन  लोगों  के
 साथ  कुछ  नहीं  हुआ  |  वे  पहले  सूचना  देकर  बसे  उन्होंवे  वहां  पर  40  कु  टल  अलसी  का  बीज
 डाला  है  और  3  पहाड़  तोड़कर  बनाए  हैं  ।  इन  लोगों  को  18  1991  को  पूर्णतः  उजाड़ा
 गया  ।  इन  लोगों  की  लगभग  ढाई  हजार  बारियां  और  मुरगियां  आदि  पुलिस
 के  साथ  सामनन्‍्त  लोग  भी  उड़ा  ले  गए  और  अभी  तक  रुन्हें  कोई  सामान  नही  मिला  वहां  पर  एक
 कमिएनर  को  यह  पता  लगाने  के  लिए  भेजा  गया  कि  यह  मूमि  जोत  के  काबिल  है  कि  बह  कमिदनर
 धाम  5  बजे  तक  नहीं  पहुंचा  और  उसके  बाद  गुन्डें  वबदमाएों  को  लेकर  जंगल  विभाग  के  लोग  पहुंचे
 और  उनको  वहां  से  उजाड़ा  और  अमी  भी  लगमग  40  लोग  जेल  में  बन्द  मैंने  कल  ही  वात  की

 हम  लोगों  को  उनसे  मिलने  नहीं  दिया  जाता  वहां  पर  लगातार  लोगों  को  बन्द  किया  जा  रहा
 मैं  खाहुंगा  कि  तत्काल  कार्पवाही  की  जाए  और  जो  गलत  मुकदमे  चलाए  जा  रहे  हैं  उसे  बापिस  लिया

 जाए  ।  वहां  पर  हालत  गम्मीर  हो  रही  बार-अर  लोगों  को  पीटा  जा  रहा  किसी  का  उधर
 ध्यान  नहीं  जाता  है  मैं  चाहता  हूं  कि  तत्काल  कार्यवाही  की

 श्री  बुशिण  पठेल  :  अध्यक्ष  कालाजार  का  सवाल  पहले  भी  सदन  में  उठाया
 जा  चका  है  |  हजारों  लोग  बिहार  में  कालाजार  से  मर  चुके  लखों  लोगों  की|जिन्दगी  और  मौत  का
 सवाल  है  ।  कई  वार  यह  सवाल  सदन  में  उठाया  जा  चुका  मैं  आपसे  अनु  रोध  करू गा  कि  सरकार
 से  कहिए  कि  उसका  उस्मूलन  अपने  कज्जे  में  ले  ।  इपसे  ज्वलंत  सत्राल  बिहार  के  लिए  दूधपरा
 नहीं  है  ।  मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  जब  भी  यह  सवाल  यहां  पर  उठाता  हू  तो  मुझे  लगता  है
 कि  हमारे  देहातों  में  यह  कहावत  है  कि  अंधे  के  आगे  रोए  और  अपने  अखियन  भी  वह  कट्ाबत
 यहां  चरितार्थ  हो  रही  है  ।  हम  लोग  चिल्ला  रहे  हैं  और  सरकार  सुन  नहीं  रही  वहां  पर  गरीब
 लोग  मारे  जा  रहे  )

 ली  रासबिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  श्री  पटेल  ने  जो  सवाल  उठाया  है  मैं
 समझता  हूं  कि  बिहार  के  लिए  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  है  ।  कालाजार  प्लेग  के  समान  मैंने
 उस  दिन  मी  कहा  1977  में  जब  हम  लोग  उस  पक्ष  में  थे  तो  श्री  राज  नारायथ  हैल्थ  मिनिस्टर
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 हम  लोगों  ने  डब्लू०  एच०  ओ»  से  सहायता  ली  एक-एक  सुई  का  दाम  पाँच-पाच  सौ  रुपये

 एक  परिवार  में  एक  आदमी  को  यह  रोग  पकड़ता  है  तो  पूरा  पंरिवार  मर  जाता  पूरे  बिहार

 में  और  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  यह  फैल  चुका  यह  दूसरी  महामारी  जो  प्लेग  के  समान

 विहार  सरकार  इसमें  अक्षम  हो  गई  उसके  पास  न  तो  फाईनेंस  न  मेंडीकल  ईक्विपमैंट  भारत

 सरकार  भी  सक्षम  नहीं  इसलिए  हम  मारत  सरकार  से  मांग  करंगे  कि  डब्लृु०  एच०  ओ०  से

 इसके  लिये  सहायता  ले  और  यह  जो  महामारी  फैली  कुछ  दिन  बाद  पूरें  देश  में  फेल  अभी

 से  इसके  रोकथाम  के  लिए  कारगर  कदम  उठाएं  ।

 सिसुबाव  ]

 झी  पी०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  महोदय  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार

 हीप  समूह  में  आवश्यक  वस्तुओं  की  अनुपलब्धता  के  कारण  बहुत  ही  गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई
 आपने  लक्षद्वीप  का  दोरा  किया  इसलिये  आप  यह  जानते  आप  अण्डमान  मी  गए  जब
 तक  मुझुय  मूमि  से  आपूर्ति  नहीं  की  जाएगी  वहाँ  सभी  लोग  मूलों  मर  जाएंगे  ।  गृहमन्त्री  यहां  पर
 नामरिक  आपूर्ति  मन्‍्त्री  भी  यहां  पर  कृपया  उन्हें  यह  पता  करने  का  निर्देश  दें  कि  आवदंयक

 वस्तुएं  वहां  उपलब्ध  हैं  अथवा  नहीं  |  इसे  हल्के-फुल्के  तौर  पर  नहीं  लिया  जाना  मैं  आपके
 माध्यम  से  सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह  उनकी  दें  माल

 जण्यक्ष  महोदय  :  मुझे  पूरा  विध्वास  है  कि  सरकार  इस  मामले  को  देखेगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 )  *

 भी  चयाजीत  यादव  :  उपमब्त्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कहें  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  आप  बेठ  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  कुछ  बोलू
 वो  मुझे  बोलने  दें  ।

 )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मामला  मुझुय  रूप  से  राज्य  सरकार  का  है  फिर  यदि  केन्द्र  सरकार

 उनकी  सक्षयता  कर  सकती  तो  बहु  सहायता  करेगी  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पीठ  से  कोई  आदेएा  नहीं  दे  रहा  कृपया  समझें  ।  मैंने  कहा  है

 कि  यह  इस  तरह  नहीं  चलता  रह  सकता  ।

 थी  चनाजीत  धादव  :  मुश्यमन्त्री  ने  केँ्ल  सरकार  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  निवेदन
 किया  )

 नी  नी  नव  न  नस  न  नव  लत  न+
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  विषय  कार  सूची  में  शामिल  नहीं  है  उस  पर  भी  आप  हमेद्ा  मन्त्री  से
 ही  जवाब  चाहते  हैं  ।

 थी  चादलोत  यादव  :  जयपुर  में  जोग  मर  रहे  उप  मन्त्री  जी  यहां  पर  मुश्यमस्त्री
 ने  केक  सरकार  की  सहायता  मांगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  यह  मामला  उठाने  की  अनुमति  दी  इस  तरह  से  कर्यें
 नहीं  हो  सरकार  के  पास  जाने  के  भी  तरीके  अति  करिष्ठ  सदस्य  यहां  बैठे  हैं  और  मैं
 जानता  हूं  कि  यदि  वे  कुछ  भी  सम्बन्धित  मम्त्री  से  पूछते  हैं  तो  मन्त्री  जी  उस  पर  अवश्य  ध्याम

 ऐसा  करने  के  बजाय  यदि  आप  सभा  में  प्रदेन  करते  लबते  हैं  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  किस

 तरह  आप  अपना  भला  कर  रहे  अब  श्री  खुराना  बोलेंगे  और  अप  बहुत  ही  अंक्षप  में  द़ोलेंगे  ।

 भी  चर्रजीत  यादव  :  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  उप  मन्त्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेंगे  ।

 ]

 भरी  धृशिज  पढेल  :  अध्यक्ष  बिहार  सस्कतर  ने  लिखा  हम  लोगों  ने  मी  कई  बार
 पत्र  लिखा***

 थी  मदमलाल  खुराना  :  अध्यक्ष  2।  अगस्त  की  रात  को  साढ़े  सात
 बजे  उग्रवादियों  ने  पानीपत  जिला  मारतीय  जनता  पार्टी  के  अध्यक्ष  डा०  महेस्द्र  रंजन  और  उनके
 कम्पाउण्डर  लेलू  राम  गोलियों  से  मूना  ।  रात  के  उप्रत्राद्दे  अ्नहोंते  हा०  हंशब  को  गोली
 मार  दी  लेकिन  कम्पाउण्डर  ने  अपनी  वीरता  का  परिचय  देते  हुए  एक  को  जकड़  लिया

 तेलू  राम  को  उम्रवादी  के  जो  साथी  उन्होंने  उन  दोनों  को  गोली  मार  कर  मार  मेरा  एक
 तो  यह  कहना  है  कि  डा०  जिनकी  सुरक्षा  के  लिए  पहले  एक  गाई  भिला  हुआ  था  एक  हफ्ते
 पहले  उसको  विधड़ा  कर  लिया  जो  हरियाण  को  पुलिस  का  निक्म्मापन  जिसके  कारण  यह
 हत्या  हुई  |ਂ

 आज  सारा  हरियाणा  बन्द  मुझे  जो  दूसरा  फक्ष  कहना  है  वह  यह  है  कि  इतनी  बड़ी
 घटना  हो  उत्तमें  उग्रवावियों  हरा  हत्या  का  मामला  कल  एक  क्िमरेषन  का  मामला  था

 उसकी  तो  कल्न  स्यूज  ली  गई  लेकिन  मारतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्य  की  हत्या  होती  उसमें
 आडवाणी  जी  कल  वहां  हम  तीन  एम०  पी०  वहां  धारा  पानीपत  बम्द  था  लेकिन  उसके
 बारे  में  एक  भी  समाचार  टेलीविजन  की  न्यूज  में  नहीं  यह  जान  बूक्षकर  किया

 मेरा  निवेदन  है  कि  क्‍योंकि  यह  सामला  उपम्रवादियों  का  है  और  आज  जिस  तरह  से  उम्रवाद

 एक  के  बाद  एक  हरियाणा  दिहली  में  फैल  रहा  सरकार  की  दुकमुल  सीति  के  कारण  कमी  यह

 कहते  हैं  कि  आतंकवाद्िमों  से  बात  इस  तरह  की  इनकी  दुलमुल  नीति  जिन  आतंकवादियों
 के  साथ  सझ्ती  से  निपटना  वह  नीति  यह  नहीं  अपना  रहे  इसके  बाद  एक-एक  करके
 भारतीय  जनता  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  का  बलिदान  हो  रहा  यह  बलिवाय  को  एक  कड़ी  और  थी

 इसलिए मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इसके करे में क़क्तथ्य दे । 2$9
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 ]

 भरी  रूपचस्द  पाल  :  हमारे  देश  में  बहुत  ही  गम्मीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई
 भारतीय  इस्पात  मारतीय  कोयला  लिमिटेड  और  तेल  निगम  जैसे  सावंजनिक  क्षंत्र  के  हजारों
 कर्मचारियों  ने मारत  सरकार  के  साथ  एक  समझौता  किया  हुआ  यह  है  कि  जो  राष्षि  मविष्य
 निधि  में  जमा  कौ  गई  थी  वह  भी  पेंशन  के  तौर  पर  नहीं  दी  जा  रहो  लेकिन  गुप्त  रूप  से  तेल
 निगम  यह  राशि  केवल  कागजों  पर  ही  दे  रहा  ऐसी  असमान्य  स्थिति  पेदा  हो  गई  मैं  सरकार
 का  ध्यान  पेंशन  के  मामले  की  ओर  आहक्ृष्ट  करना  चाहता  हूं  जो  कि  कर्मचारियों  का  अहाये  अधिकार

 है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अपनी  पूरी  नीति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 12.33.  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 रबड़  थोर्डਂ  कोट्टायम  के  थर्य  1989-90  के  बाधथिक  लेखे  तथा  इस  पन्नों  को

 समापटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दह्यति  बाला  विवरण  आवि

 बाजिज्य  समत्रालय  के  राज्य  सरजो  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समापटल
 पर  श्खता  हूं  :--

 (1)  रबड़  कोट्टायम  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्र  जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अग्नेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संस्या  एल०  हो०  437/91]

 (3)  काफी  बोर्ड  के  वर्ष  1989-90  के  सामान्य  मिध्वि  लेखाओं  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कॉफी  बोर्ड  के  वर्ष  1988-89  के  पूल  निधि  लेखाओं  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्दानि  घाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 सें  रस  गए  ।  देखिये  शंस्या  एल०  ढटी०  438/91]
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 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  वर्ष  1989-90  का

 वाषिक  प्रतिबेदन  और  कार्यकरण  को  समोक्षा  आदि

 बस्ञ  सस्तालय  के  राज्य  मस्त्री  अक्षोक  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपघारा  (1)  के  अंतर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  :--

 )  ब्रिटिए्ठ,इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  व्ष  1989-90  9-90  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  वर्ष  1989-90  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखाप

 रीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  |  बेलिए  संश्या  एलਂ  ढी०  439/91]

 (3)  हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धत  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 हस्तशिल्प  निर्यात  संवर्धत  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तक  अंग्रंजी

 ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 [  प्रग्यालय  में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  440/91]

 (5)  हूत  अनुसंधान  ठाणे  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रं जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ऊन  अनुसंधान  ठाणे  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपयुक्‍त  (5)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखे  गये  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  441/91]
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 किीओओतछघ७२  किक

 कम्पनी  आदि  के  अंतर्गत  अधिसूचनायें  आदि

 संसदोय  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  मर्जी  तथा  स्थाय  ओर  कच्पनी  कार्य  ससजालय  में

 राज्य  मन्त्रो  रंगराजन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :  --

 (3)

 (4)

 कम्पनी  प्रति  की  धारा  भग्रेजी  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भग्रेजी  :---

 सा०  फा०  नि०  तथा  जो  ।8  पार्क  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाष्ित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मेससे  पार्क  टाउन  बेनीफिट  फड़
 मद्रास  को  एक  घोषित  किया  गया  है  ।

 सा०  का०  नि०  जो  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मेससं  पम्मल  मकक्‍्कल  नाला  फंट  मद्गास
 को  एक  घोषित  किया  गया

 सा०  का०  नि०  303,  जो  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मेससं  केल्लेज  बेनीफिट  फंड  मद्रास  को
 एक  घोषित  किया  गया  है  ।

 [  प्रस्यालय  में  रखे  गये  |  देलिए  संख्या  एल०  ढो०  के

 कम्पनी  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 का०  आ०  363  जो  1991  उक्त  के  भारत  के  रा़प्त्र  में  प्रकाशित  हुई  थी
 तथा  जिसके  द्वारा  निर्धारित  किया  को  उक्त  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  लागू  होने  की
 तारीख  के  हूप  में  निर्धारित  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 ।

 [  प्रग्यालम  में  उख्तो  शयो  |  बेश्िए  संह्या  एज०  टो०  भारत

 कम्पनी  की  धारा  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना
 संख्या  का०  आ०  364  जो  3।  बोर्ड  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  कम्पनी  विधि  प्रशासन  बोर्ड  का  प्रति  तथा  के  पूर्वाह्न
 से  6  सदस्यों  को  लेकर  गठन  किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अप्रेजी

 ।

 [  प्रन्यालय  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संश्या  एल०  टी०  जो

 एक।धिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  के  अंतर्गत
 जारी  की  गई  अधिसूचना  संरुपा  का०  आ०  जो  उक्त  की

 के मारत के राजपन्न में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की
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 (5)

 (7)

 — न

 घारा  में  उल्लिखित  प्रकृंति  के  सभी  प्रहनों  पर  कम्पनी  विधि  प्रशासन  बोर्ड  को
 करने  का  अधिकार  दिया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )।

 [  प्रस्यालय  में  रखौ  गयी  |  देखिए  संश्या  एल०  हौ०  445/91]

 कम्पनी  1956  की  घारा  637  की  उपधघारा  (1)  के  अन्तगंत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  :---

 का०  आ०  366  जो  3।  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  24  1985  की  अधिसूचना  सख्या  सा०  का०
 नि०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 का०  आ०  368(५),  जो  3।  1991  के  भाक्षत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  15  1978  को  अधिसूचना  सख्या  सा०  का०
 नि०  627  में  कतिपय  संझोधन  किये  गये

 सा०  का०  नि०  जो  3)।  48,  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  18  अक्तूबर  1972  की  अधिसू चना  संख्या
 सा०  का०  नि०  24  1975  की  अधिसूचना  संरुया  सा०  का०
 नि०  344  तथा  3  1978  की  अधिसूचना  सख्या  सा०  का०

 नि०  477  को  विखंडित  किया  गया

 सा०  का०  मि०  जो  3।  1991  के  मारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिसके  अम्त्गंत  कम्पनी  1956  के  कतिपय

 उपबन्धों  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  की  शक्तियों  तथा  क्यों  को

 मद्रास  तथा  कानपुर  के  क्षत्रीय  निदेशकों  को  प्रत्यायोजित  किया

 गया  है  ।

 में  रखे  देखिए  संश्या  एस०  ढी०  446/91]

 कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  कम्पनी

 1991  जो  31  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  का०  आ०  367(»)  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रिस्थालय  में  रखी  गयी  |  देलिए  संख्या  एल०  ढो०  447/91]

 कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उफ्घारा  (3)  के  अस्तगंत
 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  संस्करण  :--

 सा०  का०  ति०  286  जो  31  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में
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 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  अधिसूचना  में  उल्लिखित  कतिपय  नियमों
 का  विखण्डन  किया  गया

 कम्पनी  सामान्य  नियम  तथा  प्रारूप

 1991,  जो  3।  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  289  में  प्रकाशित  हुए  थ  |

 कम्पनी  विधि  बोर्ड  पत्रों  तथा  याचिकाओं  पर
 1991,  जो  31  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  का०  नि०  290  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 प्रम्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  448/91]

 मारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  अधिनियम  1989  के  अन्तर्गत  अधिसूचना
 और  भाबिया  प्रामीण  नादिया  का  बर्ष  1988-89  का  बाधथिक

 प्रतिवेदन  आावि

 बिस  मग्जालय  सें  राष्य  सम्भी  दलबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर
 रखता  हू  :

 (1\ (1)

 (2)

 (3)
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 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  1989  की  धारा  52  की  उपघारा  (3)
 के  अन्तगेंत  निम्नलिखित  अधिसूचताओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों

 :---

 मारतीय  लघु  उद्योग  विकास  डोंक  का  निर्गेम  तथा
 1990,  जो  25  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  में  प्रकाष्षित  हुए  थे  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  ढौंक  सामान्य  1990,  जो  25
 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गयी  ।  देलिए  संस्था  एल०  ही०  449/91]

 अधिसूचना  संख्या  जो  8  1991  क॑  भारत
 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  20  1990  की  अधिसूचना
 संख्या  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  450/91  ]

 नादिया  ग्रामीण  नादिया  के  ।  1988  से  31  1989  तक  की
 अवधि  के  वापिक  प्रतिवेदन  की  एक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का

 प्रतिवेबन  ।

 में  रखा  गया  |  वेलिए  संक्या  एल०  टो०  451/91]



 1  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 राधा बाउअा  भा  म»5०३  ७०३  बा  न

 नमक  1944  कै  अस्तर्गत  अविसूचनाएं

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  मैं  श्री  रामेशवर  ठाकुर  की  ओर
 से  तिम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुक्र  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)
 के  अंतगंत  निम्तललिखित  अधिसूश्रनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  शंप्रेंजी

 :---

 सा०  का०  नि०  जो  1  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1982  की  अधिसूचना  संझया  278/82--
 सी०छु०  में  कतिपय  संशोषन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याह्यात्मक  ज्ञापन  ।

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  350  से  सा०  का०  नि०  जो
 25  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  24
 1991  को  लोक  समा  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  घोषित  अप्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित

 बजट  प्रस्तावों  के  संदमम  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  परिवतंनों  और  छूटों  के  बारे  में
 की  एक-एक  प्रत्ति  तथा  अंग्रजी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 में  रख  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०डी०  452/91]

 (2)  सीमाशुल्क  1952  की  धारा  159  के  अंतर्गत  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०

 नि०  423  से  सा०  का०  नि०  जो  25  1991  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थों  तथा  जो  24  1991  को  लोक  सभा  में  वित  मंत्री

 द्वारा  घोषित  अप्रत्यक्ष  करों  से  संबन्धित  बश्जनट  प्रस्तावों  के  संदम  में  सीमाशुल्क
 बतेनों  और  छूटों  के  बारे  में  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  शञापन  ।

 में  रतो  गयो  ।  देखिए  संदया  एल०टो०  453/91]

 इण्डियन  इ  स्ट्टियूट  आफ  मुम्बई  का  बर्द  1989-90  का  बाथिक

 प्रतिबेदन  ओर  कार्यकरण  की  समोक्षा  भादि

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  उपसंत्री  सलमान  :  मैं  निम्तलिलित  पत्र  समापटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  इण्डियन  इस्टिट्यूट  आफ  मुम्बई  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  नंप्र जी  तथा  लेलापरीक्षित

 लेख  ।

 265



 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति  23  1991
 तन डंडा

 इण्डियन  इ  स्टिट्यूट  आफ  मुम्बई  के  1989-90  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  गये  |  वेजिए  संहया  एल०्टी०  454/91]

 (3)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  तथा  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  के  वर्ष

 1989-90  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रे जी  ।

 में  रखी  गयी  |  देलिए  संहषा  एल०टी०  455/91]

 12.363  स०  प०

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  अनुमति

 सहासचिव  भहोवय  :  मैं  चालू  सत्र  के  दोरान  संसद  की  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित

 तथा  राष्ट्रपति  को  अनुमति  प्राप्त  चार  जिनके  सम्प्न्ध  में  2  अगस्त  1991  को  समा  में

 सूचना  दी  गई  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 लोक  प्रतिनिधित्व  1991

 उपभोवता  संरक्षण  1991

 आतंकवादी  और  विध्वंशकारी  क्रियाकलाप  संणोघन  1991

 संविधान  जन  आदेश  1991

 12.37]  भ०  प०

 सभा  का  कार्य

 संतवीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  :  महोदय  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित
 करता  हूं  कि  सोमवार  26,  अगस्त  1991  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में
 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 1.  आज  की  कायेसूची  के  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार
 2.  जम्मू  और  करमीर  राज्य  में  रष्ट्रपति  शासन  जारी  रखने  से  सम्बन्धित  संकल्प  पर

 चर्चा  ।
 न ली  तक  न ननन--+

 *  वार्षिक  प्रतिवेदन  10-1-199]  को  समापटल  पर  रखा  गया
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 3.  निम्न  लखित  मंत्रालयों  के  नियन्त्रणाधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  :--

 (  1)  क्षि
 (2)  खाद्य

 |
 एक  साथ  चर्चा  की  जाएगी

 (3)  ग्रामीण  विकास

 (4)  रक्षा

 (5  )  विदेश

 आपकी  अनुमति  से  मैं  समा  को  यह  भी  सूचित  करता  हूं  कि  अध्यक्ष  की  कल
 22-8-1991)  )  दलों  के  नेताओं  के  साथ  हुई  बैठक  में  इस  पर  सहमांत  हुई  थी  कि  :---

 )  उद्योग  मंत्री  अपने  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  का  उत्तर  26
 1991  को  दें  ।

 उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांगों  के  निपटाने  के  पदचात्‌  जम्मू  कश्मीर  राज्य  के
 सम्बन्ध  में  राष्ट्रपत  की  उद्घोषणा  की  अवधि  बढ़ाने  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प
 को  26  1991  को  लिया  जाए  ओर  पारित  किया  जाये  ।

 विदेश  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  के  पदचात्‌  मानव

 संसाधन  विकास  गृह  मंत्रालय  और  वाणिज्य  मत्रालय  की  अनुदानों  की
 मांगों  को  इसी  क्रम  में  लिया  जाये  ।

 अनुदानों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  सभी  बकाया  मामलों  को  निपटाने  के  लिए
 आवश्यक  सभी  प्रएनों  पर  3  1991  के  बजाय  5
 1991  को  6  म०प०  पर  मतदान  कराया  जाये  ।

 वित्त  2)  1991  जिसके  लिए  12  घण्टे  का  समय  नियत

 किया  गया  9,  ।0  और  11  1991  को  उस  पर  विचार  करने  तथा

 उसे  पारित  करने  के  लिए

 बो०सी०सी  ०आई०  के  मामले  पर  नियम  193  के  अन्तगंत  चर्चा

 क्री  असबम्त  सिह  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  मेरे  विचार  से

 चीय  संसदीय  कारें  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वीसी०सी०  आई  के  मामले  पर  नियम  ।93  के  अन्तर्गत

 बच्चा  के  लिए  सहमति  हुई  महोद 7,  इस  मुह  पर  नियम  193  के  अन्‍्तगंत  चर्चा  करन  पर  कोई

 सहमति  नहीं  हुई  थी  ।  यह  नियम  184  के  अन्‍्तगंत  प्रस्ताव  है  ।

 क्री  राम  विलास  पासवान  :  वहां  यह  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 झी  जसबन्त  छिहु  नियम  184  के  अन्तगंत  प्रस्ताव  को  नियम  193  के  अलगंत

 चर्चा  में  बदलना  गलत  है  और  आपके  कक्ष  में  जो  कुछ  हुआ  था  वह  उसकी  गजत  प्रस्तुति  है  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  समय  निष्िचत  कर  रहे  हैं  ।

 भी  जसवन्त  सिंह  :  जो  पहले  निर्णय  हो  चुका  है  वह  उसे  नहीं  बदल  सकते

 वह  स्वयं  यह  निर्णय  नहीं  ले  सकते  कि  इस  पर  चर्ना  होगी  ।

 भरी  गुलाम  गयो  आजाद  :  हम  यह  बात  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  पर  छोड़ते  हैं  ।

 क्री  सोसनाथ  चढठर्जो  :  हम  केवल  वितांक  के  बारे  में  ही  सहमद  हुए  थे

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इस  बारे  में  हम  निर्णय  अब  मंत्री  महोदय  को  अपनी  ब्रात  पूरी  करने

 दीजिए  ।

 भी  गुलाम  नबो  आजाद  :  बी०सी०सी०  आई  के  मामले  पर  6  1991
 को  चर्चा  वी  जा  सकती  है  और  उसे  उसी  यदि  आवश्यक  हो  तो  देर  से  बंठकर  चर्चा  पूरी  को
 जा  सकती

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  समा  उपयु क्‍त  सुझावों  से  सहमत  है  ।  )

 झी  जाल  फर्नाम्डोज  :  अध्यक्ष  में  एक  सबमिदन  करना  चाहता  हूं  और
 मेरा  सबमिशन  बी०सी०सी०आई०  से  सम्बन्धित  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इस  बारे  में  उस  बेठक  में  निर्णय  लिया  गया  था  जिसमें  आपके  दल  के
 प्रतिनिधि  भी  उपस्थित  थे  ।

 )

 क्री  जाज॑  फर्नाग्डोल  :  आप  मेरी  बात  मैं  इसकी  सपोर्ट  कर  रहा  हूं  ।  यहां  पर  सदस्यों
 ने  एल  एण्ड  टी  टेकआवर  के  बारे  में  बात  की  बी०सी०सी०आई०  में  जो  प्रस्ताव  हम  लोगों  ने

 रखा  है  उसमें  यह  मामला  भी  जुड़ा  हुआ  है  कि  फाइनेंशल  ह  स्टीट्यूझंस  किस  तरह  से  अपना  बोट
 देने  का  काम  इस  प्रस्ताव  पर  बहस  होने  तक  और  सदन  का  फंसला  होने  तक
 नेंशल  इस्टीट्यूशंस  अपना  वोट  देने  का  काम  नहीं  इसके  लिए  मैं  मंत्री  जी  से  आदवासन
 चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  बेठे  जाइए  ।  हमने  इसके  लिए  प्रक्रिया  निर्धारित  की  हुई
 यदि  आप  प्रक्रिया  का  पालन  नहीं  करेंगे  तन  आप  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  उसे  अन्य  सदस्यों  के  लिए
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 समझना  कठिन  इसौलिए  प्रक्रिया  यह  है  कि  यदि  सभा  के  समक्ष  उसकी  काय॑  सूची  प्रस्तुत
 की  जाए  ओर  उस  पर  आपको  कोई  आपक्ति  है  तो  आपको  सूचना  देनी  होगी  और  तब  आप  यह
 सब  मूह  उठा  सकते  हैं  '  यदि  बिना  कोई  सूचना  दिए  आप  यह  सब  मुद्दे  उठाएंगे  तब  अन्य  व्यक्षितयों
 को  कुछ  समझ  नहीं  आएगा  ।  हमें  ऐसा  नहीं  करना  आपको  दूसरों  की  भावनाओं  का  भी  सम्मान
 करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यहां  वरिष्ठ  सदस्यों  का  सम्मान  करता  हूं  ।  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि
 मैं  दूसरों  की  बात  नहीं  सुनू  ।

 थी  जिस  बसु  :  कृपया  निम्नलिखित  मर्दे  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  शामिल
 की  जाएं  :

 (1)  देश  के  लाखों  कृषि  मजदूरों  की  दक्षा  अत्यंत  शोचनीय  अतः  संसठ  द्वारा  अविलंब

 बिस्तृत  विधान  बनाने  की  आवद्यकता  है  ।

 (2)  भाल्‌  वर्ष  के  अन्त  तक  पेय  जल  की  आपूर्ति  सुनिदिचत  करने  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  की
 आवश्यकता

 प्रेम  शूमल  /  कृपया  निम्नलिखित  मद  अगले  सप्ताह  की  काय॑  सूची
 शामिल  कौ  जाएं  :

 ४  अफक
 झूतपूर्व  सेनिक  पिछले  अनेक  वर्षों  से  रेंक  एक  पेंशन  की  मांग  कर  रहे  अपनी  मांग

 मसवाने  के  लिए  अब  वह  आंदोलन  शुरू  कर  रहे  कृपया  इस  मद  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य

 सूची  में  शामिल  किया  जाए  ।

 को  अजु  न  जरण  सेठी  :  कृपया  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  मामले

 सभा  की  अगले  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  झामिल  किए  जाएं  :

 (1)  दिनांक  11.10.90  को  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  में  लिए  गए  निर्णय  के
 सार  माल  के  पारेषण  पर  कर  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  बनाना  ।

 (2)  शाज्यों  द्वारा  पहले  से  ही  वसूल  किए  गए  उप-कर  को  वंधता  प्रदान  करने  के  लिए  प्रमुख
 खनिज  ओर  परिसमापन  )  1991  का  ताकि  राज्यों
 के  विक्षेष  रूप  से  उड़ीसा  राज्य  फे  संशाधनों  में  होने  वाली  और  कमी  को  रोका  जा
 सके  ।”

 थी  भागक्‌  राम  सोढ़ी  :  अध्यक्ष  अगले  हफ्ते  की  कार्य  सूचो  में  निम्न  विषय  को

 जोड़ा  णापे
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 नल मनन»

 विज्ञाशापटनम  से  वेलाडौला  पैसेम्जर  ट्रेन  को  नियमित  रूप  से  चलाया  जाये  यह  ट्ूंन  पहले
 16  घंटे  में  पहुंचती  थो  अब  24  घंटे  का  समय  लगता  है  ।  इसकी  गति  को  तेज  किया  जाये  ।  इस  ट्रंन
 का  हर  डिब्बा  टूटा-फूटा  और  गंदा  रहता  है  इसे  शीक्म  सुधारा

 ]
 थो  के०  थी०  तंप्काबालू  :  कृपया  निम्नलिखित  मद  को  अगसे  सप्ताह  की

 सूची  में  शामिस  किया  जाए  :

 पी०टी०  फाइव  स्टार  प्राइवेट  लि०  द्वारा  दुण्डियन  ओवरसीज  डढौंक  को  130  करोड़  रुपये

 कौ  राशि  का  धोखा  देना  और  इस  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।

 ]

 री  भगवान  धांकर  राबत  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  आगामी  सप्ताह  की

 कार्यंसूची  में  विचाराय  स्वीकार  किया  जाये  ।

 1.  टत्तर  प्रदेश  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  तापीय  विद्यत  गृहों  क ेलिए  कोयला  आपूछत्ति  की  मात्रा
 में  भारी  कटौती  जमित  अनुपलब्धता  तथा  गुणवत्त  खराब  होने  के  कारण  तापोय  बिधत  गहों  के  संयंत्र
 क्षतिग्रस्त  हो  जाने  से  प्रदेश  अन्धकार  में  डूब  जाने  की  आशंका

 2.  उत्तर  प्रदेश  में  आतंकवादियों  को  मिरन्तर  बढ़  रही  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रभावी  कदम  उठाये  नःगरिकों  को  सुरक्षा  के  लिए  क्षस्त्रों  के
 सेंस  पर  लगौ  रोय  को  हटाया

 थी  मोहनलाल  झिकरास  :  अध्यक्ष  आगामी  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  इस
 विषय  को  जोड़ा

 मध्य  प्रदेश  के  मंडला  वालाधाट  एवं  बस्तर  जिले  में  तक्सलवादियों  का  प्रभाव  दिनों  दिन  बढ़
 रहा  पुलिस  के  पास  आधुनिक  हथियार  व  वाहन  न  होने  से  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंसड़क  और  पुल
 पुलियों  के  अमाब  के  कारण  उनका  पीछा  करना  अथवा  उनको  दूढ  निकालना  म्रुश्किल  होता  है  ।

 अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  पुलिस  दस  को  आधुनिक  हृथिवार  एवं  वाहनों  की  पूर्ण  व्यवस्था  की

 जाए  ।  साथ  ही  मडला  आदि  पहाड़ी  जिलों  में  पुल-पुलिया  और  सड़कों  के  लिए  अलग  से  विश्वंष
 राशिदी  ताकि  नक्‍्सलबादियों  के  प्रभाव  को  रोका  जा  सके  ।

 जिनुषाद  ]

 की  थी०  धनअंय  कुमार  :  कृपया  निम्नलिखित  मदों  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्य-सूची  में  शामिल  किया  जाए  :

 1.  आधुनिक  सेन्‍य  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करते  हुए  हेन्‍नोवर  स्थित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या
 17  पर  श्रावस्ती  नदी  पर  बने  पुल  की  मरम्मत  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाने  और  उक्त  पुल
 पर  भारी  वाहनों  का  आवागमन  फिर  से  शुरू  करने  की  आवदयकता

 2.  मंगलौर  ओर  अंगलोर  के  बीच  दिन  में  एक  गाड़ी  चलाने  और  उक्त  दोनों  शहरों  के  बीच
 राति  सी  बतमात  गाड़ियों  को  गठि  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।
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 1  1912  उपासना  स्थल  विधेयक
 SEE क»न«न 3५»
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 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमें  मद  संद्या  12  पर  चर्चा  करनी  है  जिसके  अन्तगंत  एक  विधेयक

 पुर  स्थापित  किया  जाना  मेरे  पास  सदस्यों  द्वारा  इसके  बिरुद्ध  सूचनाएं  प्राप्त  हुई  मैं  इस
 मुद्दे  पर  उन्हें  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  देता  हूं  ।

 शो  जसवन्त  लिह  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  कार्यसूत्ची  में  मद
 संख्या  12  में  पूजा  विशेष  उपबन्ध  विधेयक  से  सम्बन्धित  विधेयक  की  पुर:स्थापना  का  उल्लेख

 मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  और  आपक्तियां  4-*  पहलुओं  के  बारे  में  सबसे  पहले  यह  निर्देश  सं७
 और  lye  का  उल्लंधन  मेरे  सहयोगी  श्री  राम  नाईक  बाद  में  उसके  बारे  में

 दूसरा  यह  धम  विधेयक  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  का  उल्लंघन  है  और  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करना
 चाहता  हूं  कि  इसमें  घन  विधेयक  से  संबंधित  उपबंधों  का  उल्लंघन  बयों  संविधान  में  धन  विधेयक
 की  परिमाषा

 ]

 करी  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरा  पाइन्ट  आफ  आडंर  है  मैं  इनका
 विरोध  कर  रहा  मेरा  इतना  ही  कहना  है  कि  विल  हु  ट्रोडक्शन  की  स्टेज  में  पहले  मंत्री  महोदय  को

 हाउस  से  बिल  इ  ट्रोक्शन  कौ  अनुमति  मां  नी  चाहिए  ।  जब  अनुमति  तव  उसका  विरोध

 यह  मैं  कहना  चाहता  जब  तक  अनुमति  नहीं  मांगी  गई  है  तब  तक  विरोध  किस  बात  का  होगा  ।

 ]
 अध्यक्ष  सहोदव  :  आष  ठीक  कह  रहे  प्रक्रिया  यही  होनों  लेकिन  मैंने  इसको

 अनुमति  दी  है  ।

 )

 शो  बूटा  सिंह  :  हमें  प्रक्रिया  का  पालन  करना  चाहिए  ।

 हरी  दारद  विधे  :  समा  के  समक्ष  कोई  बात  होनी  चाहिए  तब  व्यवस्था

 का  प्रएन  उठाना  )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैंने  कहा  था  कि  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  संबंधी  मामला  समा  के  समक्ष

 मुफ्े  उससे  पहल  ध्ुचना  प्राप्त  हुई  ।

 |

 थी  जसवन्त  सिंह  :  स्पीकर  भाप  पहले  मंत्री  जी  को  इजाजत  दे  मैं  फिर  अफनी

 बात  कह
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 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  श्री  पासवान  जी  और  श्री  शरद  दिधे  जी  ने  जो  कहा  है  मैं  उस  बात
 को  स्वीकार  करता  वही  सही  श्रक्रिया  लेकिन  इसमें  कुल  और  बन्य  नियम  भी  शामिल  है
 इसीलिए  मैं  इन  सब  बातों  का  रुयाल  रख  रहा  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सभा  का  पही
 मत  मैं  मंत्री  महोदय  को  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दू  गा  ।

 गृहमंत्री  एस०  वी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  किसी  भी  पूजा  स्थल  के  संपरिवतेन

 पर  रोक  लगाने  और  किसी  भी  पूजा  स्थल  का  घामिक  स्वरूप  15  1947  की  स्थिति  के

 अनुसार  बनाये  रखने  का  उपबन्ध  करने  और  उससे  संबंधित  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने
 वाले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 किसी  भी  पूजा  स्थल  के  संपरिवतंन  पर  रोक  लगाने  और  किसी  भी  पूजा  स्थल  का
 घाभिक  स्वरूप  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  बताये  रखने  का  उपबन्ध  करने  और  छससे
 संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 झी  जलवन्त  सिह  :  महोदय  मैं  ६स  समय  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  के  विक्षेष  पहलू  पर
 आपत्ति  कर  रहा  हूं  और  व्यवस्था  का  प्रइन  उठा  रहा  हूं  ।  विधेयक  के  गुण  और  विषय  सूची  बाद  में
 आती  मेरी  पहली  आपत्ति  यह  है  ज॑ंसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यह  तिदेश  19  और  का
 उल्लंघन  इस  पहलू  पर  मेरे  सहयोगी  श्री  राम  नाईक  विस्तार  से  बात  इससे  घन  विधेयक
 के  उपबन्धों  का  भी  उल्लंघन  होता  है  ।  यह  धन  विधेयक  से  संबंधित  अनुच्छेद  109  का  भी  उल्लंघन
 करता  यदि  आप  अनुच्छेद  110  ओर  (४)  देखें--मैं  श्रमी  तीन  प्राषधानों  को

 पढ़ना  नहीं  चाहता  हू  ....  (  ब्यवधान )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  मुभे  इस  बारे  में  और  जानकारो  देंगे  ।

 भी  जसवस्त  सिह  :  अनुच्छेद  110  और  (३)  के  उपबंध  किसी  मी  विधेयक  से
 संबंधित  हैं  जिसमें  सचित  निधि  से  घन  के  भुगतान  अथवा  धन  मिकालने  की  मांग  की  गई  संचित
 निधि  से  धन  का  विनियोग  और  रांचित  निधि  पर  चरित  किसी  भी  व्यय  की  घोषणा  से  संबंधित  हो  ।
 इस  विधेयक  के  उपबंध  इस  प्रकार  के  हैं  कि  विधेयक  में  उपन्यध  करने  के  लिए  सांवित  निधि  से  व्यय
 करने  की  आवश्यकता  होगी  इसलिए  जब  तक  वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अनुच्छेद  11०  के  किस  उपबन्ध  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ?

 करी  जसवन्त  सिंह  :  मैं  अनुच्छेद  110  के  उपबन्ध  और  (३)  का  तथा  कौल  ओर
 दाकधर  द्वारा  वित्तीय  ज्ञापन  के  बारे  में  दिए  गए  स्पष्टीकरण  का  हवाला  दे  रहा  मेरा  यह  नहीं
 कहना  है  कि  यह  श्रेणी  का  वित्त  तिधेयक  अथवा  श्रंणी  का  वित्त  विधेयक  मेरा

 यह  कहना  है  जिस  भी  विधेयक  में  भारत  की  संचित  निधि  से  धन  तिकालने  की  बात  हो  भ्णवा  फोई
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 भी  ब्यय  मारत  की  संचित  निधि  पर  भारित  उसके  साथ  वित्तीय  ज्ञापन  होना  चाहिए  और
 कौल  और  छशकधर  की  पुस्तक  के  पृष्ठ  संड्या  477  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  यह  कहा  णया

 है  कि  जिस  विधेयक  में  मारत  की  संचित  निधि  से  व्यय  करने  की  बात  हो  उसके  साथ  वित्तोय  ज्ञापन

 होना  इस  विधेयक  विशष  का  उद्श्य  मारत  की  संचित  निधि  से  व्यय  होगा  ।  जब  तक  इस
 विधेयक  के  साथ  वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  होगा  तब  तक  पुरःस्थापित  करने  के  चरण  पर  ही  इसका
 विरोध  किया  जाएगा  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  है

 बरष्पक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  सदस्य  इस  मुद्दे  पर  मुझ  कुछ  और  बताना  चाहता  है  तो  मुभे
 उनसे  जानकारी  प्राप्त  करने  में  खुशी  होगी  ।

 झो  जसबन्त  सिह  .  मेरा  दूसरा  प्रदइन  है  हि  यह  संविधान  का  उल्लंघन  करता  है  क्योंकि  यह
 हमारी  सभा  के  विधायी  अधिकारों  से  बाहर  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आमतौर  पर  इस  मुह  को  पुरःस्थापित  करने  के  चरण  पर  लिया  जाता  है
 और  केवल  इसी  मुह  को  इस  चरण  पर  लिया  जा  सकता  है  अर्थात्‌  समा  के  अधिकार  का  प्रश्न  है  ।

 यह  कंसे  कृपया  मुझे  बताइए  ।

 औी  जसवन्त  सिह  :  में  विनम्रतापुवंक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विधेयक  के  साथ

 विज्ञीय  ज्ञापन  न  होने  के  पहलू  एर  भी  पुर:श्यापित  करने  के  चरण  पर  विचार  किया  जाता

 इस  बारे  में  निर्णय  लेना  आप  पर  निमंर  करता  है  ।

 अध्यक्ष  भहो दय  :  उस  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मैं  केवल  विधायी  अधिकार  के  बारे

 में  कह  रहा  हूं  ।

 झो  जसवस्त  सिंह  :  इस  समा  के  विधायी  अधिकार  के  बारे  में  मैं  आपका  ध्यान  संविधान  की

 सातबीं  अनुसूची  की  सूची  दो  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  भारत  के  संविधान  की  साववीं

 अनुसूची  में  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  कि  संघ  के  राज्यों  के  क्षेत्राधिकार  में  प्रत्यक्ष  रूप  से

 कौन-सी  मर्दे  आती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  ह

 क्रो  जसबन्त  सिंह  :  यदि  किसी  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  से  संघ  के  राज्यों  के

 कारों  का  उल्लंघन  होता  है  और  हम  ऐसे  विधेयक  पर  विचार  करने  से  पहले  उसे  स्थापित  करते

 हुं  तो  यह  विधान  समा  के  विधायी  अधिकारों  के  बाहर  यदि  आप  मेरे  इस  तक  से  सहमत  हैं  तो

 इस  पहल  पर  विस्तृत  चर्चा  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  यदि  सूची-दो  में  यह  उल्लेख  है  तो  यह  राज्य

 विधायिका  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  मुझ  यह  बताइए  कि  कौन-सी  मंद  के  अन्तर्गत  यह

 आता

 क्रो  जसबन्त  :  उदाहरण  के  मैं  मद  संख्या  7  से  शुरू  करता  हूं  ।  मद  संब्या  7  में
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 यह  उल्लेख  है  कि  :  मारत  से  बाहर  के  तीर्थस्थलों  के  अलावा  ।”  हम  ऐसे  विधेयक  पर
 चर्चा  कर  *हे  हैं  जिसमें  भारत  के  तीथ्थं  स्थलों  का  उल्लेख  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भारत  के  बाहर  ।

 भो  जसवस्त  सिह  :  नहीं  भारत  के  बाहर  नहीं  ॥  मेरा  यह  विधिष्ट  प्रइन  है  कि  जब
 लोग  कंलाह  अथवा  मक्का  जाना  चाहते  हैं  जो कि  भारत  के  बाहुर  है  और  मारत  सरकार  के  अंतगगत
 आता  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  तीथवात्रा  चाहे  वह  अमरनाथ  की  हो  चाहे  चार  धामों  चाहे
 पांचवे  धाम  की  जो  नेपाल  में  चाहे  वह  नंपाल  की  यात्रा  वह  भारत  सरकार  के  अतगंत

 आएगा  ।  मारत  के  भीतर  तीथ्थ॑स्थनों  का  दायित्व  संध  के  राज्यों  पर  यह  मद  सख्या  7  में
 खित  यदि  पूजा  स्थल  तीथंस्थल  नहीं  हैं  तब  वह  कया  हैं  ?  “

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  पूजा  स्थल  और  तीर्थस्थल  में  भिन्‍नता  के  बारे  में  बताएंगे  ।

 )

 भी  सोहम्सद  युनूस  सलीम  :  यदि  मैं  नमाज  पढ़ने  के  लिए  मस्जिद  में  जाता  हूं  तब
 बया  आप  इसे  तं।थंयात्रा  कहेंगे  ?  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  दू  गा  ।  पहले  श्री  जसवन्त  सिंह  को  बोलने

 दीजिए  ।

 झभो  जसबन्त  सिह  :  में  अपनी  बात  कह  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  मेरे  प्रिय  मित्र  ने  एक
 अच्छा  प्रध्न  उठाया  मैं  अमी  भी  मानता  हू  कि  यदि  मैं  किसी  विरुषात  दरगाह  में  जाता  हू  अथवा
 गरीब  नवाज  पर  जाता  अथवा  तीथंयात्रा  पर  जाता  हूं  तो  यह  पूजास्थल  ही  है  ॥  मेरा  कहना  है  कि

 वह  पूजा  स्थल  ही  है  ।

 शी  भोहस्मद  युनूस  सलोसम  मुसलमान  दरगाह  पर  पूजा  नहीं  करते  ।  मुसलमान  केवल  मस्जिद
 जाते  हैं  और  यहां  पूजा  करते  हैं  आपका  कहना  है  कि  प्राथंना  करना  पूजा  नहीं  है  ।  आप
 प्रार्थना  करने  और  पूजा  करन  में  अतर  काौजिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पाठक  आप  श्री  जसवन्त  सिंह  की  बात  में  भी  व्यवधाव  डाल  रहे
 हैं  ॥  वह  स्वयं  तकं-वितेक  कर  सकते  हैं  ।

 भरी  जसबम्त  सिह  :  यही  मुद्दा  मेरा  यही  कहना  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है  मस्जिद  में  जाना
 तीर्थेयात्रा  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सरकार  से  इस  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  की  आझह्या  करता  कृपया
 इन  मुद्दों  नोट  कीजिए  ।

 भरी  जसवबम्त  मेरा  यह  कहना  है  कि  मैं  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि
 मेरे  वरिष्ठ  भौर  प्रिय  मित्र  ने  जो  कहा  है  कि  हर  बार  वह  मस्जिद  जाते  हैं  ।
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 आप  नमाज  अदा  करने

 तब  वह  संमवतः  तीथ्थ॑यात्रा  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शांत  आपको  अपनी  बात  कहने  का  मौका  मिलेगा  ।

 थी  जतबसन्त  सिह  :  इसी  कारण  मैं  उनकी  भावनाओं  की  कदर  करता  हूं  और  उनकी  बात  का
 डततर  देना  आवश्यक  समझता  हूं  ।  अब  मैं  इस  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  बताता  हूं  ।

 आप  तीथ॑यात्रा  को  से  अलग  कंसे  कर  सकते  दाद  में  पूजा  करना

 अंत्तिहित  हम  पूजा  स्थलों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  एक  विधान  ला  रहे  सूची-दो  में  मद

 संख्या  7  के  अन्तर्गत  एक  मद  है  जो  भारत  के  बाहुर  तीथ्थस्थलों  के  राज्यों  के  लिए  विशेष
 हूप  से  आरक्षित  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  केवल  इसी  आधार  पर  हमारी  सभा  की  विधाई  क्षमता  हमें  इस  विधान
 पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  देती  ।

 मैं  पुनः  कहता  हू  कि  मद  संख्या  10  के  अधीन  उपासना  के  अनेक  स्थल  कक्षिस्तानों  तथा

 शमझशान  से  जुड़े  में  इसी  मुद्दे  पर  पुनः  जोर  देना  नहीं  चाहता  कि  जब  उपासना  देवीकरण  का

 मुद्दा  होता  है  तब  आप  राज्यों  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण  करते  हैं  :

 1.00  भ०  प०

 और  जब  तक  आप  राज्यों  के  अधिकारों  के  प्रति  प्रत्यक्ष  रूप  में  उलंघन  करने  वाले  ऐसे
 विधान  लाते  समय  राज्यों  के  अधिकारों  के  प्रति  अत्यत  सतक  नहीं  होंगे  तो  मैं  समझता  हू  कि  आप

 अत्यधिक  अन्याय  करेंगे  ।

 इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  के  विरुद्ध  मैंने  चार  बातें  कहीं  हैं  मैं  इनमें  से  दो  मुद्दे  ही  ले

 रहा  हू  ।

 यह  संविधान  के  पृष्ठ  13  पर  अनुच्छेद  26  तथा  के  तहत
 मौलिक  आधकार  धर्म  के अधिकार  के  उल्लंघन  के  बारे  में  इसमें  कहा  गया  है  :

 सदाचार  और  स्वास्थ्य  के  अधीन  रहते  प्रत्येक  धामिक  सम्प्रदाय  या

 उसके  किसी  विभाग

 ><  x  शर

 अपने  घ्मं  विषयक  कार्यों  का  प्रबन्ध  करने

 जंगम  और  स्थावर  सम्पत्ति  के  अजन  और  स्वामित्व  और
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 ऐसी  सम्पत्ति  का  विधि  के  अनुसार  प्रशासन  का  अधिकार  होगा  ।”

 मैं  समझता  हूਂ  कि  हम  कहीं  पर  इस  मौलिक  अधिकार  का  अतिक्रमण  कर  रहे  नि:सन्देह

 यह  एक  संबंधानिक  प्रश्न  है और  आप  मुझ्न  से  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  कहेंगे  कि  क्या  एक  सवैधानिक
 प्रदनन  उठाया  जा  सकता  है  लेकित  मेरे  विचार  से  अब  यहां  पर  इसे  उठाना  सही  है  ।

 मुझे  एक  बात  और  कहनी  है  ।  जम्मू-फद्मीर  राज्य  को  इस  विशेष  विधेयक  के
 बन्धों  से  बाहुर  *खा  गया  है  ।  जम्मू-कश्मीर  राज्प  में  ऐसे  उपासना  स्थल्त  अनेक  है  जहां  पर  बिभिन्‍न
 धर्मों  के  लोगों  द्वारा  उपासना  की  जाती  मैं  समझता  हूਂ  कि  सभा  को  यह  पता  है  कि  जम्मू-कश्मीर
 में  अनेक  मन्दिरों  को  अपविन्न  किया  गया  क्‍या  इस  राज्य  को  अलग  रखना  बुनियादी  तथा
 मौलिक  समानता  और  संविधान  का  अतिक्रमण  नहीं  होगा  ?  इसलिए  मैं  इन  चार  कारणों  से  बहुत
 संक्षिप्त  रूप  में  पुनः  दोहराता  हू  कि  यह  निर्देश  19  (1)  तथा  19  (a)  का  उल्लंघन  यह
 इसलिए  भी  उल्लंघन  है  क्योंकि  घन  विधेयकों  से  संबंधित  वित्तीय  ज्ञापन  शामिल  नहीं  किया  गया  हैं
 ओर  तीसरा  यहूं  इस  संसद  की  विधाई  क्षमता  से  परे  होने  के  कारण  संविधान  का  डल्लंधन  है
 और  चौथाਂ

 भरी  सोमनाथ  घटजों  :  आपने  “7”  कहा

 भो  जसवम्त  सिह  :  यह  7  और  10  हैं--मैं  इस  बारे  में  विस्तार  से  नहीं  बोल  रहा  ।  यह
 सना  के  अधिकार  से  संबंधित  अनुच्छेद  26  के  तहत  मौलिक  अधिकार  का  भी  अतिक्रमण  है  और

 जम्मू-कश्मीर  को  अलग  रखने  के  कारण  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  यह  विधेयक  इस  सभा  में
 पुरःस्थापित  न  किया  घस्पवाद  ।

 अध्यक्ष  प्रहोदय  :  आपका  चौथा  कारण  यह  है  कि  जम्मू-कश्मीर  को  अलग  रखा  गया  है
 लिए  यह  सक्षम  नहीं  है  ।  बया  यह  सही  है  ?

 झी  रास  नाईक  :  लेकिन  प्रयोजन  ही  निष्फल  हो  गया  है  ।

 थी  जसबस्त  सिह  :  प्रयोजन  हीं  निष्फल  हो  गया  है  ।

 भो  राम  नाईक  :  मैं  1991]  के  विधेयक  संख्या  स्थल
 1991]  फे  पुर:स्थापना  का  विरोध  करता  हू  ।

 इस  विधेयक  में  मुगल  तथा  ब्रिटिष्या  शासन  के  दौरान  हिन्दू  मन्दिरों  पर  हुए  सभी
 अतिक्रमणों  को  वैध  बनाने  का  प्रस्ताव  यह  विधेयक  जो  कि  हिन्दू  उपासना  स्थलों  का  घामिक
 अपमान  करने  वालों  को  ईनाम  देना  चाहता  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं
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 वधान  )

 श्री  राम  नाईक  :  यह  मारतीय  संसद  में  सबसे  काला  विधेयक  इसलिए  मैंने  हसके  पुरः
 स्थापन  पर  आपत्ति  की  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  हमेशा  बहुत  ठीक  कहते  रहे  हैं  लेकिन  इस  बार

 )

 झो  रात  माईक  :  में  हस  स्तर  को  बनाए  रखने  का  प्रयास

 यह  सबसे  निदनीय  विधेयक  है  |  इसीलिए  मैं  इस  विधेयक  के  स्थापन  का  विरोध  करना
 चाहता  हु  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरी  आपत्ति  के  कारण  ये  मेरा  पहला  मुद्दा  यह  है  और  मैं  इस  पर
 जोर  दे  रहा  हू  कि  यह  निर्देश  के  अधीन  आपके  निर्देशों  का  उल्लंघन  करता  इस  नियम
 में  कहा  गया  है  :

 निदेश  के  अधीन  विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  के  लिए  प्रस्ताव  की

 सूचना  की  अवधि  सात  दिन  होगी  जब  तक  अध्यक्ष  कम  सूचना  पर  प्रस्ताव  करने  की
 मति  न  दे  ।”

 हमने  देखा  कि  इस  विधेयक  पर  22  अगस्त  1991  की  तारीख  आपको  प्रस्ताव  का  नोटिस
 सात  दिन  पूर्व  प्राप्त  करना  अगर  यह  विधेयक  22  अगस्त  1991  को  तैयार  हुआ  तो  आष

 इसे  सात  दिन  पूर्व  कंसे  ले  सकते  हैं  ?  इस  प्रकार  आपने  इसे  सात  दिन  पूर्व  प्राप्त  नहीं  किया  ।  यह
 सरकार  आपके  प्राधिकार  का  अतिक्रमण  करके  आपकी  अनदेखी  करना  चाहती  इसलिए  मेरी

 पहली  आपत्ति  यह  है  कि  इस  मामले  में  निर्देश  19  का  उल्लघन  हो  रहा  है  ।

 अब  मैं  उस  निर्देश  का  उल्लेख  करूगा  जिसके  बारे  में  मन्त्री  महोदय  ने  विधेयक  को
 चालित  न  करने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाले  ज्ञापन  में  कहा  है  |  निर्देश  में  कहा  गया  है  कि
 सदस्यों  को  दो  दिन  पहले  पूर्व  नोटिस  भेजा  जाए  और  यह  नहीं  किया  गया  है***

 इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  :

 यह  भी  कि  अन्य  मामलों  में  जिनमें  मंत्री  यह  चाहता  हो  कि  प्रतियां  परिचालित  करने
 के  पदचात्‌  दो  दिन  से  पहले  अथवा  उस  दिन  के  परिचालित  किये  बिना  भी  विधेयक
 स्थापित  किया  जाये  तो  वह  एक  ज्ञापन  में  पूरे  कारण  देगाਂ
 ज्ञापन  में  कहा  गया  है  :

 के  महत्व  को  देखते  हुए  प्रारूप  पर  अत्यन्त  ध्यानपुृर्वक  विचार  करना  तथा  जांब
 करना  आवध्यक  इसके  कारण  विधेशक  तैयार  करने  में  देरी  हो  गई  ।  इस  सम्बन्ध  में

 निहित  मुद्दों  की  महत्वपूर्ण  प्रकृति  को  देखते  हुए  विधेयक  का  तत्काल  पुर:स्थापन  आवद्यक
 माना  गया  इन  कारणों  के  तहत  यह  अनुरोध  है  कि  निर्देश  के  अधीन
 बायेता  में  ढील  दे  दी
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 इस  मुद्दे  पर  देश  में  गत  दो  बर्षों  से  बहस  बल  रही  श्री  वी०  पी०  सिंह  के

 नेतृत्व  वाली  सरकार  भी  इसी  मुह  पर  गिर  गई  कांग्रंस  पार्टी  ने अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में

 कहा  था  कि  अगर  वह  सस्ता  में  आई  तो  यह  विधान  बनाया  जाएगा  ।  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  सत्ता  में
 आने  के  बाद  राष्ट्रपति  ने  मी  11  1991  को  संसद  में  अपना  अभिमाषण  दिया  '  इस  प्रकार

 यह  सरकार  कम  से  कम  )1  1991  के  बाद  विधेयक  तैयार  करने  के  कार्य  को  शुरू  कर
 सकती  थी  ।  लेकिन  इसने  विधेयक  को  शेयार  करने  में  ही  43  दिन  ले  लिए  |  अगर  सरकार  इस
 विधेयक  को  तेयार  करने  में  43  दिन  लेती  है  तो  हमें  इसका  अध्ययन  करने  के  लिए  2  दिन  नहीं  लेन

 चाहिए  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  को  सदस्यों  को  दो  दिन  पूर्व  दिया

 यह  निर्वेश्  एक  महत्वपूर्ण  निर्देश  है  ज्ञो  सदस्थों  तथा  समा  के  अधिकार  सुरक्षित  रखने  के  लिए
 हम  उस  सरकार  के  पास  अपने  अधिकार  गिरवी  रखने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं  जो  इतनी  असक्षम

 है  कि  वहू  43  दिन  के  अन्दर  विधेयक  पेश  नहीं  कर  सकी  ।  यह  मेरी  दूसरी  आपत्ति  है  ।

 महोदय  मेरी  तीसरी  आपत्ति  अत्यंत  महत्वपूर्ण  इसमें  विशेषाधिकार  तोड़ने  का  मामला

 निहित  है  और  आप  इस  सम्बन्ध  में  हमें  निर्देश  तथा  सलाह  देते  रहे  यह  नियमों  में  भी  दिया  गया
 है  ।  समी  जगह  यह  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  मुद्दा  जिसे  सभा  की  कार्य-सूची  में  लाया  जाना  है  उसका

 पूर्व  प्रचार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 में  अब  कौल  तथा  झकधघर  को  पुस्तक  के  पृष्ठ  252  से  पढ़ता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  क्षपया  संक्षेप  में  बोलें  ।

 भरी  रास  नाईक  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 अध्यक्ष  :  यह  सब  पर  लागू

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मर्जी  बी०  :  इस  पर  वाद-विवाद  नहीं
 किया  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  बहुत  हौ  संगत  बात  कह  रहे  हैं  ।

 झरो  थो०  दांकरानम्द  :  वह  ऐसा  लेकिन  हस  पर  इस  प्रकार  वाद-विवाद  नहीं  किया
 जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  भी  इतने  ही  समय  की  अनुमति  दू  गा  ।
 श्री  राम  साईक  :  कोल  तथा  दाकधर  की  पुस्तक  के  पृष्ठ  252  पर  के  काय॑ेसे

 संबन्धित  अन्य  विभिन्‍न  मामलों  का  समय  से  पहले  प्रकाक्षनਂ  शीषंक  के  तहत  यह  कहा  गया  है  :--

 यद्यपि  संसदीय  रीति  तथा  परिपाटी  के  अनुसार  स्थगन  संकल्पों  आदि
 ही  सूचनाओं  तथा  प्रश्नों  क ेउत्तरों  और  सभा  के  कार्य  से  सम्बन्धित  अन्य  विषयों  समय  से  पहले

 समाचार  पत्रों  में  चाहे  वह  किसी  मी  कारण  से  समा  का  विक्षेघाधिकार  मंग  तथा
 क्यमान  नहीं  माना  लेकिन  ऐसा  करना  अनुचित  है  ।”
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मुह  पर  कोई  बाध्यता  नहीं  है  ।

 भी  राम  नाईक  :  में  पुनः  उद्धरण  देता  हूं  :--

 ऐसा  तो  अध्यक्ष  महोदय  उच्तरदायी  व्यवित  के  बिरद्ध
 अपनी  अप्रसन्नता  जाहिर

 मैंने  आज  के  हिस्दुस्तान  हाईन्स  में  देखा  है  '

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  मुद्दे  पर  मेरा  कोई  दायित्व  नहीं  है
 झो  रास  नाईक  :  हमें  पहले  से  ही  सूचना  मिल  जानी  सदन  के  सदस्यों

 की  कोई  सूचना  न  बाहर  सूचना  भेज  रही  जब  सरकार  बाहर  सूचना  देती  है  तो  इसमें

 हमारा  आपका  हमारा  सम्मान  और  आपका  सम्मान  शामिल  है  ।

 मेरे  विचार  हन  तीन  मुद्दों  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  अतः
 विधेयक  के  पेश  किए  जान  पर  मुझे  आपत्ति  है  ।

 ओर  दारव  विधे  मुम्बई  :  अध्यक्ष  क्‍या  मैं  कुछ  निवेदन  कर  सकता

 हूँ  ?

 श्री  राम  मगोना  सिक्र  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  को  मी  अपनी  राय  व्यक्त  करने
 का  मौका  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  ॥

 क्री  रास  नगीना  सि्र  :  यह  कोई  साधारण  मामला  नहीं  है  और  में  भी  अपनी  राय  व्यक्त

 करना  चाहता  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 भरी  रास  नगीना  मैं  आपसे  इजाजत  चाहता  यह  पूरे  देश  का  सवाल  है  और  मैं

 इस  पर  बोलू गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझसे  चंम्बर  में  मिल  कर  बात  कर  लें  ।

 थी  राम  मगीता  सिथ्व  :  अध्यक्ष  आज  का  दिन  वह  होगा  जो  इतिहास  में  काले  दिन  के
 रूप  में  लिखा  जायेगा  ।  आप  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  ।

 )

 करी  राम  मगीना  सिक्ष  :  मैं  हस  बिल  के  इन्ट्रोडक्शन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बोलना  चाहता
 हूं

 जध्यक्ष  महोदय  :  आफ्टर  नोटिस  ।
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 भी  राम  तगीता  सिश्र  :  मैं  बोल ूगा और  आपसे  इजाजत  लेकर  बोलू  पूरे  देश  के  सामने

 खतरा  उत्पन्न  हो  गया  मैं  अपनी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 ]
 झरो  दारद  विधे  :  जहां  तक  विधेयक  के  पेश  किए  जाने  के  विरोध  में  दो  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  उठाए  गये  दो  मुद्दों  का  प्रएन  है  मैं  इस  बारे  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 जहां  तक  श्री  राम  नाईक  द्वारा  उठाये  गये  प्रक्रियात्मक  मुह  का  सम्बन्ध  है  कि  निर्देशों  के

 अनुमार  हसे  परिचालित  नहीं  किया  स्वयं  भ्री  राम  नाईक  ने  स्वीकार  किया  है  कि  अध्यक्ष

 के  पास  इस  निर्णय  में  शिथिलता  करने  का  अधिकार

 भी  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  महोदय  की  अपनी  मर्जी

 क्री  हरद  विधे  :  आपने  इस  निर्णय  में  ढिलाई  दे  दी  है  क्योंकि  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  विषय
 को  कार्यसूची  में  शामिल  किया  गया  इसे  ध्यान  में  रखना  आवश्यक  नहीं  है  कि  इस  ढील  से  उन
 पर  प्रभाव  पड़ता  है  अथवा  नहीं  क्योंकि  निर्णय  करने  के  लिए  यह  अध्यक्ष  महोदय  के  लिए  यह  एक

 वस्तुनिष्ठ  विषय  वे  किस  आघार  पर  निर्णय  लेते  यह  उन  पर  निर्मर  करता  क्‍या  इससे
 आपको  सुविधा  अथवा  असुविधा  इस  पर  हमारे  विद्वान  अध्यक्ष  ने  विचार  किया  है  और  अन्ततः
 विधेयक  के  विषय  तथा  सरकार  द्वारा  दिए  गए  विस्तृत  जो  हमें  परिचालित  किये

 गए  पर  विचार  करते  हुए  नियम  में  ढील  दी  गई  है  ।

 हम  अध्यक्ष  के  निर्णय  का  यह  कहकर  विरोध  नहीं  कर  सकते  कि  यह  ढील  उचित
 प्रकार  से  नहीं  दी  मई  है  अथवा  नहीं  दी  जानी  चाहिए  थी  ।

 अतः  इस  चरण  में  हम  उस  प्रदन  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।

 यह  मेरा  पहला  निवेदन  है  ।

 फिर  जहां  तक  योग्यता  का  प्रश्न  आपके  स्वनिर्णय  के  केवल  इसी  मुद्दे  पर  पेश
 करने  को  इस  अवस्या  में  चर्चा  की  अनुमति  दी  जा  सकती  आपने  अपने  विवेक  इस
 चर्चा  की  अनुमति  दी  आप  इस  विधेयक  की  योग्यता  पर  पूरी  चर्चा  की  अनुमति  दे
 सकते  जहां  तक  इस  मुद्ं  की  योग्यता  का  सम्बन्ध  उन्होंने  सूची-]तर  मद  संख्या-सात  ?
 का  उल्लेख  किया  है  और  वह  विषय  तीथे-यात्राओं  से  सम्बन्धित  किन्तु  इस  विधेयक
 का  तीथें-यात्राओं  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  यदि  हम  सब  खण्डों  के  इस  विधेयक  के
 विषय  के  बारे  में  पढ़ते  हैं  तो  इसका  एकमात्र  उदं द्य  धर्म  स्थानों  के  परिवर्तन  को  रोकने  से  इस
 विधेयक  के  अधीन  एक  तारीख  विशेष  के  पए्चात  धर्म  स्थानों  का  परिवतंन  प्रतिबन्धित  इसमें
 तीर्थ-यात्राओं  सम्बन्धी  कोई  उल्लेख  नहीं  है***  ।  इसमें  उस  विषय  का  बिलकुल
 उल्लेख  नहीं  है  ।

 इस  विधेयक  का  ध्येय  एक  तारीख  विशेष  के  पश्चात्‌  धर्म  स्थानों  के  परिवर्तन  पर  रोक  लगाने
 मात्र  से  इसका  उल्लेख  उसमें  बिलकुल  भी  नहीं  मेरा  निवेदन  है  कि  हालांकि
 सदन  के  सामने  योग्यता  के  प्रश्न  को  उठाया  गया  हम  पुरे  संवेधानिक  कानून  की  अच्छाईयों  की
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 चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।  योग्यता  सम्बन्धी  इन  विषयों  को  संविधान  के  थथिकाराधीन  यहां  पर  उठाया
 जा  सकता  है  और  तब  अन्त  में  सभी  मुद्दों  के  आधार  पर  हम  अपनी  इच्छा  से  उस  विधेयक  पर
 मतदान  कर  सकते  किन्तु  केवल  सभा  की  कानूनी  कार्यवाही  में  सदन  की  अयोग्यता  के  भाधार
 पर  इस  विधेयक  को  इस  अवस्था  में  प्रस्तुत  करने  से  नहीं  रोक  राकते  ।

 जहां  तक  इस  मुद्दे  का  सम्बन्ध  है  मैं  कोल  एण्ड  शकधर  की  संसदीय  प्रणाली  तथा

 व्यवहार  का  उल्लेख  करता  पृष्ठ  515  पर  उन्होंने  कहा  है  :--

 में  यह  प्रथा  स्थापित  हो  थुकी  है  कि  अध्यक्ष  ऐसे  किसी  व्यवस्था  प्रशन  पर  अपना
 विनिर्णय  नहीं  देता  जिसमें  यह  प्रश्न  उठाया  गया  हो  कि  विधेयक  संविधान  की  दृष्टि  से  समा
 की  विधाई  क्षमता  के  अन्तगंत  आता  है  या  नहीं  ।”!

 हर  सभी  विधान  सभायों  में  इस  स्थापित  प्रधा  का  अनुसरण  किया  जाता
 अध्यक्ष  को  अपना  विनिर्णय  तक  नहीं  देना  होता  ।  उनके  द्वारा  उठाए  गए  हस  मुद्दे  का  क्या

 प्रभाव  होगा  ?  सदन  विधेयक  के  ओऔचित्य  के  विश्येष  प्रदन  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लेता  सदन
 निर्णय  ले  भी  नहीं  सकता  अध्यक्ष  भी  विनिर्णय  नहीं  दे  सकता  रादन  के  विचार  के  लिए
 केवल  सदस्य  ही  इस  विषय  में  अपने  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं  तथा  संविधान  के  औचित्य  के  पक्ष

 और  विरोध  में  बहस  कर  सकते  प्रस्ताव  पर  मतदान  करते  समय  सदस्य  इस  पहलू  को  घ्यान  में

 रखते  आप  कह  सकते  हैं  कि  प्रस्ताव  पर  मतदान  करते  हुए  आप  विचार  किन्तु  जहां
 तक  विद्वान  अध्यक्ष  महोदय  का  सम्बन्ध  भेरे  विचार  में  कोई  विनिर्णय  न  हीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  की  संवेघानिक  वेघता  के  औचित्य  अथवा  नियम  विरुद्ध  होने  के  बारे  में  मी  सदन  को

 निर्णय  नहीं  लेवा  आप  इप्त  मुद्दे  को  उठा  सकते  इत्न  विधेयक  पर  मतदान  करते  समय

 हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  तथा  इप्त  वात  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  जहां  तक  आपके  मु  का  प्रइन

 इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  है  ।  इस  चरण  में  इस  अधार  पर  इस  विधेयक  को  नहीं  रोका  जा

 सकता  कि  यह  सदन  की  विघधायी  क्षमता  के  अन्दर  नहीं  आता  विधेयक  पर  मतदान  के  समय

 इस  मुद्दे  पर  केवल  सदस्य  ही  विचार  कर  सकते  यह  प्रइन  भी  नहीं  उठता  और  यह

 प्रासंगिक  नहीं  है  ।

 श्री  सोमनाथ  घटलों  :  यदि  इस  विधेयक  को  आज  ही  पारित  कर  दिया

 जाता  तो  हमें  प्रसन्‍नता  होती  वधोंकि  इस  प्रकार  सब  कुछ  ठोक  प्रकार  से  हो  जाता  और  आज  देह

 को  इसकी  तुरन्त  आवश्यकता  है  |  श्री  जसवन्त  जिनके  लिए  मेरे  मन  में  सबसे  अधिक  स्नेह

 ने  कई  मुह  उठाये  हालांकि  वे  निर्देश  19  तथा  19  का  हवाला  देना  चाहते  थे  फिर  भी  वे

 निवेदन  करने  का  साहस  नहीं  कर  उन्होंने  इसे  श्री  राम  नाईक  पर  छोड़  यह  आपके

 निर्णय  का  मामला  आपने  इसछी  अनुमति  दे  दी  है  और  इस  पर  कोई  शका  नहीं  हो  सकती  है  ।

 यह  एक  प्रकार  से  आपके  निर्णय  को  चुनौती  देना  होगा  ।  इदका  विधेयक  प्रस्तुत  करने  की  विधायी

 क्षमता  या  मन्त्री  अथवा  सदस्य  के  विधेयक  प्रस्तुत  करते  के  अधिकार  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  एक

 बार  आपकी  अनुमति  के  कोई  प्रश्न  नहीं  हममें  से  कोई  आपके  विनिर्णय  को  चुनोती

 नहीं  दे  सकता  ।  अनुच्छेद  19  और  19  पर  मुझ  और  अधिक  कहने  की  आवष्यकता

 यहीं  है  ।
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 दो  प्रइन  उठाए  गए  क्‍या  यह  धन  विधेयक  है  और  चूंकि  यह  एक  धन  विधेयक
 तब  वित्तीय  ज्ञापन  और  राष्ट्रपति  फी  स्वीकृति  के  इसे  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता  कृपया

 अनुच्छेद  110  देखें  |  मैंने  श्री  जमवन्त  सिंह  से  पूछा  था  कि  क्या  यह  उनका  सर्वोत्तम  मुद्दा
 है  ।  अनुच्छेद  109  जो  एक  मुख्य  अनुच्छेद  है  जिसके  अनुसार  :

 विधेयक  राज्य  सभा  में  पुर:स्थापित  नहीं  किया

 घन  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  के  परचात्‌  इसे  राज्य  सभा  में  भेजा  जाता  कृपया

 अनुच्छेद  ।0  देखें  ।  इसके  अनुसार  :

 अध्याय  के  प्रयोजनों  के  कोई  विधेयक  धन  विधेयक  समझा  जाएगा  यदि  उसमें
 केवल  निम्नलिखित  सभी  या  किन्हीं  विषयों  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  अर्थात्‌  —ਂ

 उन्होंने  इस  अनुच्छेव  के  भाग  और  का  हवाला  दिया  भाग  के

 अनुसार  :

 की  संचित  निधि  या  आकस्मिता  निधि  की  ऐसी  किसी  चिघधि  में  धन  जमा
 करना  या  उसमें  से  धन  निकालना  ।”

 क्री  जसवन्त  सिह  के  अनुसार  इस  देश  में  प्रत्येक  विधेयक  को  धन  विधेयक  ही  होना  चाहिए
 पयोंकि  कुछ  घन  तो  ख्च॑  करना  ही  मान  किसी  को  जेल  में  डाल  दिया  जाता
 तब  जेलर  को  और  अधिक  खाद्य  सामप्री  उपलब्ध  कराती  होती  श्री  जसवन्त  सिंह  के

 यह  घन  विधेयक  बन  जाता  इस  विधेयक  को  छपाने  में  धन  खर्च  किया
 गया  यह  एक  अन्य  घन  विधेषक  है  |  क्योंकि  इस  विधेयक  की  छपाई  में  भी  धन  खर्च

 हुआ

 भाग  के  अनुसार  :

 की  संचित  निधि  में  से  धन  का  विनियोग  ।”

 कोई  विदाष  प्रावधान  नहीं  इसमें  घन-लचं  के  लिए  कोई  विशेष  प्रावधान  नहीं  कानून
 बहुत  स्पष्ट  संघिधान  बहुत  स्पष्ट  है  ।

 भाग  के  अनुसार  :

 व्यय  को  भारत  की  संखित  निधि  पर  मारित  व्यय  घोषित  करना  या  ऐसे  किसी  ब्यय
 की  रकम  को  बढ़ाना  ।

 इस  विधेयक  का  इससे  दूर  तक  सम्बन्ध  नहीं  मेरे  विचार  हमें  इस  पर  और
 अधिक  परिश्रम  की  आवदयकता  नहीं  मेरे  विचार  वे  अपने  महँ  को  वाप»  ले  रहे  हैं  ।

 अन्य  है  कि  बहुत  अधिक  मेहनत  करने  के  पश्चात्‌  वे  ती्थयात्रियों  के  बारे  में  सू
 की  सातवीं  प्रविष्ठी  पर  चर्चा  क२  रहे  हैं  ।
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 जहां  तक  तीथे  यात्रा  का  सम्बन्ध  है  तो  इसमें  यात्रा  अर्थात  एक  स्थान  पर  जाने  को  बात

 निहित  है  |  इस  विधेयक  का  उदहेश्य  किसी  भी  व्यक्षित  को  उपासना  स्थल  पर  जाने  से  रोकना  नहीं
 है  ।  इसका  अभिप्राय  उपासना  स्थल  पर  जाने  का  लेकिन  इसे  तोड़िए  मत  ॥  आप  वहां  जाइए
 और  देवता  के  प्रति  अपनी  श्रद्धा  व्यक्त  कीजिए  ।  लेकिन  इसके  सम्पूर्ण  ढांचे  को  ही  मत

 इस  विधेयक  का  उहं श्य  यही  है  ।

 कृपया  सातवीं  की  को  यह  तोथ  यात्रा  से  सम्बन्धित  हमारे
 संविधान-निर्माताओं  ने  बहुत  ध्यानपूर्वक  इस  दाब्द  का  प्रयोग  किया  है  और  सातवीं  अनुसूची  में
 प्रविष्टि  को  उदारतापूर्वक  उत्पन्न  करने  कौ  कोई  संभावना  नहीं  न्यायालयों  ने  यह  पता  लगाने
 के  प्रयास  किये  जब  समक्षता  का  मुद्दा  उठता  है  तो  विधान  का  उहूं  श्य  यह  होता  है  कि  इस  कानुन
 का  वास्तविक  तात्पय॑  क्या  है  ?  यह  क्‍या  प्राप्त  करना  चाहता  है  ?  इससे  एक  अन्य  अर्थ  निकल  सकता

 है  ।  जैसा  कि  श्री  दिधे  ने  उचित  ही  कहा  इसमें  उपासना  स्थलों  से  निपटने  का  प्रयास  किया  गया

 है  और  यह  किसी  को  वहां  जाने  से  रोकता  नहीं  है  ।  यह  नतो  किसी  को  उपासना  स्थल  पर  जाने  के

 लिए  प्रेरित  करता  है  और  न  ही  हतोत्साहित  करता  यह  एक  विश्यात  हाब्द  कोष  है  और  हम
 इस  दाब्द  का  अथे  जानने  के  लिए  अन्य  छाब्दकोषों  का  अध्ययन  भी  कर  सकते  हैं  ।  मैं  समझता  हू
 कि  मेरे  मित्र  को  इसका  शाब्दिक  अर्थ  स्वीकार्य  नहीं  लेकिन  यह  शाब्दिक  अर्थ  भी

 पूर्ण  है  ।

 कोलिन्स  के  अनुसार  एक  ऐसी  यात्रा  है  जो  कोई  व्यक्ति  धार्तिक  कारण  से  एक
 पवित्र  स्थान  पर  जाने  के  लिए  क*ता  वह  जा  सकता  है  उसे  यात्रा  करने  से  कौन  रोक  रहा  है  ?

 लेकिन  यह  विधेयक  यात्रा  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  मैं  यही  कह  रहा  हु  ।

 ओी  जसवम्त  सिह  :  कहां  की  यात्रा  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  एक  उपासना  स्थल  की  यात्रा  ।

 इसलिए  मुद्दा  यह  है  कि  संविधान  में  शब्द  का  प्रयोग  किया  तारकेइवर

 एक  अत्यधिक  प्रसिद्ध  स्थान  हैं  ।

 करी  अभिल  बसु  :  यह  मेरे  निर्बाचन  क्षेत्र  में  हे  ।

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  श्री  अनिल  बसु  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  हे  ।

 मुझे  इसमे  खुशी  नहीं  हे  कि  युवा  लड़के  घड़े  लेकर  वहां  पर  पवित्र  जल  में  ड्बकी  लगाने  जा
 रहे  हैं  ।  वे  मैं  उन्हें  रोक  नहीं  रहा  |  लेकिन  अगर  कोई  कानून  बनाया  जाना  है  तो  राज्य  को

 वह  कानून  बनाना  हूँ  जिमसे  तीर्थ॑यात्रा  का  प्रावधान  हो  ।  इसका  शाब्दिक  अं  यह  हूं  ।
 हम  सभी  वंचारिक  अर्थ  जानते  यह्‌  विधेयक  15  अगस्त  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  धामिक
 स्थानों  की  पवित्रता  को  कायम  रखेगा  ।  इन  तीर्थ  मन्दिरों  की  तीथेणन्रा  से  इसका  कोई  सरोकार  नहीं
 है  ।  दूसरी  ओर  इसमें  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इन  स्थानों  की  देख-रेख  की  जाए  ताकि  वहां  की
 तीथयात्रा  में  व्यवघान  उत्पन्न  न  हो  इसलिए  इस  कानून  के  तहत  के  सम्बन्ध  में  कोई
 कार्यवाही  करने  का  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 इसलिए  माननीय  सदस्पों  तथा  आपसे  मेरा  अनुरोध  है  कि
 प्रविष्ट  बिलकुल  लागू

 नहीं  हो  सकती  अपने  मित्र  श्री  जसवन्त  सिंह  के  प्रति  मैं  अत्यधिक  आदर  रखता  उन्होंने
 अपनी

 जांच  में  प्रविष्ट  10  का  उल्लेख  किया  हैं  !  उनके  अनुसार  प्रविष्ट  10  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रविष्ट  में

 दफनाने  और  कन्रगाह  तथा  दाहु-संस्कार  और  हमशान  के  बारे  में  कहा  गया  हमारा  ध्येय  इस
 देश  को  कब्रगाह  और  एमशान  बनने  से  रोकना  इस  विधेयक  में  कब्रगाह  और  श्मश्ञान  के  संबंध
 में  प्रावधान  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  एक  कब्रगाह  तथा  इस  विधेयक  के  बीच  परस्पर  कया  संबंध
 है  ।  वे  गुप्त  रूप  से  अनेक  स्थानों  को  कनब्नगाह  में  बदलने  के  प्रयास  कर  रहे  यह  खतरनाक
 बात  इसी  कारण  हम  इस  सरकार  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  वह  इस  बारे  में  देरी  न  मैं  कहता
 हू  कि  आप  अपना  वचन  पूरा  कीजिए  मुझे  खुशी  है  कि  सरकार  ने  उस  प्रस्ताव  पर  कार्यवाही  की
 हैं  जिसे  हमारी  पार्टी  के  श्री  जैनुल  अबेदिन  ने  पेश  किया  कुछ  भी  न  करने  से  देरी  से  कार्यवाही करना  अच्छा  है  ।  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  हमारे  सदस्य  के  योगदान  को  माना  है  ।

 भ्री  हरिन  पाठक  :  जम्मू  और  कद्मीर  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 आप  उस  पर  भी  प्रकाश

 ]

 ओ  सोमनाथ  चट््ो  :  जम्मू  कष्मीर  को  शामिल  करना  था  न  करना  इससे  सम्बन्धित
 नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चटर्जी  मुझे  एक  बात  कहनी  इस  विधेयक  पर  कौन-सी  प्रविष्ट
 लागू  |

 भी  सोमनाथ  बढलों  :  सूची  1  की  प्रविष्टि  97  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  सूची  ।]  की  प्रविष्ट  28।  ।  आप
 प्रविष्टि  28  को  पढ़  सकते  हैं  ।

 शी  सोमनाथ  चटजी  :  जी  प्रविष्टि  28  भी  है  ।

 थी  पो०  चिदस्वरम  :  कृपया  पूरी  प्रविष्ट  पढ़िए  ।

 भो  सोमनाथ  क्ठर्जो  :  यह  बहुत  अच्छा  मुद्दा

 ..  इसका  अन्तिम  भाग  स्पष्ट  कर  देता  97  में  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  अन्य  मामला  जो
 इसमें  नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  तो  स्थानों  की  यथा-स्थिति  को  कायम  रखने  का  प्रइन  उपबन्ध 27  के  तहत  ससद  को  पूर्ण  दावित  दी  गई

 हि
 मेरे  विचार  से  उनका  तक॑  तो  ऐसा  है  जिसे  हम  कानून  में  दयनीय  स्थिति  कहते  हैं  ॥

 उन्होंने  अपनो  पीड़ा  में  इस  दयनं।य  स्थति  पर  सोचा  है  ।  लेकिन  उनकी  बात  लागू  नहीं  हो  सकती  । मैं  अपील  करता  हूਂ  कि  हम  सब  को  यह  विधेयक  स्वंसम्मति  से  पारित  करना  चाहिए  ।
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 eft  हरिन

 श्री  हरिन  पाठक  :  इस  की  संरचना  को  मत  बदलिए  बल्कि  जम्मू  कश्मीर  में  मन्दिरों  को
 नष्ट  कीजिए  ।  क्या  आपका  अभिध्राय  यह  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यगण  कृपया  आपस  में  एक  दूसरे  से  बात  मत  कीजिए  ।

 शी  राम  नगीना  सिभ्र  :  अध्यक्ष  हम  को  भी  बोलने  का  अधिकार

 हम  भी  चुनकर  सदन  में  आए  यह  इतना  आसान  मामला  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इस  पर  बोलिए  ।

 थी  रास  नगोमा  स्रिश्ष  :  मैं  इसी  प्वाइंट  पर  बोल  रहा  हूं

 अध्यक्ष  बिल  जो  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  सदन  में  पुर:स्थापित  किया  गया  उसके

 कानूनी  पहलुओं  पर  हमारे  साथियों  ने  जो  कुछ  कहा  और  हमारे  दूसरे  पक्ष  के  लोगों  ने  जो  कुछ
 मैं  उसको  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  बार-बार  दोहराने  का  कोई  फायदा  भी  नहीं  है  लेकिन

 उसके  आगे  णो  भावनात्मक  पहलू  उसको  मैं  सदन  के  सामने  रखना  चाहता  भावमात्मक  पहलू
 यह  है  कि आज  चालीस  साल  की  आजादी  के  बाद  इस  देश  की  सरकार  को  क्‍या  जरूरत  पड़ी  कि

 वह  यह  कानून  पेश  करें  |  आजादी  के  चालीस  साल  के  पहले  इस  देश  में

 मुसलमान  के  नाम  पर  जो  क्षगड़े  उससे  देश  के  टुकड़े  हुए  और  फिर  आज  चालौस  साल  के  बाद
 फिर  देश  को  तोड़ने  के  लिए  यह  काला  कानून  पेश  किया  जा  रहा

 “'
 यह

 नात्मक  है  तक  घामिक  स्थलों  का  सवाल  यह  रिकार्ड  में  है  कि  एक  भी
 मस्जिद  को  कहीं  पर  मी  नुकसान  नहीं  हुआ  इस  देश  में  कश्मीर  में  पचासों  मश्दिर  तोड़  दिए  गए

 मैं  आपसे  और  आपके  माध्यम  से  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भावुकता  में  न  आ  कर
 वोट  के  लालच  में  न  पड़  कर  मारत  को  एक  रखने  के  लिए  देक्ष  में  साम्प्रदायिक  उन्माद  पैदा

 न  इसके  लिए  इस  कानून  को  सदन  में  पेश  करने  के  लिए  कतई  इजाजत  न  दी
 ***

 )
 न्न्ग्न

 झी  मगवान  हांकर  रावत  :  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  मित्र
 चटर्जी  साहब  ने  जो  कहा  है  मैं  उसकी  राय  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  अनकान्टीचुशनल  प्रोवीजन  सरकार
 या  कोई  सदस्य  सदन  में  ले  आता  तो  उस  पर  आपको  व्यवस्था  देने  अधिकार  है  और  उसमें

 कोई  अवैधानिकता  नहीं  होगी  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  इस  स्थिति  से  समूचे  देश  की  जो  फैड्ल  स्ट्रक्चर  इस
 देश  की  जो  बेसिक  कान्सेप्ट  आफ  कांस्टीचूशन  उसको  नष्ट  करने  की  साजिश  की  जा  रही  इस
 विधेयक  के  माध्यम  से  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  अगर  उच्चित  समझते  तो  इसको

 सुप्रीम  कोट  आफ  इण्डिया  को  राष्ट्रपति  जी  के  माध्यम  से  राय  जानने  के  लिए  भेजें  और  उसकी

 कान्स्टीचुशनल  एडमिसीविवटी  के  बारे  में  विचार  किया  उसके  बिना  यहाँ  पर
 कोई  उत्तेजनात्मक  या  जल्दबाजी  में  आकर  कोई  कदम  छठा  भी  लिया  तो  देय  के  फंड्ल  स्ट्रक्‍्चर
 को  नुकसान  पहुंचेगा  और  समूचा  सदन  हस  बात  का  गुनाहगार  होगा  कि  उसने  अपने  हाथ  से

 285



 उपासना  स्थल  विधेयक  23  1991
 |  जन उसके

 संविधान  की  हत्या  कर  दी  और  जिस  सविधान  की  सौगन्ध  खाकर  हम  लोग  यहां  भाये  हैं  उसके

 खिलाफ  हम  लोग  यहां  काम  कर  रहे  हैं  और  उसको  ध्वस्त  कर  दिया  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हम  इस  बिल  को  लाकर  ट्रांसग्रेहन  आफ  पावर  द्वारा  हम  उनके

 अधिकार  क्षेत्र  में  अतिक्ररण  करना  चाहते  हैं॥  यह  नहीं  क्रिया  जाना  बल्कि  संविधान  की

 रक्षा  की  जानी  पेरे  मित्र  चटर्जी  साहब  ने  पिछली  ब"्र  इस  बात  को  कहा  था  और  मैं

 उसको  पढ़  रहा  मैंने  पाया  कि  उन्होंन  स्टेट  की  स्वायह्तता  के  अधिकारों  की  रक्षा  की  बात  कही
 ले  कन  दुर्भाग्य  इस  बात  का  है  कि  स्टेट  की  स्वायत्यता  की  रक्षा  करने  के  बजाए  वे  उनके

 कार  ठोत्र  में  अतिक्रमण  क्री  वकालत  कर  रहे  मैं  इस  बात  को  दोहराना  नहीं  चाहता  यदि

 कान्ट्टीचुशन
 ।  प्रोप्रायटी  का  मेंटर  आ  जाए  तो  राष्ट्रपति  जी  के  माध्यम  से  और  उच्चतम  न्यायालय

 द्वारा  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मेरे  मित्र  श्रीजसबंत  सिह  जी  ने  एक्सपेंडीचर  इनवात्व
 की  बात  कही  थी  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  जी  कहते  हैं  कि  इसमें  एक्सपेंर्ड चर  इनवात्व  नहीं  है  ।
 मेरा  कहना  यह  है  कि  इसमें  करोड़ों  रुपयों  का  एक्सपेंडीचर  इनवात्व

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  लिगल  प्वाइन्ट  के  बारे  में  बात  कीजिए  ।

 क्रो  मगवाम  दांकर  शाबत  :  अध्यक्ष  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  इस  बिल  का  एक्ट  बन
 जाने  के  बाद  यह  इम्प्लीकेशन  होगा  कि  जो  सोमनाथ  का  मन्दिर  1947  के  बाद  बना  है  वह  छूट
 जाएगा  और  उसके  न्यास  को  उसका  हस्जाना  देना  पड़ेगा  ।  इससे  इस  देश  की  धामिक  भावनाओं  को
 ठेस  पहुंचेगी  और  देश  भर  मे  एनारकी  पैदा  हो  जाएगी  ।  )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  एसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  मैंने  आपको  इसलिए  अनुपति  दी  कि  आप  मेरे
 एक  प्रसिद्ध  वकील  हैं  ओर  मैं  समझता  था  कि  आप  कानूनी  मूद्दों  पर  मेरा  ज्ञान  अन्य  मुद्दों
 पर  आप  उस  समय  चर्चा  कर  सकते  हैं  जब  इनकी  बारी  आएगी  ।

 )

 भरी  समगवान  दांकर  राबत  :  अध्यक्ष  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  लोग  धार्मिक
 भावना  के  साय  जाते  हैं  उसे  पिलप्रिमेज  कहते  हैं  और  जहां  लोग  घूमन  के  भाव  से  जाते  हैं  उसे

 टूरिजम  कहते  हैं  ।

 थी  लाल  कृष्ण  आडबाणो  :  अध्यक्ष  जसवंत  सिह  राम  नायक  और
 मेरे  कुछ  साथियों  ने आज  यह  आपत्ति  उठाई  है  केवल  इसके  जो  वैधानिक  पहलू  हैं  या  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 पहलू  मैं  आापसे  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  पर  आप  विचार  करें  कि  आज  अगर  बिल

 286



 1  1913  )  उपासना  स्थल  धिधेयक

 सरकुलेट  होता  और  मंगलवार  या  बुद्धवार  को  हन्ट्रोड्पूस  किया  जाता  तो  कौन-सा  आसमान  दूट
 पड़ता  ।  इसलिए  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  जो  हमारे  नियम  बने  हुए  हैं  और
 आपके  निर्देदा  हैं  उनका  कड़ाई  से  पालन  होना  अगर  कोई  को  सोमनाथ
 जी  देखे  या  उधर  से  कोई  देखे  तो  उसका  एक  उद्देश्य  है और  वह  उद्देश्य  यह  है  कि  में  काफी
 डिसक्रिष्न  जो  7  दिन  का  नोटिस  है  उसकी  जगह  पर  आप  उसे  उसी  दिन  के  नोटिस  के  आधार
 पर  भी  स्वीकार  कर  सकते  में  जहां  कहा  गया

 ]

 सी  विधेयक  पुर  स्थापित  करने  के  लिए  किसी  दिन  की  फार्य  सूची  में  तब  तक
 सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  उसकी  प्रतियां  उस  दिन  से  जब  कि  विधेयक  को

 पुर  स्थापित  किए  जाने  का  विचार  कम  से  कम  दो  दिन  पूर्व  सदस्पों  के  उपयोग  के  लिए
 उपलब्ध  न  की  गई  हो  ।''
 स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  गया  है  भी  विधेयक  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा

 )
 एक  प्रकार  से  मेंडेटरी  है  और  दो  प्रोविसो  हैं  और  दो  प्रोविसों  की  छाब्दावली  में  कितना

 अन्तर  पहला  यह  है  जिसमें  कहा  गया  है  ।

 ]
 विधेयक  वित्त  विधेयक  ओर  ऐसे  गुप्त  विधेयक  जो  कार्य  सूची  में  नहीं  रखे

 सदस्यों  को  पहले  प्रतियां  बांटे  बिना  ही  पुरःस्थापित  किये  जा  सकेंगे  ।””

 लेकिन  दूसरा  प्रावधान  पीठासीन  अधिकारी  पर  यह  दायित्व  डालता  है  कि  वह  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करें  कि  जब  तक  ऐसा  आवश्यक  न  हो  तब  तक  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  दिन  पहले
 विधेयक  का  अध्ययन  करन  के  अधिकार  से  हकार  नहीं  करना  चाहिए  कि  वे  निर्णय  लें  कि  कया
 विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाए  अथवा  मेरा  आपसे  कहना  है  कि  इप्त  समय  सरकार  द्वारा
 दिया  गया  ज्ञापन  जिल्कुल  स्पष्ट  नहीं  यह  सी  प्रकार  का  स्पष्टीकरण  नहीं  देता  इसमें  केवल

 यह  कहा  गया  है  कि  विधेयक  के  महत्व  को  देखते  हुए  मसोदे  पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  करना  और
 उसकी  जांच  करना  आवद्यक

 यदि  आज  सत्र  का  अन्तिम  दिन  होता  तब  मैं  कहता  कि  का  अध्ययन  करने  में

 विलम्ब  होगा  ।”'  लेन  अभ  सत्र  जारी  यदि  विधेयक  को  मंगलवार  अथवा  बुधवार  को

 स्थापत  किया  जाता  तब  कोई  आसमान  नहीं  गिर  जाता  ।

 मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  इस  निर्देश  विधेष  का  कुछ  उद्देश्य  है और  वह  उद्दंश्य
 यह  है  कि  हमें  विधेयक  इस  प्रकार  वहीं  लाना  चाहिए  ।  यहां  तक  कि  छोटी-सी  बहस  जो  अमी  हो

 थी  यह  दर्शाती  है  कि  हम  इससे  काफी  विश्लुब्ध  मैं  के  अनुषांगिक  विषयों  को  नहीं
 उठाना  चाहता  विधेयक  वह  समस्थाएं  उत्पन्ना  करेगा  जो  पहले  नहीं  जो  समस्याएं  अभो  हैं
 वह  इस  विधेयक  द्वारा  सुलझन  वाली  नहीं  अनेक  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  1947  के  बाद  परिवतंन

 हुए
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  न्याय  और  करूपनो  कार्य  मंशालय  में  राज्य

 सस्जो  रंगाराजन  कुमारमगलम  )  :  आप  विधेयक  की  विशेषताओं  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  में  उसकी  विशेषताओं  की  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हू  ।

 मेरा  विष्वास  है  कि  यह  विधेयक  गलत  ढंग  से  बनाया  गया  यह  विधेयक  बिल्कुल  गलत
 कम  से  कम  मेरा  दल  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  करेगा  |  लेकिन  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूਂ

 कि  आप  सरकार  को  आज  यह  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमत्ति  क्यों  दे  रहे  इसे  दो  या
 तोन  दिन  बाद  पुर:स्थापित  बयों  नहीं  किया  जा  सकता  है  ?  कम  से  कम  इस  ज्ञापन  विछ्ेष  में  इस
 प्रकार  का  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  गया  इसीलिए  मेरे  सहयोगी  श्री  जसवन्त  सिंह  और
 श्री  राम  नाईक  ने  इसका  विरोध  किया  है  ।

 मेरे  सहयोगी  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  तीन  सूचियों  के  बारे  में  जो  समा  के  विधायी  अधिकारों
 की  बात  कही  है  उप्तका  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  अथवा  श्री  दरद  दिधे  ने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आडवाणी  आपने  इसे  स्वीकार  कंसे  नहीं  किया  ।

 भरी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  मैंने  इस  बात  को  इसलिए  स्वीकार  नहीं  किया  कि  परसों  तक
 मेरे  कुछ  विचार  थे  जैसे  कि  विधेयक  की  प्रकृति  क्या  होगी  ।  आज  मैंने  देखा  है  कि  यह  विधेयक  कुछ
 भिन्‍न  हैं  ।  मैंने  इसे  आज  सुबह  ही  देखा  है  ।  जिस  किसी  ने  समाचार  पत्र  पढ़ें  हैं  उन्होंने  मुझे  बताया

 है  कि  समाचारपत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  विधेयक  आज  पुर:स्थापित  किया  जा  रहा
 मैंने  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  किया  ।  अन्यथा  मैं  पूरी  तरह  से  तैयार  होकर  आता  और

 तक  देता  ।  विधायी  कार्य  के  अधिकार  का  मुद्दा  अति  महत्वपूर्ण  है  जो  स्थापन  के  चरण  पर
 उठाया  जा  सकता  इस  बात  के  बारे  में  श्री  जसवन्त  पिह  और  विख्यात  वकीलों  ने  संक्षेप  में
 बताया

 थो  जसबस्त  सिह  :  कथा  आप  एक  मिनट  के  लिए  अपनी  बात  रोकेंगे  ?  में  यह  कहना  चाहता
 हूं  क्योंकि  आपने  कहा  है  कि  इसे  स्व्रीकार  कंसे  नहीं  किया  ?  ””  मैंदे  भी  बहुत  परिश्रम  नहीं
 किया  मुझे  इस  विधेयक  के  पुर:स्थापन  के  बारे  में  पता  चला  ।  मुझे  इस  पर  कुछ  आपत्तियां  थीं
 और  बह  आपत्ति  विधायी  सक्षमता  के  संबंध  में  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  कानूनी  ज्ञान  का  सम्मान  करता  हु  ।

 भी  जसबम्त  सिह  :  नहीं  मैं  पेशे  से  या  प्रशिक्षण  से  या  अपनी  इच्छा  से  वकील  नहीं
 हूं  ।  सावंजानक  मामलों  का  विद्यार्थी  होने  के कारण  जब  मेरे  नेता  ने  मुझे  कहा  कि  वह  सदन  में
 उपस्थित  नहीं  होंगे  और  मुझे  सब  बातें  संभालनी  हैं  तब्र  मैंगे  विधायी  सक्षमता  से  सम्बन्धित  पहलू  पर
 अपनी  असहमति  प्रकट  की  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  मुझे  आपकी  बात  समझ  आा  गई

 झी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  इसीलिए  मैं  आपसे  इस  चरण  पर  भी  अनुरोध  करता  हू  कि
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 आप  सरकार  को  आज  यह  विधेयक  पुरुण्थापित  मन  करमे  की  सह  दें  ओर  कहें  कि  इसे  अगले
 सप्ताह  किसी  भी  समय  समा  में  पुर:स्थापित  किया  जाए  और  तब  हमें  जो  कहना  होगा  हम  उस
 समय  कहेंगे  ।

 भी  एस०  थो०  अब्हाण  :  अध्यक्ष  वास्तब  में  यह  विधेयक  कांग्रंस  के  चुनाव  घोषणा
 पत्र  में  अतविष्ट  मुद्दों  और  राष्ट्रपति  के  अभिमाषण  में  राष्ट्रपति  जी  ने  जो  कहा  उसके  अनुसरण  में
 लाया  गया  माननीय  सदस्यों  ने  अन्य  जिन  पहलूओं  का  हवासा  दिया  है  उनके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं
 कहना  चाहता  ।  यह  मुद्दा  कानूनी  सक्षमता  के  आधार  पर  उठाया  गया  है  ।  मैं  श्री  जसवन्त  वह  जो
 का  बहुत  सम्मान  करता  हू  ।  जब  उन्होंने  कहा  कि  इस  विधेयक  के  साथ  वित्तीय  ज्ञापन  नहीं  लगाया
 गया  है  तब  मैंने  विधेयक  में  देखा  कि  क्या  इसमें  कोई  ब्यय  शामिल  है  ।

 अनुच्छेद  110  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  यदि  ब्यय  का  कोई  प्रावधान  हो  तो  इसके
 साथ  वित्तीय  ज्ञापन  होना  इसमें  कोई  व्यय  शामिल  नहीं  है  इसलिए  मैं  नहीं  जामता  कि

 अनुच्छेद  110  की  बात  बयों  उठाई  गई  हमने  इस  मुद्दे  को  काफी  समझने  का  प्रयास  किया  है
 लेकिन  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  किस  आधार  पर  अनुच्छेद  110  की  बात  उठाई  गई

 जहां  तक  इस  माननीय  समा  के  विधायी  अधिकारों  का  सम्क्  है  दोनों  माननीय
 श्री  शरद  दिधे  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  और  मैं  उनसे  पूर्णतया  सहमत  हूं
 कि  यदि  हम  समवर्ती  सूची  की  मद  संख्या  28  का  अध्ययन  करें  क्षो  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  लेकिन
 माननीय  सदस्य  दिधे  ने  जो  कहा  है  क्या  माननीय  सभापति  अथवा  सरकार  को  उसकी  वंधता  को
 न्यायसंगत  ठहराना

 जहां  तक  मद  का  सम्बन्ध  है  मुझे  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  समवर्ती  सूची  में  मद
 संख्या  28  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  निश्चित  रूप  से  यह  सरकार  को  इस  प्रकार  का  विधान
 लाते  की  छ्क्ति  प्रदान  करता  यदि  इस  बारे  में  कोई  संदेह  हो  तब  संघ  सूची  में  मद  सरुया  97  में
 भी  इसके  लिए  प्रावधान  इसलिए  मैं  नहीं  समझता  कि  दोनों  आधारों  पर  यह  विधेक्क  प।रित
 करने  के  लिए  इस  समा  की  सक्षमता  के  बारे  में  कुछ  संदेह  है  ।  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मुद्दा  स्पष्ट  नहीं  है  ।  हमें  इस  समा  को  यह  स्पष्टीकरण  देमा  है  कि

 यह  दो  दिन  पहले  क्‍यों  नहीं  लाया  गया  !

 झी  एस०  थी०  चब्हाण  :  मैंने  आपको  लिखे  इस  पन्न  में  विक्षेष  अनुरोध  किया  था  |  इस

 मामले  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया  और  हमने  सावधातीपूर्वक  इस  पर  विचार  करते  हुए  यह
 सोचा  कि  यह  ऐसा  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जो  उन  अनेक  बातों  का  समाधान  कर  जो  लोगों  के

 मन  में  इसीलिए  इस  मुह  के ससी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  विचार  किया  गया  और  इसीलिए
 )

 अनेक  सानमोय  सदस्य  नहीं
 भी  शस०  थी०  चब्हाण  :  लेकिन  महोदय  में  साथ-साथ  हो  यह  भी  बताना  बाहृता  हु  कि  मैंने

 दस  दिन  पहले  सूचना  दी  मामनोय  अध्यक्ष  महोदय  को  सूचना  दी  थई  थी  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रघन  यह  है  कि  विधेयक  पुर:स्थापित  करने  से  वो  दिन  पहले  परिचालित
 बयों  नहीं  किया  गया

 )

 भ्रो  एस०  यो०  चक््हाण  :  इस  बारे  में  मझ्े  यह  कहता  है  कि  चूंकि  यह  विधेयक  दोलों  सदनों
 में  पारित  होना  चाहिए  इसलिए  हमने  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से  मद  संख्या  92  के  प्रावधान  को
 समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  '  मैं  केवल  यही  स्पथ्टीकरण  देना  भाहता  हू  ।

 श्री  लाल  कृषण  आडवाणो  :  यदि  सूचना  केवल  दस  दिन  पहले  दी  गई  थी  तब  यह  बात  और
 भी  आपत्तिजनक  है  ।

 )

 श्री  मदन  लाल  खरामा  :  बिल  कब  आया  |  )

 ]

 क्री  सोमनाथ  चटलों  :  आपने  अपनी  सहमति  दे  अन्यथा  विधेयक  आज
 स्थापन  के  लिए  नहीं  लाया  जा  सकता  था  ।  अब  इसे  कसे  संशोध्रित  किया  जा  सकता  है  ?  सहमति
 को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  वापिस  नहीं  लिया  जा  सकता

 अध्यक्ष  भह्ोवय  :  में  अपने  तरीके  से  इस  पर  निर्णय  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना
 चाहता  हुਂ  कि  विधेयक  दो  दिन  पहले  परिचालित  किया  जाना  चाहिए  था  |  मैं  समी  सदस्यों  और
 मंत्रियों  से अनुरोध  करता  हू  कि  वे  नियम  के  प्रावधानों  का  भी  ध्यान  रखें  ।

 मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  के  बारे  में  राष्ट्रपति  के  अभिमाषण  में  भी  उल्लेख  किया
 मझे  दिनांक  13.8.9  को  एक  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  सरकार

 विधेयक  पुरःस्थापित  करना  चाहती  हे  लेकिन  मुझे  विधेयक  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।  मुझे  केवल  सूचना
 प्राप्त  हुई  थी  ।

 सम्मवतः  सभा  के  कार्य  पर  निर्णय  लेते  हुए  सरकार  ने  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  के
 समय  को  ध्यान  में  रखा  होगा  और  तभी  इस  प्रकार  सूचना  दी  गयी  तथा  मझे  विधेयक  नहीं  दिया
 गया  ।  फिर  पुनः  आवेदन  किया  गया  कि  मैं  अपने  इस  स्वनिर्णय  का  इस्तेमाल  करू  और  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  प्रदान  करूਂ  मेरा  यह  विचार  हे  कि  यदि  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाता  है
 तो  सदस्णों  को  कोई  भी  परेशानी  नहीं  होगी  और  वे  इस  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  के  समय  और
 खण्डवार  विचार  किये  जाने  पर  गथा  हसे  पारित  किये  जाने  के  समय  विस्तार  से  चर्चा  कर

 इसीलिए  मैंने  अपने  स्वनिर्णय  को  इस्तेमाल  किया  ।

 यद्यपि  मैंने  यहां  अपना  स्वनिर्णय  स्तेमाल  किया  हे  फिर  भी  साथ  ही  में  सभी  सम्बन्धित  लोगों
 से  आग्रह  कर  रहा  हूं  कि  मविष्य  में  इन  मामलों  में  सावधानी  पूर्वक  कदम  उठाये  ।
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 जहां  तक  इस  विधायिका  का  सम्बन्ध  है  श्री  दिधे  ने  ठीक  ही  कहा  हूँ  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में
 चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  क्या  यह  विधायिका  विधेयक  पर  विचार  करने  और  पारित  करते  में  समक्ष
 है  लेकिन  यह  निर्णप  पीठासीन  अधिकारी  अथवा  समा  द्वारा  नहीं  दिया  जा  सकता  हूँ  ।  यह  निणंय  तो
 केवल  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  ही  लिया  जाना  क्योंकि  किसी  विधेयक  विशेष  पर  निर्णय
 लेन  का  अधिकार  किसी  विधायिका  विशेष  को  हैँ  या  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  सही  समय  आवश्यक
 घेयें  की और  आवश्यक  कानूनी  और  संवेध।निक  ज्ञान  की  जरूरत  होती  विधेशक  के
 अधिकार  क्षेत्र  के  बारे  में  भी  इस  समा  द्वारा  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  फिर  प्रश्न  यह  हें  कि
 जब  निर्णय  नहीं  दिया  जा  सकता  है  तो  सभा  में  बाद-विवाद  की  अनुमति  क्यों  दी  गई  ।

 इस  संबंध  में  पूर्व  पीठासीन  अधिकारी  ने  यह  निर्णय  लिया  था  कि  जब  इस  तरह  के  मामले
 में  समा  मे  बहस  होती  हैँ  तो  सदस्यों  को  जानकारी  दी  जाती  है  तथा  बे  किसी  विशिष्ट  तरीके  से  भी
 मतदान  कर  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  एक  निर्णय  लिया  जा  सकता  हूँ  ।  इस  स्थिति  को  यहां  दिये
 गये  निर्णयों  स ेसहमति  मिल  सकती  है  ।  1957  में  दिये  गये  एक  निर्णय  को  मैं  यहां  पढ़  रहा  हू  ।

 यह  स्वय  श्री  फर्नान्डीज  द्वारा  उठाये  गये  एक  मुह  पर

 एक  विधेयक  को  अस्वीक्ृत  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  लेते  हैं  ।””

 वह  बहुत  स्पष्ट  है  ।

 इस  आधार  पर  एक  विधेयक  को  अस्वीकृत  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  लेते  हैं  कि

 यह  संजिधान  के  किसी  उपबन्ध  विशेष  का  अनुपालन  नहीं  करता  पुनः
 अध्यक्ष  यह  भी  निर्णय  नहीं  लेते  हैं  कि  क्या  विधेयक  समा  के  विधाई  अधिकार  क्षेत्र  में

 है  या  समा  एक  विधेयक  के  इस  अधिकार  क्षेत्र  के  विशिष्ट  प्रध्न  पर  निर्णय

 नहीं  लेती  है  ।''

 यशक्षपि  हम  पुरःस्थापन  की  अनुमति  दे  रहे  फिर  मी  मैं  फहुंगा  कि  मैं  वास्तव  में  इस  बात
 से  प्रसन्‍न  हुਂ  कि  इस  मामले  को  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  ही  अच्छी  तरह  उठाया  मैं  उन्हें  बधाई
 देता  हू  ।  परन्तु  जो  कुछ  वास्तव  में  हुआ  है  उसे  देखते  हुए  और  जो  कुछ  मैंने  अभी  कहा  है  उसे  देखते

 हुए  मैं  विधेयक  के  पुर:स्थापन  की  भनुमति  दे  रहा  हू  ।

 झी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  हम  इस  विधेयक  से  स्वयं  को  संबद्ध  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम
 इसके  पुर:स्थापन  का  विरोध  कर  रहे  हैं  और  विरोध  में  हम  सभा  से  बाहर  जाते  |

 तत्पदयात्‌  थ्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  ओर  कुछ  अन्य  माननोय  सदस्य  समा  से  बाहर  चले  गये  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 किसी  भी  उपासना  स्थल  के  संपरिवर्तत  पर  रोक  लगाने  और  किसी  मी  उपासना  स्थल

 को  धामिक  स्वरूप  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  बनाये  रखने  का
 बन्ध  करन  और  उससे  सम्बन्धित  या  उससे  आमु्ष गिक  बिषयों  का  उपवन्ध  करन  वाले

 विश्षेयक  को  पुर:स्थापित  करन  की  अनुमति  दी  जाये  ।”
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 श्री  एस०  बह्लो०  चवब्हाण  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगला  विषय  लेते  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदानਂ

 श्री  मिर्मल  काम्ति  चठलों  :  आज  शुक्रवार  क्या  मध्यान्ह  भोजन  का
 अवकाश  नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  माननीय  सदस्यों  की  सलाह  के  मुताबिक  काम  अब  हम  सभा
 को  3  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  करते  हैं  ।

 1.53  भ०  प०

 तत्पदणात्‌  लोकसभा  भध्याह्र  मोजन  के  लिए  3.00  म०  प०  तक  के  लिए  स्थमित  हुई  ।

 3.03  म०  ष०

 मष्याह  मोजन  के  पश्चात  लोक  समा  3.03  स०  प०  पर  पृथः  समचेत  हुई  ।

 रामसह  पीठासौन

 आधे  घंटे  की  चर्चा  के  रथगन  के  बारे  में  घोषणा

 समापति  महोदय  :  मुझे  टिहरी  बांध  परियोजना  के  बारे  में  आधे  घण्टे  की  चर्चा  के  सम्बन्ध
 में  एक  घोषणा  करनी  है|  ज॑ंसे  कि  माननोय  सदस्य  श्री  खंदूड़ी  को  आधे  घण्टे  की  चर्चा  को  स्थगित
 करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और  ज॑से  कि  पर्यावरण  मंत्री  ने  आग्रह  किया  इसे  अगले  सप्ताह  तक
 स्थगित  किया  जाता  है  ।  चर्चा  की  तारीख  और  समय  की  बाद  में  घोषणा  की  जायेगी  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गेर  सरकारी  सदस्यों  का  क!ये  3.30  म०  प०  पर  लिया
 जायेगा  ।

 ३3.04  म०  प०

 अनुदानों  की  माँगें  1991-92  उद्योग  मंत्रालय-जारी

 समापति  महोदय  :  सभा  अब  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  १र  आगे  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  राम  कापसे  खड़े  थे  |  श्री  राम  कापसे  ।

 भरी  राम  कापसे  :  समापति  भारत  कौ  जनसंख्या  विदय  की  15  प्रतिष्ठात  है
 और  जहाँ  तक  तविषव  की  बात  है  उसकी  केवल  1.5  प्रतिशत  सम्पत्ति  ही  यहां  अजित  होती  है  ।  इससे
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 एक  के  बाद  एक  सत्ता  में  आयो  सरकारों  की  असफलत।ओं  का  पता  चलता  उन्होंने  कृषि  उद्योग
 और  अन्य  थोजों  की  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  अब  सरकार  से  एक  नई  ओद्योगिक  नीति  लाने  का  निर्णय
 लिया

 औद्योगिक  नीति  वाले  विवरण  में  सरकार  ने  कहा  है  कि  उनकी  नीति  के  साथ
 निरन्तरताਂ  वाली  होगी  ।  वास्तव  में  यह्‌  एक  अल्पकालीन  नीति  है  जो  कि  उस  नीति  से  हटकर  है
 जिससे  हन  35  वर्षों  सहायता  मिली

 इसमें  पूरी  तरह  से  परिवर्तत  किया  गया  है  ।  मैं  राष्ट्रीय  औद्योगिक  नीति  से  पढ़ना  चांहू
 जोकि  पहले  मौजूद  लाइसेंस  करने  के  दो  उदृंध्य  थे  और  लक्ष्य  सात  जितना  भी  लाइसेंस
 में  शामिल  किया  गया--सरकार  का  स्पष्ट  मत  था-.यह  देश  के  हित  में  था  ।  आज  सरकार  लाइसेंस
 नीति  के  खिलाफ  बोल  रही  लाइसेंस  नीति  का  ध्येय  निवेशित  किये  जाने  वाले  संसाधन  का
 तम  फायदा  उठाना  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  के  अनुरूप  उद्योगों  की आवश्यकता  को  पूरा  करने  की

 दृष्टि  से  निवेक्षित  संसाधनों  का  आबन्टन  करना  आर्थिक  शबित  के  एक  जगह  हकट्ठे  होन  से
 रोकना  तथा  अन्ततः  सरकारी  संगठित  निजी  लघु  उद्योग  क्षेत्र  आदि  के  मध्य  अधिकाश  अस्तर
 क्षेत्रीय  संतुलन  प्राप्त  करना  था  ।

 आप  लाइसेंस  नीति  को  समाप्त  करना  चाहते  औद्योगिक  नीति  के  अन्तिम  पथ्ठ  पर
 सरकार  ने  कहा  है  के  हटाने  के  फायदेਂ  विगत  में  तो  वे  लाइसेंस  नीति  के  फायदे  बताते  थे  ।
 इसमें  काफी  विलम्ब  के  साथ-साथ  कई  परेशानियां  भो  थी  जिनकी  वजह  से  निराशा  पैदा  होती  थी
 कीमतों  में  बढ़ोतरी  एवं  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  में  कई  अड़चनें  आती  थी  ।  नई  ओद्योगिक
 नीति  ने  सभी  व्यवहारिक  प्रयोजनों  के  लिए  लाइसेंस  प्रणानी  को  खत्म  कर  दिया  |  और  अन्य  प्राप्त

 होने  वाले  लाम  यह  है  कि  खरीददारों  को  उपलब्ध  माल  की  गुणवत्ता  में  सुधार  होता  है  क्योंकि  कोई
 भी  उत्पादक  कर्ता  स्पर्धा  से  सुरक्षित  नहीं  यह  काफी  कठिन  काय॑  यह  शीर्षासन

 है  ।  फिर  भी  वे  कहते  हैं  कि  वे  परिवर्तत  के  साथ  मिरन्तरता  बनाये  हुए  है  '  वे  यह  क्‍यों  स्वीकार

 नहीं  करते  कि  वे  असफल  रहे  हैं  और  वे  इस  नीति  को  अदलना  चाहते  फिर  हम  यह  कह  सकते

 हैं  कि  वे  महात्मा  गांधी  के  सच्चे  अनुयायी  अतः  आप  इनके  संदर्म  में  सोच  रहे  हैं  लेकिन  कम  से
 कम  हम  सच  तो  बोल  रहे  आप  को  इस  नयी  औद्योगिक  नीति  के  प्रति  किसने  प्र  रित  किया  ?

 जब  राजगोपालाचारी  सरकार  की  आलोचना  करते  थे  तो  वह  सरकार  को

 जारी  करने  वाला  राजਂ  कहते  थे  ।  सरकार  इसके  विरुद्ध  आज  सरकार  दूसरी  तरह  सै  सोच  रही

 है  मैं  नई  औद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  कुछ  परिवतंनों  का  स्वागत  करता  हु  लेकिन  साथ

 ही  मैं  समझता  हु  कि  वे  जल्दबाजी  में  किये  गये  1977  की  औद्योगिक  नीति  में  1988  की

 ओऔद्योगिक  नीति  में  जो  महत्वपूर्ण  बातें  थीं  उन्हें  छोड़  दिया  गया  यह  जल्दबाजी  में  किया  गया  है  ।

 इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  पुनः  एक  व्यापक  अध्ययन  किया  जाये  और  1977  या  1980  की

 गिक  नीतियों  में  जो  भी  अच्छा  काये  किया  गया  है  उसे  भी  शामिल  किया  जाये  ज॑से  कि  1977  में

 रोजगार  अभिमुख  कार्यक्रम  के  मामलें  में  किया  गया  यह  बहुत  आवद्यक  विकेन्द्रीकरण

 बहुत  आवदयक  था  ।

 293



 अनुदानों  की  1991-92  उद्योग  मंत्रालय  23  1991

 1980  में  उपभोक्ता  संरक्षण  का  प्रयास  किया  गया  मैं  समझता  हूਂ  कि  आज  जल्दबाजी
 में  वे कई  अच्छी  बातें  जो  हमारी  औद्योगिक  नीति  में  शामिल  थी  उन्हें  छोड़  दिया  गया  है  और  इस

 पूरे  मामले  पर  पुनविचार  होना  चाहिए  |  सबसे  पहली  बात  तो  यह  हैं  कि  आप  बहुराष्ट्रीप  कम्पनियों
 के  लिए  रास्ता  खोल  रहे  हैं  में  समझता  हूुਂ  कि  उन्हें  उपमोक्‍्ता  उद्योग  से  अलग  रखना  चाहिए  उच्च

 आयात  विकल्प  और  विश्षेष  रूप  से  निर्यातोन्मुख  क्षत्रों  में  विदेशी  पूजी  पर  प्रतिबन्ध  को
 तो  मैं  समझ  सकता  हूਂ  ।

 जहां  तक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  है  उन  पर  रोक  लगाई  जानी  यह
 ओौद्योगिक  नीति  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  कर  सकती  आज  की  स्थिति  कया  है  ?  यहां  तक  कि
 ओऔद्योगिक  नीति  में  भी  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  अस्सी  के  दशक  में  गरीबी  के  स्तर  में  बहुत  कमी
 आई  है  लेकिन  अशिक्षितों  और  बेरोजगारों  की  संख्या  अभी  मी  बहुत  अधिक

 जहां  तक  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  क्‍या  प्रयास  किये  गये  हैं  ?  एक  दो  बातें  ही
 कही  गई  लेकिन  नीति  में  ही  कई  परस्पर  विरोधी  बातें  हैं  जिससे  बेरोजगारी  उत्पन्न  होगी  और  इन
 बातों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  सार्वजनिक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  पृष्ठ  12  पर  नीति  में  यह  कहा  गया  है  कि

 जनिक  उद्धमों  में  फालतू  लोग  क्‍या  आप  सार्वजनिक  उद्धमों  में  रोजगार  कम  करने  वाले  हैं  ?

 पृष्ठ  13  पैरा  33  में  निम्नलिखित  बातें  कही  गई  हैं  :

 बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  वर्तेमान  सार्वजनिक  निवेद  सूची  की  समीक्षा
 :  व्यावहारिक  दुष्टिकोण  से  करेगी  यह  सर्म.क्षा  घटिया  किसम  की  प्रौधोगिकी  पर

 आधारित  लघु  एवं  गेर  सामरिक  क्षत्र  के  अक्षणम  और  अलामकारी

 ऐसे  क्षेत्र  जिनका  साम|जिक  उपयोग  और  सावेजनिक  उद्देश्य  बहुत  कम  है  या

 नहीं  है  और  ऐसे  क्षेत्र  जिसमें  पर्याप्त  विधोषश्ता  और  संसाघन  विकसित  किया
 गया  के  सम्बन्ध में  होगी  ।”

 आपने  सार्व  जनिक  उद्धमों  को  छोड़ने  का  विचार  किया  क्या  आप  उस  बेरोजगारी  के
 सम्बन्ध  में  सोच  रहे  हैं  जो  इससे  उत्पन्न  होगी  और  क्या  आपने  इसका  प्रबन्ध  कर  लिया  हूं  ?  मैं
 समझता  हू  कि  सरकार  को  इस  पर  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।  ताकि  परस्पर  विरोधी
 बातों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 औद्योगिक  नीति  को  पढ़ते  समय  हमें  यह  लगा  कि  अधिक  उत्पन्न  करना  ठीक

 नहीं  होगा  और  इसलिए  कुछ  करने  की  आवदयकता  हूँ  ।  मैं  आपकी  सभी  बातों  का  स्वागत  नहीं  कर

 रहा  हूं  । आपको  इसका  पूरा  अध्ययन  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  आपको  सच  कहने  के  लिए  प्ररित  कर  रहे
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 सभापति  महोदय  :  गिने-चुने  मुद्दों  पर  समर्थन  देंगे  ।

 भी  राम  कापसे  :  यह  स्वामाविक  ही  हूं  ।

 जहाँ  तक  अद्योगों  का  संबंध  एक  ही  जगह  पर  केन्द्रित  होने  की  निश्चित  संभावना  होती
 जहां  तक  छोटे  और  लघु  उद्योगों  का  सम्बन्ध  है  अब  आप  छोटे  सावंजनिक  ओर  निजी  क्षत्र  के
 उद्योगों  के  बीच  स्पर्धा  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  भौर  ये  समी  बहुत  थोड़ी  सहायता  से  आपस  में  साथ  मिलकर
 कार्य  करेंगे  ।  लेकिन  जहां  तकु  कच्चे  माल  का  सम्बन्ध  क्या  आप  उन  उद्योगों  की  सहायता  नहीं
 करने  Of  रहे  हैं  जिनका  कुल  निर्यात  40  प्रतिक्षत  हिस्सा  है  ।

 विपणन  के  लिये  बहुत  कम  सहायता  दी  जाती  है  और  उत्पाद  शुल्क  लगाते  समय  मैं  विश्षमंत्री
 से  मिला  था  और  जहां  तक  रंग  उत्पादकों  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि  छोटे  एवं  लब॒
 रंग  उत्पादकों  १र  उत्पाद  शुल्क्र  लगाने  से  पहले  उन्हें  भम्पूर्ण  प्रस्ताव  पर  पुनविचार  करना
 आप  करीब  175  करोड़  रुपये  पूरे  मारत  क॑  छोटे  और  लघु  उद्योगों  से  इकट्ठं  करने  जा  रहे  ऐसे
 छोटे  उद्योगों  की  संख्मा  करीब  2000  है  जिन  पर  आप  पहली  बार  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  बिचार
 कर  रहे

 छोटे  और  लघु  उद्योगों  को  संरक्षण  देने  की  आवश्यकता  है  लेकिन  इस  वित्तीय  विधेयक  पर
 आपने  उस  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  उन  असहाद
 लोगों  के  बारे  में  विचार  करें  जिन्हें  बड़े  उद्योगों  के  साथ  स्पर्धा  में  उतरना  होता  है  और  साथ  ही  आप
 उन  रियायतों  को  भी  वापस  लेने  का  विचार  कर  रहे  हैं  नो  उन्हें  मिली  हुई

 सफापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।
 थ्री  राम  कापसे  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  उद्योगों  का  सम्बन्ध  आप  जानते  हैं  कि  यदि  ग्रामीण  उद्योगों  में  एक
 करोड़  रुपये  लगाए  जाएं  तो  संगठित  क्षंत्र  की  तुलना  में  ग्रामीण  उद्योगों  में  चार  गुणा  अधिक
 रोजगार  उत्पन्न  किये  जा  इसलिये  उन्हें  सहायता  दिये  जाने  की  आवश्यकता  ग्रामीण

 करीगरों  और  प्रसंस्करण  इकाईयों  के  लिये  विषणन  सुविधा  और  विपणन  सम्बन्धी  परामशे
 सेवा  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसी  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  साथ  ही  विचौलियों  को  अलग  करने  की
 आवदयकता  जनजातीय  लोगों  की  कुशलता  को  प्रोत्साहित  करने  की  आवश्यकता

 यह  अन्तिम  बात  मैं  कह  दूਂ  उसके  बाद  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  दू  गा  ।  जहां  तक  पर्यावरण
 का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  अपने  दृष्टिकोण  का  अपन  औद्योगिक  नीति  संकल्प  के  पृष्ठ  16  पर
 उल्लेख  किया  है  ।

 को  छोड़कर  अन्य  स्थानों  पर  जहां  की  आबादी  दास  लाख  से  अधिक  है  केन्द्र
 सरकार  से  औद्योगिक  मंजूरी  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहों  होगी  सिवा  उन  उद्योगों  के
 जो  अनिवायं  लाईसेोंस  की  कोटि  में  आते  ऐसे  शहर  जिनकी  आबादी  दस  लाख  से  अधिक  है

 295



 अनुदायों  की  1991-92  कत्योग  मंजालम  23  1991

 उनके  संदमं  में  ऐसे  उद्योग  जो  प्रदूषण  नहीं  फंलाते  जैसे  कि  कम्प्यूटर
 बेयर  और  छपाई  के  उद्योग  शहर  की  सीमा  से  25  किलोमीटर  दूर  स्थापित  होंगे  उन  स्थानों

 को  छोड़कर  जो  पूर्व  निर्धारित  औद्योगिक  क्षत्र  हैं  ।”

 अव  मैं  एक  प्रषन  करता  मुम्बई  के  नजदीक  नई  मुम्बई  में  पूर्व  निर्धारित  औद्योगिक  क्षेत्र

 वह  एम०  आई०  डी०  है  |  वहां  पर  शायद  ही  कोई  उद्योग  घातक  और  प्रदूषणकारी  है  और  जब

 आप  ऐसे  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  मुबत  विकास  की  बात  करते  हैं  तो  कया  स्थिति  होगी  ?  मुम्बई  या  थाणे

 जिसकी  आबादी  एक  मिलियन  हैं  उप्तते  25  किलोमीटर  दूर  यदि  वहां  उद्योगों  की  स्थापना  की  जाए
 तो  वहां  फे  लोगों  को  कंसी  समस्यांओं  का  सामना  करना  पड़ेगा  ?

 मैं  औद्योगिक  विकास  का  समर्थन  करता  हू  ।  लेकिन  साथ  ही  इत॑  दोनों  क्षेत्रों  के  बीच  के
 लोगों  अधिक  सुरक्षा  देने  की  आवश्यकता  है  और  भाग  चार  के  पेरा  39  में  उल्लिखित  सरकार  के

 निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उद्योग  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिये  ।

 निर्मसकान्ति  खठों  :  सभापति  आज  आपने  मुझे  दस  प्रितट  का  समय
 दिया  यह  आपकी  बड़ी  कृपा  मुझे  बहुत  खुशी  होगी  यदि  आप  मुझे  सोमवार  को  भी  बोलने  की

 अनुमति  दें  ।

 मैं  उच्ोग  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  के  साथ-साथ  औद्योग्कि  नीति  दोनों  का  का  विरोध
 करता  हू  ।

 जव  मैं  औद्योगिक  नीति  विरोध  करने  के  लिये  यहां  खड़ा  हु  तो  इस  क्रम  में  मैं  एक  अच्छे
 समायोजक  होने  का  आभास  द्‌  24-7-1990  को  एक  प्रेस  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  थी  और  उस
 समय  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  थी  ।  उन्होंने  औद्योगिक  नीति  को  प्रकाशित  किया  था  और  आज  की
 बतेमान  सतातीन  पार्टी  उस  समय  उप्त  नीति  से  बहुत  विन्नलित  हुई  उनक्री  अपनो  बेठक  हो  रही

 इस  प्रेस  रिपोर्ट  का  शीर्षक  था--“लिवर  लाइजेशन  आफ  दे  इन्डस्ट्रियल  पालिसी  इज  ए  सेल
 आउट  ।  यह  कांग्र  स.इ  पार्टी  के  स्वर्गीय  नेता  श्री  राजीव  गांधी  के  कथन  से  उद्ध,त  वर्तमान
 सीन  पार्टी  इस  पर  विचार  कर  सकती  है  ।  औद्योगिक  नीति  का  उदारीकरण  जिसे  उस  समय  राष्ट्रीय
 मोर्चा  सरकार  ने  प्रस्तुत  किया  पर  हमला  इसके

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्न्री  पी०  जे०  कुरियन  )  :  उस  समय  आपने  समथ्थेन  किया

 क्री  निमंल  काम्ति  चट्शो  :  हमने  इसका  समर्थन  नहीं  किया  था  ।

 इस  ओौद्योगिक  मीति  का  पहला  कदम  और  उसके  नए  दृष्टिकोण  का  संकेत  इस

 अनुदाल  की  मांगों  में  मिल  गया  मुझे  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  करते  दें  ।  कुल  भिलाकर  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  महत्व  और  उदय  को  कम  करने  के  साथ  ही  उदारीकरण  नीति  का  व।स्तविक  अर्थ  योजना  प्रक्रिया

 गे  कमओर  करना  है  और  यह  व्यय  के  सम्बन्धी  बजट  में  भी  बरिलिलित  हुआ  पहले  ही  योजना
 आवंटन  389  से  बढ़कर  429  हो  गया  है  ।  योजना  आवंटन  प्रें  वास्तविक  विकास  दर  शून्य  यह  उच्चोग
 एबं  खनिज  के  लिये  आबंटन  से  भी  परिलक्षित  होता  है  ।
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 यदि  चिन्ता  का  विभप्रय  रोजगार  तो  मैं  उस  संबन्ध  में  आंकड़े  दे  सकता  हैं  ।  प्रामीण
 ग़ार  के  लिये  संशोधित  अनुमानित  आंकड़ा  2000  करोड़  रुपये  चालू  वर्ष  के  लिये  यह  आवंटन
 2,100  करोड़  रुपया  इस  बीच  मूल्य  के  बारे  में  कुछ  हुआ  है  ।

 उद्योग  और  खनिज  के  मामले  हम  योजना  प्रक्षिया  को  मंग  करने  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मृद्राकोष
 का  प्रभाव  देख  सकते  हैं  |  उद्योग  और  खनिज  के  लिये  वर्ष  1991-92  के  लिये  7,107  करोड़  रुपये
 आबंटित  किये  गए  संशोधित  आंकड़ा  7,112  करोड़  रुपये  केवल  पांच  करोड़  रुपये  बढ़ाए
 गए  हैं  ।  मैंने  इसका  जिक्र  अमी-अमी  इसलिये  किया  है  कि  आपने  उद्योग  और  खनिज  के  क्षेत्र  में
 सरकार  की  भूमिका  को  नकारना  शरू  कर  दिया

 यदि  मैं  इन  आंकड़ों  का  उल्लेख  करता  रहा  तो  मुक्के  अन्य  बातों  को  कहने  का  समय
 नहीं  मिलेगा  ।  मैं  आज  ही  इसका  उल्लेख  करूगा  ।

 एक  महत्त्वपूर्ण  क्षत्र  जिसमें  सावंजनिक  क्षत्र  की  रूचि  थी  वह  मौसम  विज्ञान  संबन्धी  उद्योग
 मैं  इस  मुद्दे  पर  बाद  में  तब  बोल गा  जब  मैं  प्रौद्योगिकी  की  बात

 संशोधित  अनुमान  613  करोड़  रुपये  था  ।

 |

 वतंमान  आवंटन  में  470  करोड़  रुपए  की  कमी  को  गई  उन  उद्योगों  पर  ध्यान
 जिसका  आपने  चयन  किया  क्‍या  औद्योगिक  पक्ष  की ओर  आत्मनिर्भरता  की  बात  की  गई  है  ?

 नहीं  ।  उस  क्षेत्र  में  सबसे  महत्वपूर्ण  उद्योग  इन्जीनियरिंग  उद्योग  काफी  वर्ष  पूरब  मुझ  याद

 हमने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  मप्तौदे  पर  अपने  अध्यापक  प्रोण  महालनोविस  के
 विवाद  किया  था  कि  हमें  मात्र  इस्पात  उद्योग  से  ही  संतुष्ट  नहीं  रहना  आपको  याद  होगा
 कि  बहली  बार  वेज्ञानिक  आधार  पर  जब  प्रथम  पंचवर्षोय  योजना  को  योजना  ही  नहीं  माना  गया
 उस  समय  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  तैयार  की  जा  रही  तब  मुख्य  जोर  आधारभूत  उद्योगों  पर
 दिया  गया  ।  जिसका  अथं  था  इस्पात  क्षत्र  में  मारी  निवेश  |  वे  सावंजनिक  क्षत्रों  की  हकाइयों  की
 स्थापना  का  समय  था  ।  उस  समय  भी  हमने  सांख्यिकीय  संस्थान  से  जानकारी,दी  थी  कि  वाह्तव  में
 निर्मरता  के  लिए  यह  काफी  नहीं  हमारी  वास्तविक  परीक्षा  रूपांकन  योग्यता  में  मशीन  निर्माण  में

 निहित  जब  तक  हमारे  देश  के  आकार  का  कोई  देश  डिजाइन  तेयार  करने  और  उपकरण  आदि  के
 निर्माण  में  आत्मनिर्मर  नहीं  हो  जाता  तब  तक  वह  देश  औद्योगिक  दृष्टि  से  आत्म-निरमर  नहीं  हो  सकता  ।

 इन्जीनियरिंग  उद्योग  इसका  आधार  है  इन्जीनिर्यारिंग  उद्योग  के  लिए  आपने  कितना  आवटन  किया  है  ?

 संशोधित  अनुमान  के  अनुसार  505  करोड़  रुपये  तथा  वर्तमान  आवंटन  394  करोड़  रुपये  हमें
 आशका  है  कि  कहीं  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आदेशों  फ्रे  अनुसार  तो  नहीं  कार्य  कर  रहे
 अगर  हम  आत्म-निमं रता  की  बात  करते  हैं  ये  ऐसे  क्षत्र  हैं  जहां  सावंजनिक  क्षत्र  का  होना  आवश्यक

 है  मौर  आप  इन  क्षेत्रों  पर  वजट  आवटन  को  कम  कर  रहे  हैं॥  यह  अन्य  अनेक  महत्वपूर्ण  क्षत्रों  के
 बारे  में  मी  यही  सत्य  मैं  समय  की  कमी  के  कारण  इनके  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  यह
 केवल  ऐसा  ही  नहीं  बजट  में  आपने  क्‍या  किया  है  ?  मैं  अब

 कुछ
 रोज  सहायता  के  आँकड़ों  का
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 धघामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  बथा

 बूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने

 के  बारे  में  संकल्प

 उल्लेख  करूमा  ।  क्या  आप  जानते  हैं  कि  संशोधित  अनुमान  के  अनुसार  खादी  एवं  ग्रारोद्चोग  आयोग
 पर  34  करोड़  रुपये  का  आवंटम  किया  गया  गया  है  ?  अगले  वर्ष  के  लिए  क्‍या  अनुमान  हैं  ?  अगर
 आप  ग्रामीण  रोजगार  पर  बल  देना  चाहते  हैं  तो  इस  आयोग  के  कार्यक्रम  का  विस्तार  करना

 क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  आपने  इसके  लिए  कितना  आवटन  किया  34  करोड़  रुपये

 पूव॑राशि  ही  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  जो  कि  जनता  कपड़ा  बनाता  संशोधित  अनुमानों  के  अनुमार
 जनता  कपड़े  के  लिए  130  करोड़  रुपए  की  राज  सहायता  थी  ।  आपने  इसमें  मात्र  एक  करोड़  रुपयें

 ही  और  दिये  जेसा  कि  पहले  ही  निश्चित  इस  वर्ष  की  आपके  मन्‍्त्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान
 मांगों  आपने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  निर्देशों  का  ही  अनुसरण  किया  है  ।

 समापति  महोदय  :  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  3.30  म०प०  पर  आरम्म  होना
 श्री  चटर्जी  कुछ  दिलचस्प  बातें  बता  रहे  अगर  समा  सहमत  हो  तो  समय  को  पांच  मिनट  बढ़ाया
 जा  सकता  गेर-परकारी  सदस्यों  का  कार्य  ढाई  भण्टे  लक  चलना  अतः  यह  जब  भी  आरम्म
 होगा  इसका  अर्थ  है  समा  की  बेठक  को  इतने  और  समय  के  लिए  ही  बढ़ाया  जाय  ।

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 थी  मिर्मल  कारसो  चटली  :  मैं  सोमवार  को  मन्त्री  महोदय  के  जवाब  दिये  जाने  के  पहले
 बोल  गा  ।

 समापति  महोदय  :  ढीक  आप  सोमवार  को  बोलेंगे  ।

 3.30  म०  प०

 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  धार्मिक  स्थलों  तथा
 उपासना  स्थलों  की  यथा  पूर्व  स्वति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय

 किये  जाने  के  बारे  में  संकल्प--जारी

 समापति  सहोदय  :  अब  हम  2  1991  को  श्री  जैनल  अबेदिन  द्वारा  15
 1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  घामिक  स्थलों  तथा  पूजा  स्थलों  की  यथास्थिति  बनाये  रखने  हेतु

 प्रस्तावित  संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेंगे  ।

 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  सरधो  तथा  गह  मस्तालय  में  राज्य  सरभो  एम०  एम०
 हम  जेनल  अधेदिन  हारा  गेर-सरकारी  सदस्यों  द्वारा  रखें  गए  राम  जम्म  मूमि-बावरी

 मस्जिद  विवाद  तथा  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  धाभिक  स्थलों  तथा  पूजा  स्थलों
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 1  1913  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 धामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 बल  की यथापूर्ब स्थिति बनाये रखने हेतु संबन्धित  «न-५०त-333नन--++-नननननन--मननीननन-न++९५+बकनन-भीन»नणगनगनगनग  6५ नी न  ओन  अीजन  जनजननननी

 की  यथापूर्ब  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  संबन्धित  संकल्प  पर  चर्चा  कर  रहे  आज  सुबह  कांग्रेस  पार्टी
 के  चुनाव  घोषणा  पत्र  तथा  राष्ट्रपति  द्वारा  की गई  उद्धोषणा  के  अनुसार  एक  विधेयक  पेश  किया

 श्री  अनल  अबेर्न  द्वारा  पेश  किये  विधेयक  की  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय
 सदस्य  से  इसी  स्तर  पर  इस  विधयक  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  करीब  दस  घंटे  का
 समय  इस  गेर-सरकारी  सदस्यों  करे  सकल्प  की  चर्चा  में  लग  चुका  हालांकि  इसे  दो  घंटे  में  हो
 समाप्त  हो  जाना  चाहिए  सभा  ने  इसके  लिए  अधिक  समय  हमने  लगभग  नो  घंटे  और
 48  मिनट  चर्चा  की  अतः  श्री  बव्हान  जी  द्वारा  आज  सुबह  पेश  किये  गये  विधेयक  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  जिस  पर  वाद-विवाद  होने  जा  रहा  मैं  माननीय  सदस्य  से  सरकार  द्वारा  की  गई  पहल
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  विधेयक  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हु  ।

 भी  करी  चित्त  बसु  :  मैं  नहीं  जानता  कि  उनका  रवेया  क्‍या  होगा  ड्यबधाम

 भी  सदन  लाल  खराना  :  हमारे  कुछ  मेम्बर  इस  पर  बोलना  चाहते  हैं

 इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  अभी  यह  डिसकशन  जारी  रहना

 ]

 हो  जायनल  अवेदिन  :  समापति  मैं  इस  सम्माननीय  समा  के  माननीय

 सदस्यों  मेरे  संकल्प  के  प्रति  जो  दिलचस्पी  के  लिए  धन्यवाद  देता  हू

 )

 झी  बजित्त  बसु  :  महोदय  उन्होंने  अनुरोध  किया  है  उन्हें  इस  बारे  में  कहना  है  लेकिन  कुछ

 सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहते  अगर  वाद-विवाद  समाप्त  हो  जाता  है  अथवा  अगर  निदा  प्रस्ताव

 लाया  जाता  तो  आप  उन्हें  उत्तर  देने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  गया

 चाहते  क्या  वह  अनुरोध  को  मान  रहे  इसको  स्पष्ट  किया  जानता  चाहिए  ।

 भी  एम०  जेकब  :  मेरा  विचार  है  कि  गेर-सरकारी  संकल्प  में  यह  एक  सुपरिचित
 स्थापित  परपरा  है  ।

 की  लदन  लाल  खुरागा  :  हम  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते  हमको  कहा  गया  था  कि

 इस  पर  बोलन  का  मौका  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  हमें  इस  पर  बोलन  का  चांस

 299



 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  :3  1991

 धघामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने

 के  बारे  में  संकल्प
 eee  ee

 |

 समापति  महोदय  :  अगर  सदस्य  उसे  वापिस  लेना  चाहे  तो  क्‍या  स्थति  उसे  भी  ध्यान  में

 रखा

 )

 झरी  एम०  एस०  जेकब  :  सभा  को  निर्णय  लेने  का  पूरा  अधप्विकार  लेकिन  मैं  केवल

 )  ।

 समापति  महोदय  :  सबसे  पहले  श्री  जापनल  अबेदिन  को  अपने  विचार  रखना  चाहिए  कि
 क्या  वे  विधेयक  वापिस  लेना  चाहते  अगर  वह  विधेथ्क  वापिस  लेना  चाहते  हैं  तब  हम  समा  की

 संसदीय  कार्य  मन्त्री  गुलाम  सथी  :  यह  सभा  को  निष्चित  करना  है  कि  कया
 वे  इस  विषय  पर  आगे  चर्चा  करना  चाहते  अगर  वे  इस  पर  आगे  चर्चा  करना  नहीं  चाहते  तो
 फिर  माननीय  मन्त्री  इसका  उत्तर  देंगे  और  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  वापिस  लेने  का  अनुरोध
 करेंगे  ।  हमें  समा  की  राय  लेनी  होगी  कि  क्‍या  वे  बाद-विवाद  को  समाप्त  करना  चाहेंगे  या
 वे  इस  चर्चा  को  जारी  रखना  चाहेंगे  हैं  तो फिर  कितना  समय  दिया  जाना  एक  घंटाਂ
 आधा  दो  घंटे  ?

 समापति  महोदय  :  क्या  सभा  की  राय  इस  गेर-सरकारी  सदस्य  के  संकल्प  की  है  अथवा  इस
 पर  आगे  चर्चा  की  जाए  ?

 यानि  इस  पर  डिसकशन  हाउस  कन्‍्टीन्यू  रखना  चाहता  है  या  इसको  यहीं  पर  डाप  करना
 चाहता  है  ?

 थी  राम  कापसे  :  समापति  महोदय  कौन-कौन  बोलना  चाहता  है  यह  देखिए  और
 उनके  लिए  आप  समय  निर्धारित  कर  दीजिए  ।'  )

 थी  सदन  लाल  खराना  :  सभापति  हमें  चेयर  की  तरफ  से
 आश्वासन  मिला  था  कि  हमको  बोलने  का  समय  मिलेगा  और  कई  माननीय  सदस्य  बोलने  के  लिए
 तैयार  मेरा  निवेदन  है  कि  उनको  बोलने  का  समय  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 1  1913  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 धघामभिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 ]
 सम्ापति  महोदय  :  खुराना  सभा  सर्वोच्च  अगर  सभा  हस  संकल्प  को  नहीं  लेंवा

 चाहती  है  तो  फिर  अध्यक्ष  या  समापति  यह  नहीं  कह  सकते  कि  इसे  जारी  रखें  जाना  चाहिये  ।

 आप  लोग  क्या  चाहते  हैं  बताइये  ।

 ओर  सोहन  सिंह  :  समापति  एक  विधेयक  आ  गया  है  और  उससे
 सम्बन्धित  सरकार  अपने  एंपरेसमेंट  को  खत्म  करने  के  लिए  यह  विधेयक  लाई  है  ये  श्रय  नहीं
 देना  चाहते  थे  कि  यह  विधेयक  प्राइवेट  मेंबर  की  शक्ल  में  यहां  पास  मंशा  उनकी  भी  यही  तो
 अमी  हमको  बहस  करने  का  मौका  उस  विधेयक  पर  इसलिए  इस  डिवेट  को  यहीं  समाप्ल
 करके  मुख्य  मुह  सरकारी  विधेयक  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  देना  चाहिए  ।

 |

 भी  चन्त्रजोत  यादव  )  :  सभापति  हमने  काफी  चर्चा  कर  ली  अब

 कुछ  अन्य  महणस्वपूर्ण  संकल्प  भी  हम  इस  संकल्प  पर  वाद-विवाद  को  समाप्त  करने  के  पक्ष
 में

 ओो  इस्रजोत  :  समापति  मैं  श्री  चन्द्रजीत  यादव  के  विचारों  का
 समर्थन  करता  हूਂ  ।  मेरा  विचार  है  कि  हम  इस  पर  पर्याप्त  चर्चा  कर  चुके  हैं  तथा  हस  पर  चर्चा
 रोक  सकते  हैं  ।

 ओर  शाम  बिलास  पासवान  :  सभापति  मैं  इस  राय  से  सहमत  हू  कि  यदि  कुछ
 सदस्य  बच  मी  गए  हैं  तो  जो  गवनंमेंट  द्वारा  जो  बिल  आने  वाला  उस  पर  बहस  करते  समय

 उन  सदस्यों  को  समय  मिल  जाएगा  ।  इसलिए  जो  साथी  बोलना  चाहते  हम  लोग  भी  बोलना

 चाहते  उस  समय  बोल  लेंगे  ।

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  समापति  मेरा  निवेदन  है  कि  अगर  हमारे

 कुछ  लोग  बोलना  चाहते  हैं  तो  उनको  अनुमति  उसके  बाद  प्रस्तावक  महोदय  उत्तर  दे  दें  और

 अगला  प्रस्ताव  भी  आ  लेकिन  हमारे  2  सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहते  जिनको  मैंने  पिछली

 बार  कहा  था  कि  इस  बार  आप  रहने  अगलो  बार  आप  वोल  उनको  आप  अनुमति  दे

 यह  मेरा  निवेदन  है  ।
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 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  235  1991
 घाभिक  स्थलों  तथा  उबासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  टारे  में  संकल्प

 समापति  महोदय  :  आपका  क्या  सुझाव  है  कि  हस  बिल  पर  चर्चा  कितने  समय  के  लिए
 एक्सटेंड  की  जाए  ।

 ही  लाल  कृष्ण  आडबाजों  :  समापति  अभी  साढ़े  5  बजे  तक  हमारे  पास  समय
 अगला  प्रस्ताव  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  हो  यह  ध्यान  में  रख  कर  आप  इस  बहूस  का  निर्धारण

 करिए  ।  उद्दश्य  यह  है  कि  प्रस्तावक  महोदय  अपना  उत्तर  दे  दें  ओर  प्रस्ताव  वापिस  ले  दूसरा
 प्रस्ताव  मी  इ  ट्रोड्यूंज  हो  इसमें  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 समापति  महोदय  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सभा  का  विचार  है  कि  इस  संकल्प  को  छोड़
 दिया  जाए  लेकिन  चू  कि  आडवाणी  जी  ने  अपने  कुछ  सदस्यों  को  यह  आक्षबासन  दिया  है  कि  उन्‍हें
 बोलने  का  मौका  दिया  जाएगा  *

 सभापति  महोदय  :  अमी  पोने  4  बजे  मैं  प्रपोज  करता  हुਂ  कि  पौने  5  बजे  तक  इसको
 डिसकस  अगर  आपकी  सहमति  है  तो  बताइए  |

 ]

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  सभापति  मैं  किसो  भी  चर्चा  को  रोकना  नहीं
 चाहता  ।  लेकिन  इस  संकल्प  पर  पहले  ही  नौ  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  और  श्री  आडवाणी  जी  के  पार्टी
 के  माननीय  सदस्यों  ने  इस  पर  चर्चा  की  वक्ताओं  की  सख्या  अधिक  है  ।  मेरे  पार्टी  के  सदस्य  भी
 बोलना  चाहते  तब  कुछ  सदस्यों  को  ही  बोलने  की  अनुमति  किस  तरह  दी  जाएगी  ?  हस  चर्चा
 को  जारी  रखना  होगा  ।  एक  पार्टी  के  केवल  दो  सदस्यों  को  ही  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  दृध्तरे
 सदस्य  मी  बोलना  तब  यह  समाप्त  ही  नहीं  होगा  ।  कृपया  इस  संकल्प  की  भाषा  पर  गौर
 करें  ।

 इसमें  कहा  गया  है  :

 सभा  सरकार  से  निवेदन  करती  है  कि  वह  अयोध्या  के  पूजा  स्थल  सम्बन्धी
 विवादों  को  शांतिपूर्ण  तरीके  निपटाने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उल्ाए  और  उपयुक्षत  कानून
 बनाए  hea

 यह  अलग  है  |  जहां  तक  अयोध्या  से  सम्बन्धित  अंश  का  प्रदन  है  वह  सरकार  की  नीति
 है  कि  महीं  ?
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 1  1913  )  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 धघामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा
 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 कि ससससस

 भी  एस०  एम०  जेकब  :  जी

 भी  सोसनाथ  चटर्जी  :  जहां  तक  यथास्थिति  बनाए  रखने  की  बात  है  उसके  लिए  उन्होंने
 पहले  ही  विधेयक  लाया  है  जिस  पर  हमने  चर्चा  की  थी  और  उसे  पुरःस्थापित  किया  जा  चुका
 इसलिए  हसे  दुहराये  जाने  से  बचने  के  लिए  मैं  यह्‌  आशा  करता  हूਂ  कि  विधेयक  को  पारित  करने  के

 लिए  वे  जल्द  से  जल्द  जहां  तक  हम  सभी  का  प्रश्न  केवल  एक  ही  पार्टी  को  अनुमति  देने
 की  बजाय  दूसरों  को  मी  बोलने  दिया

 शी  मलिमंल  काम्ति  यदि  चर्चा  होती  है  तो  सभी  को  बोलना  क्या
 4.45  म०  १०  बजे  गिलोटीन  होगा  ।

 एक  सासनतीय  सदस्य  :  मिलोटीन  केसे  होगा  ?

 भी  सोमनाथ  चठ्ों  :  इसलिए  अध्यक्ष  पीठ  तथा  सभा  की  अनुमति  से  हम  अपना  संकल्प
 वापस  ले  सकते  आज  जी  स्थिति  को  देखते  हुए  हमारे  सदस्य  समा  की  अनुमति
 मांग  रहे  हैं  और  जहां  तक  अयोध्या  तथा  यथास्थिति  बनाए  रखने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  जो

 कोण  है  मैं  समझता  हूं  कि  इन  दोनों  विषयों  पर  हमारे  अन्य  सहयोगी  भी  समा  का  समय  लेना  नहीं
 चाहेंगे  ।

 समापति  महोदय  :  वर्तमान  स्थिति  यह  है  षस  चर्चा  पर  अब  तक  9  घंटे  48  मिनट  का  समय
 लग  युका  चर्चा  में  भाग  ले  चुके  निम्नलिखित  दलों  के  सदस्यों  को  अब  तक  की  संख्या  इस
 प्रकार  है  :

 ९ मा०ण्ज०  पा०
 जगा  दल
 सी०  पी०  आई
 कांग्रेस
 सी०  पी०  आई

 —
 ee
 OW

 fade
 9
 ९

 वर्तमान  स्थिति  यही  अब  यह  समा  पर  निरमर  करती  यदि  आप  इसे  वीच्ष  में  ही
 रोकना  चाहते  हैं  ओर  दूसरे  मामले  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  या  आप  इसी  चर्चा  को  एक  घंटे  के

 लिए  और  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  यह  आप  पर  निमंर  करता  है|

 (  स्यषधान  )
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 ]

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  कोई  प्रतिष्ठा  का  विषय  नहीं  है  ।

 सोमनाथ  जी  से  कहना  चाहता  हुਂ  कि  कमी  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  *  समापति  महोदय  की
 तरफ  से  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  कि  हम  पौने  पांच  बजे  तक  चलाएं  ।  मेरा  यह  कहना  था  कि  हमारे
 दो  सदस्य  बोलें  और  सभी  पक्ष  की  तरफ  से  भी  बोलें  ।  जेसे  अभी  स्थिति  बताई  है  वह  स्थिति  नहीं

 श्री  णाहबुद्दीन  जी  ने  कहा  था  कि  पक्ष  और  विपक्ष  से  भी  सदस्य  बोलें  तभी  हुआ  है  और  समापति

 महोदय  ने  इसीलिए  सुझाव  दिया  है  )

 ]

 श्री  सोमनाथ  चढठर्जो  :  विपक्ष  के  नेता  श्री  आडवाणी  जिनका  मैं  बहुत  सम्मान  करता
 मैं  उनसे  सहमत  हू  ।

 री  रास  विलास  पासवान  :  सभापति  आपने  पौने  पांच  बजे  तक  की  रूलिंग  दे
 दी

 सम्रापति  महोदय  :  मैंते  कोई  रूलिग  नहीं  दी  हूं  ।  मैंने  हाऊस  को  सेन्स  पर  प्रपोज  किया  है  ।

 )

 ]

 समापति  सहोदय  :  सभा  से  राय  मांगी  गई  थी  ।  यदि  सभी  सहमत  हों  तो  यह  चर्चा  4.45
 म०  प०  बजे  तक  चलेगी  और  4.45  म०  प०  बजे  मंत्री  जी  उत्तर  देंगे  तब  हम  उसे  वापप्त  लेने  संबंधी

 कार्यवाही  कर  सकते  हैं  और  उसके  बाद  दूपरे  संकल्प  पर  चर्चा  होगी  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मन्त्री  जो  कब  उत्तर  देंगे  ?

 समापति  महोदय  :  मनन्‍्त्री  जी  4.45  म०  प०  बजे  उत्तर  श्री  यह  ठीक  हैं  न  ?
 हो  एम०  एम०  जकब  :  जो  महोदय  ।

 करी  निर्मल  काम्ति  चट्जो  :  हम  चाहते  हैं  कि  दूसरे  संकल्प  पर  भी  शीघ्र  ही  चर्चा  हो  ।  मेरा

 यह  निवेदन  हैं  कि  मा०ज०पा०  से  वाममंथी  दल  से  एक  और  ससा  पक्ष  से  एक  सदस्य  चर्चा  में
 माग  तब  हम  इसे  4.25  म०प०  बजे  तक  पूरा  कर

 भरी  गुलाम  नथो  आजाद  :  यदि  सभी  बड़ी  पार्टियों  से  एक-एक  सदस्य  घर्चा  में  भाग  लें  तो

 हम  इसे  जल्द  द्वी  पूरा  कर  सकते
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 शा  बनना बे

 भी  चित  बसु  :  दो  छोटी  पार्टियां  हैं  उन्हें  मी  अपने  विचार  व्यकत  करने
 का  अवसर  दिया  जाए  ।

 समापति  भहोदय  :  ठीक  है  |  इस  तरह  प्रत्येक  बड़ी  पारियों  से  एक  सदस्य  चर्चा  में  भाग
 लेंगे  ।  कृपया  अपना  भाषण  दस  मिनट  के  अंदर  समाप्त

 ]
 झो  चिन्मयानन्द  स्वासी  )  :  माननीय  समापति  इस  महत्वपूर्ण  संकल्प  पर  मुझे

 बोलने  का  समय  दिया  इसके  लिए  सबसे  पहले  मैं  आपके  प्रति  आमार  व्यव॒त  करता  हू  ।  आज
 जो  देश  की  स्थिति  उसको  देखते  हुए  अयोध्या  के  मामले  पर  बहुत  ही  ईमकभदारी  से  सोचने-विचारने
 की  आवश्यकता  है  ।

 हम  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  राम  जन्म  भूमि  का  प्रशन  मन्दिर-मस्जिद  का  प्रदन  नहीं  है  ।
 मन्दिर-मस्जिद  के  प्रश्न  पर  देश  की  इतनी  बड़ी  जनता  कमी  इतने  बड़े  संघर्ष  से  जुड़ने  के लिए  तैयार
 नहीं  थी  ।  राम  जन्म  भूमि  का  राम  जन्म  भूमि  शब्द  से  ही  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  हमारा  लगाव
 उस  भूमि  से  है  जहां  भगवान  राम  का  जन्म  हुआ  था  ।  मूमि  का  महत्व  हम  लोग  समझते  हैं

 :  इस  मामले  पर  अगर  सेयद  शाहबुद्दीन  को  कई  बार  हस  हाऊस  में  सुना  गया  है  तो  मुझे
 भी  सुना  जाना  चाहिए  मैं  इस  पूरे  प्रकरण  में  सरकारों  जन-अ्रतिनिधियों  से  और  कम  से  कम
 राजीव  गांधी  की  सरकार  से  लेकर  चन्‍्द्रदोलर  की  सरकार  तक  जितनी  भी  वार्तायें  हुई  सबमें
 सम्मिलित  रहा  ।  इसलिए  मैं  कुछ  ऐसे  तथ्य  भी  सदन  के  सामने  रखना  भाह ूगा  जो  अब  तक  प्रकादा
 में  नहीं  आये  मैं  यह  बताना  चाहूगा  कि  जो  वार्ताओं  की  बात  आज  की  जा  रही  है  कि  वार्ता  के
 द्वारा  हल  निकल  सकता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  बता  सकता  हू  कि  वार्ताओं  में  बाधा  किस  के  द्वारा

 पहुंचाई  वार्ताओं  पें  किस  की  असहमति  थी  ।  मुझे  अच्छी  तरह  से  याद  है  जब  कमी  राम  जन्म

 भूमि  का  प्रइन  उठा  तब  उसका  नेतृत्व  हिन्दुओं  की  ओर  से  घर्माचारियों  के  द्वारा  किसी
 तिक  ब्यक्तित  ने  नेतृत्व  नहीं  लेकिन  मुस्लिम  भाइयों  की  ओर  से  उधर  के  आसिमों
 मौलवियों  धर्माचारियों  ने  बल्कि  राजनेतिक  नेताओं  ने  नेतृत्व  किया  ।

 मैं  बताना  चाहता  हु  कि  7  1984  को  जब  हम  लोग  अयोध्या  से  लखनऊ  जा  रहे
 पदयात्रा  के  रूप  करीब  बीस  हजार  व्यक्ति  थे  तो  तीन  जगह  बीच  में  पड़ने  वाली  मुस्लिम

 बस्तियों  में  जितने  मुस्लिम  भाई  थे  उन्होंने  हमारा  स्वागत  किया  था  ।  हमें  फल  ओर  दूध  देकर
 अभिनन्दन  किया  और  पड़ाव  का  सारा  इन्तजाम  किया  अगर  वे  राम  जन्म  मूमि  की  भावना  से

 असहमत  होते  तो  स्वागत  न  करके  बाधा  पहुंचाते  ।  1984  से  लेकर  1986  तक  हमारे  आन्दोलन
 का  विरोध  किसी  आलिम  ने  नहीं  किसी  इमाम  ने  नहीं  किसी  मौलवी  ने  नहीं  किया
 और  किसी  धाभिक  नेता  ने  नहीं  किया  ।  अगर  उसके  लिए  सबसे  पहले  विरोध  में  आये  तो  एक
 नोतिक  हस्ती  हमारे  सम्माननीय  शाहबुद्दीन  साहब  आये  और  उनके  साथ  कुछ  लोग  आये  ।
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 मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  राम  जन्म  मूमि  ज॑से  धाभिक  प्रनन  को  राजनंतिक  बनाने
 की  कोछिष्  किस के  द्वारा  हुई  यह  प्रदन  घामिक  ढग  से  हूल  किया  जाये  उसके  लिए  कोदिक्षें  की

 कई  बैठक  हुई  कई  वार्तायें  हुई  और  उन  वार्ताओं  में  दोनों  ओर  से  धामिक  लोग  जमा  हुए  ।  यहां

 शाहबुद्दीन  साहुब  बैठे  मै उतको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  यहां  इण्डियन  इन्टरनेशनल  क्लब  में
 जब  देदा  के  कई  इमामों  के  साथ  हमारी  बेठक  हुई  थी  तब  इृभाम  जब  हमसे  सहमत  हो  रहे  हमारी
 बात  को  सुनने  को  तंयार  हो  रहे  शाहबुर्दीन  साहब  ने  उसमें  हस्तक्षेप  किया  था  और  बात  पूरी
 नहीं  होने  दी  ।  20  अक्तूबर  सन्‌  [990  को  मैं  याद  दिलाना  चाहता  हू  जब  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के
 समय  में  एक  सभा  बुलाई  गई  थी  आध्य  भवन  वहां  आलिमों  की  बेठक  बुलाई  गई  हमारी
 ओर  से  19  धर्माचारियों  में  शामिल  हुए  थे  ओर  मुसलमाब  माइयों  की  ओर  से  13  आलिम  क्षामिल

 हुए  उसमें  हिन्दुस्तान  के  ही  विश्व  के  जानी  मानी  हस्ती  हमारे  आलिम  अली  मियां  नकवी
 शामिल  इस  वक्‍त  हाउस  में  श्रो  युनुस  सलीम  साहब  नहीं  वे  तब  बिहार  के  राज्यपाल  थे  और
 वे  भी  वहां  उपस्थित  आंध्र  प्रदेश  के  गवनंर  महामहिम  क्ृष्णकांत  जी  भी  उनकी  उपस्थिति  में
 चर्चा  चली  ।  उस  चर्चा  में  बात  चल  रहो  थी  कि  बीच  में  तत्कालीन  गृह  राज्य  मंत्री  सुबोध  कान्त  जी
 आये  और  उन्होंने  कहा  कि  इस  चर्चा  को  रोक  कल  फिर  चलायेंगे  और  रात  को

 मुझ्त  से  धंतोष  मारतीय  ओर  सुबोध  कान्त  जी  ने  कहा  कि  आपको  प्रधान  मन्त्री  याद  कर  रहे  हैं  ।  मैं
 उनके  साथ  प्रधान  मनन्‍्त्री  जी  के  घर  गया  और  मुझ्न  से  उन्होंने  कहा  कि  इस  वार्ता  से  कोई  हल
 लने  वाला  नहीं  इमाम  साहब  बहुत  नाराज  हो  रहे  हूँ  ।  सवाल  यह  है  कि  वार्ता  ईमानदारी  से
 करने  की  बात  कहां  से  आई  ।  परिभाषायें  होती  हैं  लोगों  के  दिलों  लोगों  की  आस्थाओं  धर्म  के
 तक  और  प्रमाण  निहित  होते  हैं  लोगों  की  आस्थाओं  में  । अगर  हम  आज  तिरगे  ध्वज  का  सम्मान
 कर  रहे  हैं  तो  उस  सम्मान  के  पीछे  आस्था  कोई  तक  नहीं  इतिहास  नहीं  इसलिए  हम
 इतिहास  और  तक  पीछे  रखकर  आस्था  को  समझें  ।

 सभापति  राम  जन्ममूमि  के  साथ  आज  हजारों  की  आस्था  नहीं  देश  के  करोड़ों
 रामभक्त  हिन्दुओं  और  मुस्लिमों  की  आस्था  जुड़ी  हुई  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  गोरतलव  है  ।
 मैं  अलामा  हृकवाल  की  एक  बात  कहना  चाहता  हू  ।  उतकी  नजर  क्‍या  है  इस  मसले  वे
 कहते  हैं  :

 आसमां  सा  बुलन्द  राम  का

 अहले  सजर  समझते  हैं  उसको  इमामे-हिन्द  ।

 एक  ओर  अलामा  इक्वाल  जंसे  लोग  राम  को  इमामे-हिन्द  मानते  हैं  और  दूसरी  ओर  मैं
 पूछना  चाहता  हूਂ  कि  यह  हिन्द  का  इमाम  कहां  पैदा  हुआ  ?  आज  इस  सवाल  को  इस  सदल  में  पूछा
 गया  है  कि  कहां  पंदा  हुआ  था  राम  ?  यदि  वह  रामजस्म  मूमि  नहीं  है  तो  यह  सदन  और  सरकार

 हमारे  मुस्लिम  नेता  बतायें  कि  कहां  हैं  राम  जन्म-मूमि  ?  जहां  बता  हम  वहां  पर  राम
 जन्म-मूमि  बना  जहां  नहीं  उत्त  जगह  को  छोड़  देंगे  लेकिव  आपके  पास  इसका  जबाव  नहीं
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 1  1913  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 धघामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलो  की  यथा

 १३
 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  छपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  सकल्‍्प

 है  ।  आप  तो  यह  कहते  हैं  कि  बाबरी  मस्जिद  है  लेकिन  वह  तो  राम  जन्म  मूमि  हैਂ  )

 थी  सेम्यद  शाहबुहीस  (  कित्वन  :  वह  राम  जन्म  मूमि  नहीं  है
 “

 शी  लिम्मयानन्द  स्वामी  :  सेय्यद  शाहबुद्दीन  आप  आप  यह  कहते  हैं  कि  वह
 राम  जन्म  भूमि  नहीं  मैं  कहता  हु  वह  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  आजादी  के  44  साल  के
 अन्दर  कभी  भी  हिन्दू  नेताओं  के  द्वारा  मुस्लिमों  को  और  मुस्लिम  नेताओं  द्वारा  हिन्दुओं  को  धमझने
 या  समझाने  की  कोशिश  की  गई  है  ?  अगर  उन  लोगों  की  घामिक  भावनाओं  को  समझने  को  कोछष्षिए्
 की  गयी  होती  धघाभिक  तथ्यों  की  गन्वेषण  की  गयी  होती  और  घामिक  आस्थाओं  का  विष्लेषण  किया
 गया  होता  तो  यह  दुर्माग्यपूर्ण  क्षण  नहीं  और  आज  44  साल  के  बाद  ऐसा  विधेयक  लाने  की
 आवध्यकता  नहीं  होती  लेकिन  हुआ  यह  कि  कभी  मुस्लिमों  की  ओर  से  प्रवक्‍ता  बदलते  रहे  ।  *  आप
 जैसे  जिनको  मनहब  की  जानकारी  बिलकुल  नहीं  मैं  कहता  हूं  कि अगर  आज  इसी  मसले
 फो  अली  मियां  नबी  साहब  जेसे  लोग  लेकर  आते

 समापि  महोदय  :  स्वामी  किसी  का  नाम  लेना  चित  नहीं  यह  नाम  निकाल  दिया
 जाये  ।

 शी  चिन्मयानग्द  स्वामी  :  माननीय  समापति  मैं  यह  कहना  चाहू गा  कि  संदर्भ  से

 जुड़ा  हुत्रा  व्यक्ति  का  नाम  अगर  नहीं  आयेगा  तो  बात  पूरी  नहीं  हो  सकती  हैं  '  सदर्भित  व्यक्षित  का
 नाम  आयेगा  ।  तो  मैं  निविदद  कर  रहा  था  यदि  इस  मसले  को  हल  करने  के  लिए  उन
 उलेमानों  को  आगे  लाया  गया  होता  जो  धामिक  तथ्यों  को  समझते  घामिक  भावनाओं  को  समझते

 धामिक  आस्थाओं  को  समझते  हैं  तो  शायद  हमारे  सामने  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।  मैं  कहना
 चाहता  हु  कि  धम्मं  इतिहास  नहीं  तय  धर्म  स्यायालय  नहीं  तय  करता  ।  धर्म  की  परिभाष
 कमी  मं  किताबों  में  बन्द  नहीं  होती  धर्म  की

 मैं  कानून  की  बात  नहीं  करता  हू  ।  मैं  घामिक  आस्थाओं  की  बात  कर  रहा  हु

 समापति  महोदय  :  प्लीज  डोंट  डिस्टर्व  स्वामी  जी  ।

 भी  चिम्मयानरव  स्वामी  :  संय्यद  साहब  जाहिर  करते  हैं  कि  ये  आस्था  की  बात  सुनने  वाले

 नहीं  हैं  ।

 झरी  संम्पद  शाहबुद्दीग  :  लेकिन  वहां  मस्जिद  यह  मैं  सावित  कर  सकता  हूं  ।

 ओर  चिस्मयानन्द  स्वामी  :  अगर  मस्जिद  है  तो  मैं  आपसे  इस  सदन  में  कहता  हूਂ  कि

 बुद्दीन  साहब  कुराने  पाक  की  कसम  खाकर  कहें  कि  उन्होंने  वहां  नमाज  पढ़ा  मैं

 «  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  कि  1
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 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  23  1991
 घामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 पूजा  करता  हू  ।  अगर  आप  आस्थाओं  की  बात  को  देखें  तो  मैं  बात  सच  कह  मैं  आपकी  बात  नहीं
 करता  हूਂ  ।  में  हाऊस  में  बेठे  हुए  सभी  बन्धुओं  से  कहता  हूं  कि  वहां  जाकर  खुद  देखें  और  देखते  रहें
 कि  वहां  मुस्लिम  नमाज  पढ़ते  हैं  या  हिन्दू  आस्था  व्यक्त  करते  पिछली  बहस  में  श्री  ई०  अहमद
 ने  एक  बात  कही  थीਂ  )

 समापति  महोदय  :  बेठ  आप  प्लीज  बेंठ  जायें  |  स्वामी  जी  आप  भी  बेंठ  जायें  ।

 )

 समापति  महोदय  :  बठ  जादए  साहिबान  ।  स्वामी  जी  बंठ  जाइए  ।  प्लीज  सिट  डाउन  ।  आप
 सब  अपनी-अपनी  जगह  पर  आइए  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाएं  ।

 )

 थी  ई०  अहमद  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।

 झभो  सदन  लाल  खराना  :  ईन्होंने****  शब्द  का  प्रयोग  किया

 समापति  महोदय  :  मैंने  तो  सुना  नहीं  क्या  कहा  है  ?  अब  ऐसे  हंगामें  में  क्या  पता  चलेगा  कि
 कया  कहा  या  क्‍या  नहीं  कहा  ?

 |
 थी  सदन  लाल  खराना  :  आप  उन  आपत्तिजनक  छ्षब्दों  को  कटवा  दीजिए  ।

 समापति  महोदय  :  आप  बेठ  मैंने  नहीं  सुना  कि  क्‍या  कहा  है

 )

 श्री  बं०  एल०  दार्मा  प्रेम  :  इन्होंने  स्वामी  जी  Ble  कहा

 ]
 समापति  महोदय  :  सभा  बीस  मिनट  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 3.57  भ०  पर

 तत्पदथात्‌  लोक  समा  4.15  स०  प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 *  कार्यवाही  वुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  समी
 घामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 4017  भ०  १०

 लोक  सभा  4.17  म०  प०  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 सहोदय  पीठासीन  हुए  )

 शो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  सदन  स्थगित  होने  से  पूर्व  जो  कुछ  स्थिति  उसके
 बारे  में  पूरा  सुनाई  हमको  नहीं  दिया  कि  क्या  कहा  गया  कि  जिसके  कारण  उत्त  जना  पैदा  हुई  |  मेरा
 आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  रिकार्ड्स  देख  उसमें  अगर  कोई  असंसदीय  शब्द  हो  तो  उसको  निकाल

 हुटा  दें  और  सदन  की  कार्यब्राही  को  चलने  दें  ।

 शी  रामविलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  इस  सदन  की  एक  परम्परा

 रही  है  कि  हम  लोगों  में  आपसे  वंचारिक  मतभेद  रहते  हुए  भी  हम  सब  लोग  यहां  भाईचारे  के  समान

 हमेशा  रहे  हैं  और  कटु  से  कटु  शब्द  भी  सुनते  रहे  हैं  । फिर  समय  आने  पर  उसका  जवाब  भी  दिया
 जाता  एक  वातावरण  इस  सदन  की  गरिमा  रही  है  कि  सदन  के  भीतर  हम  चाहे  कितना  बोल
 लें  लेकिन  बाहर  जब  हम  लोग  निकलते  हैं  तो  सब  कुछ  भूल  जाते  हमको  लगता  है  कि  आज

 पहली  बार  ऐसा  मौका  जिस  मौके  पर  स्थिति  इतनी  दूर  तक  पहुंच  गयी  ।  मैं  आग्रह  करना

 चाहता  हूं  और  अपने  तमाम  साथियों  से  भी  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  कोई  मी  साथी  अपने  किसी
 साथों  को  प्रोवोक  करने  का  काम  न  करे  ।  यदि  कोई  ऐसा  शब्द  आ  भी  जाये  तो  पालियामैँंटरी
 जर  के  मृताबिक  हम  उसका  तिदान  करने  को  कोछिश  यदि  पालियामैंटरी  प्रोसीजर  को

 किसी  पब्लिक  मीटिंग  के  समान  यहां  हमने  बिहेव  करना  शुरू  कर  दिया  एक  दूसरे  साथी
 के  ऊपर  टूट  पड़ने  का  काम  यहां  हमने  शुरू  कर  दिया  तो  मैं  समझता  मैं  तो  धन्यवाद
 देना  चाहता  हूं  बी०जे०पी०  को  मैं  बी०जे०पी०  के  साथियों  को  भी  धन्यवाद  देता

 बहुत  सारे  काफी  साथी  थे  जिन्होंने  उस  जिस  समय  यह  धटना  चल  रही  हमारे  साथी  हाथ
 में  हाथ  पकड़  कर  खड़े  थे  लेकिन  कुछ  साथियों  ने  जो  ब्यवहार  वह  अच्छा  नहीं  मैं
 झता  हूं  कि  चाहे  किसी  भी  दल  का  मामला  इस  तरह  के  हमारे  वेचारिक  मतमेद  तो  चलते

 हम  अपने  विचारों  को  रखें  लेकिन  वेचारिक  मतभेदों  को  उतनी  दूरी  तक  ले  जाने  का  काम  न
 यही  मेरा  आपसे  आग्रह  हे  ।  )

 ओझो  सुरण  मंडल  :  हम  लोग  यहां  पर  मौजूद  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मैंने  सब  सुना  है  ।

 भो  सूरज  संडल  :  अगर  सारे  लोग  बचाव  नहीं  करते  तो  निष्चित  रूप  से

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  आप  प्लीज  बं०  जाहये  ।
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 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभौ  23  1991
 बामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  आने
 के  धारे  में  संकल्प

 )

 लध्यक्ष  महोदय  :  अमी  जो  दो  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  मैं  उनसे  सहमत  आडवाणी  जी
 से  भी  ओर  पासवान  जी  से  भी  |  और  यहां  पर  कुछ  हुआ  तो  मुझ्ते  मासूम  नहीं  क्योंकि  मैं

 हाउस  में  नहीं  था  |  क्या  हुआ  अब  उसकी  चर्चा  में  जाने  क्री  जरूरत  नहीं  हम  लोग  यहां  पर

 एक  अच्छे  ढंग  से  गरिमा  से  काम  करते  हैं  अगर  कुछ  हुआ  भी  होगा  गलती  तो  उसको

 हम  भूल  जाते  मेरे  ख्याल  से  हम  उसी  ढंग  से  आज  मी

 अगर  कुछ  रिकार्ड  पर  आया  तो  मैं  उसको  जरूर  देखगा  और  दूर  में
 सभी  सदस्यों  से  विनती  करता  हूं  कि  यह  देश  की  सबसे  उच्च  संसद  इसकी  गरिमा  को  कोई  ठेस
 न  ऐसा  हम  व्यवहार  करें  ।

 भी  सूरज  मंडल  :  अध्यक्ष  हम  यहां  मौजूद

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उसको  लम्बा  मत  कीजिए  ।  आपसे  मेरी  विनती  हैं  कि  आप  बेठ

 जाएं  ।

 जब  यहां  पर  कोई  भी  बेठा  हुआ  इस  चेयर  के  ऊपर  और  उसके  कहने  के
 विक  अगर  आप  चलते  तो  मेरे  से  आप  यह  विश्वास  ले  सकते  हैं  कि  उस  काम  के  अन्दर  सुविधा
 होगी  ।  अगर  आप  अपनी  बात  कहते  तो  बढ़ा  मुहिकिल  होगा  ।

 यहां  पर  जो  कुछ  भी  हुआ  उसको  अच्छे  ढंग  से  सुलझाने  की  कोशिश  हुई  अगर  आप
 उसके  अन्दर  चर्चा  तो  जो  अच्छा  माहौल  बनाने  की  कोशिश  उसमें  खलल  पड़गा  |  इसलिए
 मैं  क्या  कह  रहा  आप  कृपा  कर  के  उसको  समझते  उत्को  मत  आप  सबके  लीडर
 लोग  हमारे  साथ  थे  ।

 4,24  भ०  प०

 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  धार्मिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों

 की  यथापूव  स्थिति  बनाए  रखने  हेतु  उपाय  किए  जाने  के  बारे  में  सकल्प-जा री
 श्री  चिस्मयानरद  स्वामी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  एक  बार  यह  कहते  हुए  कि  यदि  मैंने

 अपनी  चर्चा  में  कोई  ऐसा  २ग०द  इस्तेमाल  किया  जिससे  सदन  के  किसी  सदस्य  की  मात्रना  आहत
 तो  मैं  अपने  को  जिम्मेदार  मानते  हुए  और  अपनो  बात  आगे  बढ़ाते  हुए  कहना  चाहता

 हूं  कि  मैं  एक  साध  हुं  और  27  साल  से  आध्यात्मिक  जीवन  बिता  रहा  मुझ  कमी  सूल  से  मी  यह्‌
 अहसास  नहीं  था  कि  शाहबुद्दीन  जिनकी  मैं  बड़ी  इज्जत  करता
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 1  1913  )  15  1947  को  स्थिति  के  अशुलार  सभो
 धामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  या
 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाले
 के  बारे  में  सकल्‍प  हे

 —  a

 मण्यक्ष  महोदय  !  आप  किसी  सदस्प  का  नाम  मत  लीजिए  ।

 भी  रामझरण  यघावव  :  अध्यक्ष  ये  शाहबुद्दीन  जी  से  पूछ  रहे  हैं  कि  राम
 की  जन्म  मूमि  कहां  इनको  क्‍या  पता  ।  राम  की  जन्ममूमि  का  तो  दशरथ  और  क्रौद्ल्या  जी  को
 पता  होगा  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  फिर  ओर  अपील  कर  रहा  बार-बार  उठकर  आप  अपनी
 बात  मत  कहिए  |  अगर  आप  इस  सदन  का  काम  सुचारू  रूप  से  ऐसा  चाहते  हैं  और  आपकी
 यदि  यह  इच्छा  है  और  जेसी  कि  हम  सभी  की  इच्छा  तो  मेरी  आपसे  फर  विनती  है  कि  आप  इस
 प्रकार  बीच-बीच  वार-बार  उठकर  बोलने  का  प्रयास  न  टाल  दें  ।  इस  प्रकार  हमारे
 और  सदन  के  ऊपर  कृपा

 श्री  जिम्मयानस्द  स्थाली  :  माननीय  अध्यक्ष  एक  बार  पुनः  मैं  अपनी  चर्चा  को  आरम्भ
 करते  हुए  पूछना

 अध्यक्ष  महोदय  :  चिस्मयानन्द  आप  किसी  सदस्य  का  नाम  न  यह  जरूरी  नहीं  है  ।

 भ्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :  अध्यक्ष  मैं  वहीं  जाना  चाहूंगा  जहां  से  बीच  में  गड़बड़ी  हुई
 दोनों  सम्प्रदायों  की  धाभिक  भावनाओं  को  समझने  की  जिस  उदार  दृष्टि  की  आवधश्यकता

 उससे  काम  नहीं  लिया  गया  ।  अगर  हमने  उदारता  से  दोनों  मजह॒बों  के  सम्प्रदायों  और  दोनों  ही
 देश  में  जितने  मजहूब  सम्प्रधाय  उनको  समझने  का  अगर  प्रयास  किया

 दा

 यह  दुर्भाग्य  रहा  हमारा  कि  हमेशा  हमारे  धामिक  और  मजहबी  मामलों  के  प्रवबता  वे  शोग
 बने  जिन्हें  धर्मं  और  मजह॒व  का  ज्ञान  बहुत  कम  था  ।  आज  मां  मैं  27  साल  की  साधता  और  अध्ययन
 के  बाद  आपके  बीच  में  खड़ा  हु  तो  सदस्यों  को  लगता  है  कि  हम  दशरथ  और  कोशल्या  की  तरह
 बोलने  की  कोहिष्त  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  में  दशरथ  और  कौह्ाहया  महीं  बन  सकता  ।
 लेकिन  अपने  धरम  के  बारे  में  जो  मैंने  अध्ययन  किया  जो  मैंने  साधना  की  है  उसके  यारे  में  कहने  का
 अधिकार  यदि  सदन  मृक्के  देता  अध्यक्ष  जी  मुझे  देते  हैं  तो  मै ंजरूर  कहना  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि  मूमि-मूमि  होती  है  और  मूमि  के  जन्ममूमि  के  साथ  हमारी  क्या  भावना  जुहती  है
 इसको  हम  आज  इस  सदन  से  नहीं  चन्द्रशेलर  आजाद  और  मगत  सिंह  से  पूछना  क्‍या  हमने

 जन्ममूमि  के  नाम  पर  लड़ाई  नहीं  क्या  जन्ममूमि  की  पावनता  को  हम  आज  नहीं  समझ  रहे  ?
 अगर  आनन्द  जवाहर  मवन  जैसे  स्थल  हमारे  पूजा  और  श्रद्धा  के  केन्द्र  हो  सकते  अगर  गांधी
 घाम  जहां  महात्मा  गांधी  का  जन्म  हुआ  था  वह  हमारे  लिए  पूज्य  हो  सकते  गुरू  नानक  देव  का

 जहां  जन्म  हुआ  था  वहां  मरद्वारे  का  महत्व  नहीं  है  जहां  थुरू  गोविन्द  सिह  काजन्म  हुआ  था  वहां
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 गुरुद्वारे  का  महत्व  नहीं  उस  भूमि  का  महत्व  हम  मूमि  को  महत्व  देते  हैं  उसके  साथ  खड़ी  हुई
 मावना  को  महत्व  नहीं  देते  ।  मूमि  की  मावना  को  समझने  की  कोशिश  अगर  की  जाती  तो  शायद
 मवन  को  लेकर  झगड़े  नहीं  होते  ।  मैं  ईमानदारी  से  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  मारत  में  कहीं  नहीं  पता

 है  कि  श्री  राम  की  जन्म  मूमि  वहां  के  अलावा  और  कहीं  पर  मी  अगर  मुझे  पता  होता  और  मैं
 जानता  हमारे  धर्म  हमारे  पूर्वजों  ने  ऐसा  कुछ  बताया  होता  कि  यहां  पर  जन्मभूमि
 और  मी  हैं  तब  हम  इस  बात  का  दावा  नहीं  करते  ।

 पिछली  बहस  में  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  ई०  अहमद  ने  कहा  कि  वहां  पर  जो  पुलिस
 कांस्टेबल  अध्ययन  करने  गया  था  उसने  बताया  कि  जब  मैं  जन्ममूमि  पहुंचा  जन्ममूमि  को  बात
 करते  हुए  वह  कहता  है  कि  मैं  जन्मभूमि  पहुंचा  ।  आज  भी  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  आप  अयोध्या
 और  फैजाबाद  स्टेशन  मे  उतरें  तो  तमाम  तांगे  रिवशा  वाले  मिलेंगे  जो  हमारे  मुस्लिम  भाई
 वे  आपको  कहते  हुए  मिलेंगे  कि  जन्ममूमि  जन्म  भूमि  वे  कहीं  पर  भी  कोई  ऐसी  बात

 नहीं  कहते  जिससे  जन्म  मूमि  को  सामयिकता  पर  सन्देह  उत्पन्न  हो  |  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता
 हैं  कि  समय  आ  गया  राम  जस्ममूमि  को  राजनेतिक  दृष्टि  से  नहीं  देखा  जाना  उसको

 विशुद्ध  घाभिक  दृष्दिट  आध्यात्मिक  दृष्टि  से  और  देश  की  आस्था  की  पुष्टि  से  देखा  जाना
 इस  देश  की  आस्था  आज  देश  की  सरकार  से  पूछ  रही  देश  के  रहनुमाओं  से  पूछ  रही  है  कि  अगर
 गांधी  की  जन्म  मूमि  कहीं  पर  हो  सकती  नातक  की  जन्म  भूमि  कहीं  पर  हो  सकती  गोबिन्द
 सिंह  की  जन्म  मूमि  कहीं  पर  हो  सकती  है  तो  हमारे  मगवान  राम  को  जन्म  मूमि  कहां  यदि  यह

 सरकार  बता  यहां  के  लोग  बता  सकें  तो  मैं  अपना  दावा  वहां  से  वापिस  लेने  को  तैयार

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  सोलह॒वीं  शताब्दी  की  बात  है  रहीम  खान  उस  समय  जब
 सम्राट  अकवर  का  शासन  देश  में  एक-दूसरे  की  समझते  की  कितनी  दृष्टि  रहीम  खान
 खाना  जा  रहे  थे  तो  किमी  ने  पूछा  कि  यह  हाथी  अपने  ऊपर  घूल  फेंकता  हुआ  बयों  चलता  हाथी
 धूल  फेंकता  हुआ  चलता  क्‍यों  फेंकता  है  यह  रहस्य  आज  तक  कोई  नहीं  जानता  ।  अब्दुल  रहीम
 खान  खाना  से  पृछ  गया  :

 धूरि  धघरत  निजी  सीस  पे  कहु  रहीम  केहि  काज  |

 अब्युल  रहीम  खान  खाना  ने  जबाब

 जेहि  रज  मुनि  पतल्‍नी  तरि  सो  ढृढ़त  गज  राज  ।

 एक  नजर  थी  सोलहवीं  शताब्दी  की  जिसमें  मुस्लिम  शासन  इस  देश  के  रहीम  खान  खाना
 जसे  लोग  दूसरे  लोगों  की  भावनाओं  को  कितनी  गहराई  से  समझते  इस  बात  की  आज  जरूरत

 एक-दूसरे  के  संबटीमैंटस  को  समक्षने  की  जरूरत  है  ।  में  नहीं  कह  रहा  हूਂ  कि  आपका  इतिहास  क्‍या

 कहता  कानून  की  किताओें  क्‍या  कहती  आपका  न्यायालय  बया  कहता  अगर  न्यायालय  मावनाओं
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 की  परिभाषा  कर  सके  तो  अच्छी  बात  मैं  न्यायालय  के  सामने  खड़ा  होने  को  तैयार  जगर
 संविधान  में  हमारी  सम्पूर्ण  भावनाओं  को  समेटने  की  क्षमता  है  तो  मैं  संविधान  के  सा  मने  सिर  झुकाए
 खड़ा  हू  ।  लेकिन  अगर  हम  अपनी  भावनाओं  को  धाभिक  दृष्टि  से  कहीं  भी  स्थापित  करना  चाहते  हैं
 तो  उसको  राजनंतिक  राजनेतिक  बिन्दू  क्यों  बना  लिया  जाता  इसलिए  आज  मैं  कहना
 चाहता  हू  कि  यह  जो  बिल  लाया  गया  हैं  इससे  भी  घामिक  भावनाओं  का  उत्तर  नहीं  मिल
 जो  आस्था  के  सवाल  आज  पूछ  रहे  हैं  कि  राम  जन्म  भूमि  कहां  है  ।  आज  जहां  सक  मुस्लिम  भाद्यों
 का  सवाल  हुँ  अमी  मी  जब्बार  हुसेन  जो  दोसीपुरा  बारासी  के  रहने  वाले  उनका  एक  पत्र  बहुत
 लम्बा  इसमें  उन्होंने  यही  लिखा  तमाम  पुराण  और  तमाम  मुस्लिम  ग्रन्थों  का  उद्धरण  देते

 मुस्लिम  फतवों  का  उद्धरण  देते  मुस्लिम  फकीरों  का  उद्धरण  देते  हुए  उन्होंने  कहा  हैँ  कि
 मान  भाइयों  को  चाहिए  कि  हिन्दू  भावनाओं  को  समझते  हुए  इसे  मसले  को  एक  बार  हल  करने  के
 लिए  उदारतापूर्वक  हिन्दुओं  के  पक्ष  में  अपना  अपना  संघर्ष  वापस  ले  क्‍या  हम  ऐसो

 ऐसी  समझ  नहीं  बना  सकते  हैं  ?  मैं  कहना  चाहता  हूਂ  कि  गंगा  कानून  के  दायरे  में

 नहीं  हिमालय  पर  गिरने  वाली  बर्फ  कानून  के  दायरे  में  नहीं  गिरेगी  ।  अगर  हमें  फानून  बनाना

 चाहिए  तो  हिमालय  की  पवित्रता  को  ध्यान  में  गंगा  के  प्रवाह  को  ध्यान  में  रखकर  ।  हम
 जानते  हैं  कि  वहां  मन्दिर  मी  मस्जिद  भी  मस्जिद  की  अजान  को  कोई  रोक  नहीं

 मंदिर  की  घण्टियों  को  भी  कोई  रोक  नहीं  सकेगा  लेकिन  मंदिर  की  घण्टियों  और  मस्जिद  की

 अजान  में  टकराव  जिनकी  वजह  से  होता  उन्हें  एक  बार  आत्मचिन्तन  करना  चाहिए  अपनी  ओर

 देखना  चाहिए  ।

 आज  जब  देश  को  प्रगति  की  आवश्यकता  है  तब  देश  को  कहा  जा  रहा  है  कि  सन्‌  1947

 की  ओर  वापस  लौटो  ॥  मैं  कहता  धरती  पर  खड़ी  हुई  तमाम  चीजें  आजाद  हो  यहां  की  नदियां

 आजाद  पहाड़  आजाद  पेड़  आजाद  आज  सब  को  आजादी  का  हक  हासिल  क्‍या

 दुर्भाग्य  है  उन  दे  वस्थलों  पूजास्थलों  का  कि  वे  आजादी  के  बाद  भी  आजादी  की  हवा  मे  सांस  नहीं
 ले  सकते  आजादी  की  ऊचाईयों  में  खड़े  नहीं  हो  सकते  हैं  ?  जीने  का  अधिकार  उन  मन्दिरों  को

 आज  नहीं  यह  सन्‌  1947  तक  लौटने  की  बात  समझ  में  नहीं  आती  मैं  आपसे

 कहना  चाहता  सदन  भावनाओं  उन  भावनाओं  का  सम्मान  करते  हुए  हम  इस  मसले  को  हल

 करने  के  लिए  आगे  आयें  ।

 मैं  बताता  हूं  कि  रामजन्म  मूमि  करोड़ों  हिन्दुओं  की  छाती  पर  लगा  हुआ  वह  नासूर  वह

 घाव  जिसकी  पीड़ा  हर  राममकक्‍त  महसूस  करता  वह  मादा  के  शोस  के  संयम

 के  कारण  अपनी  आवाज  को  संयमित  रखता  मुक्के  विश्वात  था  आज  जब  43  दिन  से  सदन  चल

 रहा  मैं  सदन  में  पहली  बार  आया  इत  संसद  का  सदक्य  पहली  बार  होकर  आया  आज  तक

 मैं  कमी  कुछ  नहीं  मुके  उम्मीद  थी  कि  मेरी  बात  सदन  बड़ी  गम्मीरता  से  सुनेगा  ।  मैं  धन्यवाद  देता

 हू  कि  सदन  के  सभी  सदस्यों  ने  बड़ी  उदारता  बड़ी  कृपा  करके  मेरी  बात  मैं  समी  लोगों  को
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 घन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  आज  जहां  हमारी  बात  आपने  सुनी  वहीं  हमारो  बात  को  समझने  की

 भी  कोशिश  करें  ।

 आप  यह  मूल  जायें  कि  हिन्द  फमी  भी  वहां  स्थापित  प्रतिमाओं  को  हटते  हुए  बेख
 बर्दाइत  कर  वह  नहीं  हटते  देख  सकेगा  ।  44  सालों  से  जिस  रामलला  की  पूजा  जहाँ  हो  रही
 है  अगर  वहां  से  आप  उसे  हटाएंगे  तो  मैं  ऋढ़ता  हु  न  जाते  कितने  लोग  अपने  प्राणों  की  आहुति  दे

 गंगा  में  छलांग  लगा  लेंगे  लेकिन  श्रीराम  को  अपने  स्थानसे  हटने  नहीं  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  उस  मस्जिद  की  थात  करते  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हुं  कि  अगर  वह  मस्जिद

 दुनिया  की  और  मस्जिदों  के  कि  हिन्दू  क्यों  उसी  अयोध्या  में  एक  नहीं  66  से  ज्यादा
 मल्जिदें  हैं  हम  उनकी  इज्जत  करते  कभी  किसी  मस्जिद  पर  किसी  हिन्दू  गे  ज्रांख  उठाई  हो  तो
 आप  बता  आप  को  कोई  उदाहरण  नहीं  मिलेगा  ।  हम  मस्जिदों  कौ  इज्जत  करते  हम  गये
 करते  हैं  कि  हूप  एक  ऐसे  देश  के  साधु  ऐसे  देश  के  नागरिक  जहां  मन्दिर  और  मस्जिद  दोनों
 की  इज्जत  होती  है  ।  हम  अयोध्या  को  प्रा  तब  हम  पूरा  मानते  हैं  वहां  मस्जिदें  उस
 मस्जिद  में  भजान  हो  ।  एक  ही  मस्जिद  के  लिए  अगर  यह  दंश  लड़  रहा  है  तो  सोचना  चाहिए  कि

 वह  मस्जिद  के  लिए  लड़  रहा  हैं  कि  मूमि  के  लिए  लड़  रहा  है  ।

 एक  बात  बताकर  हम  अपनी  बात  को  समाप्त  करना  चाहेंगे  कि  मग॒वान  राम  से  ही  जब  पृ
 बाल्‍्मीकि  रामायण  का  उद्धरण  देते  हुए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  मगवात  राम  श्री  लंका  पर  विजय
 प्राप्त  करके  लौटने  के  लिए  तंयार  खड़े  ई  तो  छोटे  माई  लक्ष्मण  के  माध्यम  से  विभीषण  कहते  हैं  कि
 आप  लंकापुरी  चलकर  देख  लें  ।  लंकापुरी  की  बात  जब  कहते  हैं  तो  लक्ष्मण  कहते  हैं  कि  भव्या  आप

 लंकापुरी  देखने  चलें  तो  उस  समय  भगवान  श्रीसम  कहते  हैं  कि  मैं  जानता  हूं  लंका  बहुत  सुन्दर  हैं
 गर-.हह

 मयी  लंका  नमे  लक्ष्मण

 जननी  जन्ममूमिद्व  स्वर्गादपि  गरीयसी  ॥ਂ

 तो  यह  भगवान  श्रीराम  का  वाक्य  है  कि  जननी  जन्ममूमि  की  महत्ता  क्‍या  होती  जन्ममूमि
 की  कीमत  वही  जानता  यह  जन्ममूमि  की  कीमत  मेरे  कि  पूरे  विश्व  में  कोई  मुखण्ड  मात्रा
 की  संज्ञा  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।  न  चीन  मःता  न  रूस  माता  न  अमेरिका  माता  बना  लेकिन
 मारत  के  मखण्ड  को  हमने  करोड़ों  वर्षो  से  अपने  रबतों  से  सींव  कर  इसको  भारत  माता  कहा  ।  हम
 जन्मभूमि  के  महत्व  को  जानते  इसलिए  हम  जन्ममूमि  के  महत्व  को  विसमित  नहीं  कर  सकते
 भवन  जिनके  लिए  महत्वपूर्ण  वे मवन  कहीं  भी  ले  जा  सक्रते  लेकिन  भूमि  एक  मिलिसोटर  भी

 हटते  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  इन  छंब्दों  के  साथ  मैं  घस्यवाद  देता  हूं  ।
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 1913  15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सम
 घाभिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा
 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 जा  तता+_हत_ल्‍हलनंनॉनॉलत्॒॒त+त+त_#_१_+ +__  लि  ती--त-त_ता

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हू  कि  इस  मुद्दे  पर  हम  लम्बे  समय  तक  चर्चा  कर  भके

 मन्त्री  जी  अब  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 थी  एम०  एम०  जेकथ  :  अध्यक्ष  करीब  दस  घंटे  तक  चली  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  के
 समापन  के  लिए  आपने  मुझे  अवसर  दिया  है  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारोी  इस  मुह  पर  9  घंटे
 40  भधिनट  चर्चा

 पहले  मैंने  सभा  से  निवेदन  किया  था  कि  प्रस्ताबक  द्वारा  अपना  संकल्प  वापस  लेने
 के  बारे  में  विचार  करें  क्योंकि  आज  सुबह  सरकार  ने  स्वयं  ही  इस  आह्यय  का  एक  विधेयक  प्रस्तुत
 किया  है  ।  न

 मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  है  कि  हम  इसके  विस्तार  में  जाएं  तथा  इसके  विभिन्‍न
 जिनका  उल्लेख  वक्‍ताओं  ने  किया  है  उसका  जिक्र  करू  यद्यपि  मैं  कुछ  समय  लेना  भाहता

 हूं  ।  हम  सभी  के  लिए  समयाभाव  हैं  ।

 कुछ  समय  पहले  मक्ले  यह  देख  कर  आइचयं  हो  रहा  था  कि  समा  में  तनाव  व्याप्त  था  ।  अ्र'ज  ही
 पहले  दिन  से  ही  चर्चा  गर्म  थी  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आया  कि  ऐसा  क्‍यों  हुआ  |  चाह  कोई

 किसी  भी  धमं  में  विध्वास  करता  हो--इस  देश  में  सभी  धर्मों  का  मूल  तत्व  हे--पारस्परिक  प्र  म
 और  स्नेह  |  मैंने  ऐसा  कोई  भी  धर्म  नहीं  देखा  है  जो  घृणा  का  उपदेश  ही  देता  हो  ।  इसलिए  जब
 सभी  धर्मों  का  भाधार  पारस्परिक  मानवता  की  सेवा  और  त्याग  ही  है  यदि  यह  हम  सब
 भाई  बहनो  के  लिए  आवश्यक  है  तो  मुझे  कोई  कारण  नजर  नहीं  आता  हम  कभी  भी  इस  तरह  से
 आपस  में  लड़े  ।  यदि  आप  दास्‍्टव  में  धाभिक  हैं  और  यदि  आप  हमारे  धर्म  के  उद्ृ  श्य  के  बारे  में

 बितित  हैं  तो  हर  कीमत  पर  शांति  स्थापित  करने  का  हमारा  प्रयास  हमारे  मित्र  श्री  जायनल

 अबेदीन  ने  जो  संकल्प  प्रस्तुत  क्रिया  था  बहु  भी  धाभिक  स्थलों  की  समस्याओं  के  शांतिपूर्ण  समाधान
 के  सम्बन्ध  में  है  ।

 बहुत  पहले  इस  देह  में  पूजा  स्थलों  के  समर्थन  और  विरोथ्  में  बहुत  प्रचार  हुआ  मैं  उन

 बातों  में  समय  नहीं  लगाऊंगा  क्योंकि  हमारे  पास  समय  नहीं  लेकिन  हस  देह  में  ब्याप्त'समभी

 पहलुओं  पर  विचार  करते  हुए  तथा  इस  विज्ञाल  देषा  की  सांस्कृतिक  विरासत  और  पृष्ठ  भूमि  को

 देखते  हुए  जो  प्स्कृति  हमन  इस  देश  के  वेद  और  उपनिथदों  से  तंयार  की  है  और  विकसित  की  है
 और  मानव  जाति  की  महानता  को  स्त्रीकार  करते  हुए  हमारे  नता  श्री  राजीव  गांधी  ठीक  ही  विचार

 किया  था  कि  पूजा  स्थलों  की  सुरक्षा  के  लिए  इस  देश  में  एक  कानून  बनाना  आवश्यक

 यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  यह  वो  देश  है  जहां  छशांतिदुत  की  हत्या  हुई  है  जहां
 शांतिप्रिय  लोगों  को  राष्ट्र  हित  में  जीना  और  मरना  पड़ा  जहां  भगवान  बुद्ध  ने  लोगों  में  शांति
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 15  1947  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  23

 धामिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  कौ  यथा

 पूबं  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने

 के  बारे  में  संकल्प
 आआआआआआआआआआआआ नअनसअऑओणथणदथघ७थीझघ  घ  अइ७  छल  ननननन्‍नह”लनैहत्ताजज

 और  सौहाद  कायम  करने  के  लिए  अपने  राज्य  को  त्याग  दिया  ऐसे  देश  में  मारतीय  संविधान

 ने  अनुच्छेद  23,24,25,26  और  अम्य  कई  संबन्धित  अनुच्छेदों  का  ठोक  ही  प्रावधान  किया  है  ॥

 विद्ोषकर  अनुच्छेद  26  में  सभी  को  अपना  धर्म  मानने
 का

 अधिकार  देने  तथा  पूजा  स्थलों  की  रक्षा

 करने  पर  बल  दिया  गया  मैं  इसके  संवंधानिक  पहलू  की  और  व्याख्या  करना  नहीं  चाहता  ।

 हमारे  समी  सहयोगी  यह  जानते  ही  लेकिन  साधारण  सी  बात  यह  है  कि  संविधान  से  यह

 अधिकार  प्राप्त  होता  और  इस  देश  में  जो  लाखों  लोग  जो  शांति  पूर्वक  रहना  चाहते  हैं  उनकी

 चिता  के  कारण  मेरे  महान  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  यह्‌  विचार  किया  कि  समस्या  को  शांतिपूर्ण  ढंग

 से  निपटाने  के  लिए  और  बातचीत  की  पहल  करने  का  उत्तर  दायित्व  अपने  ऊपर  लेना  चाहिए  ।

 इसके  लिए  उन्होंने  हाल  के  चुनाव  से  पूर्ण  कांग्रेस  पार्टी  के चुनाव  घोषणा  पत्र  में  एक  वाक्य  यह  भी

 जोड़  दिया  कि  सभी  पूजा  स्थलों  और  विशेषकर  अयोध्या  के  मामले  में  समस्या  का  शांतिपूर्ण  हल

 खोजा  जाएगा  ।

 इसके  तुरन्त  बाद  11  जुलाई  को  राष्ट्रपति  का  अभिमाषण  हुआ  आप  समी  इसके  बारे

 में  जानते  चुकि  आप  उसे  पढ़  चुके  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  यह  उल्लिखित  है  कि  ;

 दोनों  संबद्ध  समुदायों  की  मावनाओं  को  उपयुक्त  सम्मान  देते  हुए  रामजन्मभूमि
 बाबरी  मस्जिद  विवाद  का  छाांतिपूर्ण  समाधान  खोजने  का  हर  संभव  प्रयास  करेगी  |  अन्य

 अराधना  स्थलों  के  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जाएगा  जिससे  15

 1947  को  वे  जिस  स्थिति  में  थे  उनकी  यथा  स्थिति  बमाए  रखी  जा  सके  ताकि  आगे  कोई
 नया  विवाद  उत्पन्न  नहीं  होने

 इसके  परिणाम  स्वरूप  जब  ऐसे  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  गया  तो  मैंने  इस  संकल्प  के
 अपने  मित्र  से  निवेदन  किया  था  कि  हमने  लगातार  पांच  दिनों  में  दस  घण्टे  तक  इस  समा  में

 उस  पर  चर्चा  कर  चुके  दोनों  पक्षों  के मावनात्मक  उतार-चढ़ाव  के  बावजूद  भी  इस  संकल्प  के

 माननीय  प्रस्तुतकर्ता  इसे  वापस  लेकर  भी  बहुत  प्रसन्‍न  उन्होंने  ही  संकल्प  को  वापस  लेने  की

 इच्छा  व्यक्त  की  ।

 मैं  इस  विधेयक  पर  और  नहीं  बोलना  चाहता  क्योंकि  हम  इस  पर  सभा  में  चर्चा  करने  जा

 रहे  हैं  और  एक  नया  विधेयक  समा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  आज  ही  सुबह  हमने  उस

 नए  विधेयक  को  पुर:स्थापित  किया  है  जिसमें  हमने  उन्हीं  बातों  को  पूरा  करने  का  प्रयास  किया  है
 जिसका  वादा  हमने  पहले  किया  था  ।

 इसलिए  इसे  मह  नजर  रखते  हुए  में  अपने  मित्र  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  अपने  संकल्प  को  बापस  ले  मैं  विपक्ष  के  अपने  मित्रों  से  मी  यह  निवेदन  करता  हूं  कि
 वे  समय  की  आवश्यकता  को  समझें  ।  जब  भारत  के  लोगों  की  बहुत-सी  आवश्यकताओं  पर  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  जब  हमारे  सामने  कई  कठिनाईयां  और  समस्याएं  है  और  देश  की  सीमा  पर
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 1913  15  1947  को  स्थिति  के  अनुसार  सभी
 धार्मिक  स्थलों  तथा  उपासना  स्थलों  की  यथा

 पूर्व  स्थिति  बनाये  रखने  हेतु  उपाय  किये  जाने
 के  बारे  में  संकल्प

 खतरा  मण्डरा  रहा  है  तो  ऐसे  समय  में  हमें  इन  सब  बातों  को  महसूस  करना  चाहिए  और  इस  देश
 की  एकता  और  अश्वण्डता  की  आवश्यकता  को  सर्वोपरि  समभना  इसलिए  एक  बार
 फिर  इस  संकल्प  वापस  लेने  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 भी  जायनल  अवेदिन  :  मेरे  संकल्प  के  दो  भाग  दूसरे  भाग  में  यह

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  अयोध्या  पूजास्थल  को  छोड़कर  सभी  धार्मिक  स्थलों  और  अराधना  स्थल  जे

 15  1947  तक  जिस  स्थिति  में  थे  उन्हें  उसी  स्थिति  में  बनाए  रखने  के  लिए  एक  कानून
 बनाया  एक  विधेयक  आज  सुबह  पुरःस्थापित  किया  गया

 संकल्प  के  पहले  भाग  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  बातचीत  के  द्वारा  अयोष्या  विवाद  को
 निपटाया  जाए  और  यदि  यह  बातचीत  से  संभव  नहीं  है  तो  कानूनी  प्रक्रिया  के  द्वारा  से  निपटाया

 भरी  सोमनाथ  चटजों  :  आप  उससे  सहमत

 थी  जायनल  अवेदिन  :  माननीय  मन्त्री  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  जब  तक  अयोध्या  पूजा
 स्थल  विवाद  का  कोई  दांतिपूर्ण  हल  नहीं  निकल  जाता  तब  तक  अयोध्या  पूजास्थल  की  यथास्थिति
 को  बनाए  रखा  जाए  ।

 औो  एम०  एस०  जकथ  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  यथास्थिति  बनाये
 रखी  जाएगी  ।  शांतिपूर्ण  समाधान  के  लिए  बातचीत  और  प्रयास  जारी  बातचीत  में  सहयोग
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  भो  सहायता  ली  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इन  सभी  बातों  का  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  आपको  नहीं  है  ।

 झो  जायमनल  अवेदिम  :  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  अभी-अभी  दिये  आश्वासन  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  मैं  अपना  संकल्प  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता  ह  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  क्या  मावनीय  सदस्य  को  अपना  संकल्प  वापिस  लेने  के  लिए  सभा  को

 अनुमति  है  ?

 कई  सानमोीय  सबस्य  :  जी  हां  ।

 भी  जायनल  अवेदिन  :  मैं  संकल्प  वापस  लेता  हूं  ।

 समा  को  अनुमति  से  धापस  लिया

 317



 देशेजयारी कै  बारे  में  संकल्प  23  1991

 4.45  भर०  प०

 बेरोजगारी  के  बारे  में  संकल्प

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री  तेज  नारायण  *ह  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  बैरोजगारी

 सम्बन्धी  संकल्प  पर  विचार  करेगी  ।  उस  संकल्प  पर  विचार  करने  से  पूर्व  हमें  इस  संकल्प  के  लिए
 चर्चा  का  समय  निश्चित  करता  क्‍या  इसके  लिए  हम  दो  धण्टे  का  समय  निर्धारित  कर  दें  ?

 कई  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 भी  सोमनाथ  चठ्ों  :  फिलहाल  इसके  लिए  दो  धण्टे  का  समय  ही  रहने
 दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  संकल्प  के  लिए  दो  घण्टे  का  समय  दिया  गया  श्री

 नारायण  सिंह  बोलेंगे  ।

 ]

 भी  तेज  नारायण  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 समा  देश  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  विचार  करती  है  और  सरकार
 से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  अविलम्ब  उपाय  करें  ।/

 4.46  झ०  १०

 पी०  एस०  सईद  पोठासोन  हुए  ।  )

 सभापति  आजादी  के  42  वर्ष  के  बाद  दुर्माग्य  कहें  या  इस  तरह  का  बिल

 यहां  पर  पेश  करना  पड़  रहा  सच  पूछिए  तो  आजादी  के  42  वर्ष  के  बाद  बेकार  नौजवानों  की

 संख्या  का  सवाल  उठाना  ही  नहीं  चाहिए  लेकिन  मैं  समझता  हूं

 देधा  में  कई  करोड़  नोजबान  बेकार  ह  ।  किसी  भी  राज्य  में  आप  चले  कोई  मी  राज्य

 ऐसा  नहीं  है  जहां  बेकार  नौजवानों  की  टोली  न  चाहे  छोटा  राज्य  हो  या  बड़ा  राज्य  हो  हर  एक
 राज्य  में  बेकार  नौजवानों  की  भरमार  यह  देख  कर  भी  आइचयं  होता  है  कि  केवल  पढ़ें  लिखे
 लोग  ही  वेकार  नहीं  अनपढ़  नौजवान  भी  बेकार  सरकारी  आंकड़े  यह  बताते  हैं  कि  पढ़े  लिखे
 नौजवानों  से अधिक  अनपढ़  नौजवान  बेकार  सरकारी  आंकड़ों  के  मुताबिक  जो  लोग  रोजगार
 कार्यालयों  में  अपना  नाम  लिखवाए  हुए  उनकी  संख्या  करोब-करीब  आज  32  करोड़  अर्थात्‌
 देश  की  आबादी  जो  कि  70-75  करोड़  उस  आबादी  के  आधे  से  अधिक  नौजबानों  की  संख्या
 बेकार  मैं  समक्षता  हुं  कि  अगर  उन  लोगों  को  काम  दिया  गया  होता  तो  आज  देश  की  स्थिति

 इतनी  खराब  न  जितनी  आज  मैं  तो  यह  भी  कहता  हूਂ  कि  जो  लोग  अनपढ़  उनको  काम
 देमे  में  सरकार  किस  तरह  से  असमर्थ  उनको  काम  देना  तो  बहुत  आसान  काम  सिफं  सिंचाई
 का  इन्तजाम  देश  के  पेमाने  पर  कर  दिया  गया  होता  तो  मैं  समझता  हूਂ  कि  जो  लोग  बिना  पढ़े-लिखे
 ये  वे  खेत-ललिहान  में  काम  करते  और  अपयदी  जिंदगी  बसर  लेकिन  अगर  डाटा  देखा  जाए  तो
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 कोई  राज्य  ऐसा  नहीं  पंजाब-हरियाणा  को  छोड़  कर  जो  सिंचाई  के  मामले  में  आत्मनिर्मर  हो  बया
 हो  ।  अमी  इस  साल  अकाल  पहा  देदा  के  आधे  राज्य  सूले  की  चपेट  में  आजादी  के  42  वर्ष
 बाद  भी  देश  सिंचाई  के  मामले  में  आत्मनिर्मर  नहीं  हो  पाया  यदि  देश  शिचाई  के  मामले  में
 निर्मर  होता  तो  मैं  समझता  हू  कि  देश  में  अकाल  पड़ने  का  डर  किसी  राज्य  में  नहीं  लेकिन
 भाज  सिंचाई  का  पूरा  इन्तजाम  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  आज  बिहार  उत्तर  प्रदेश  मध्य  प्रदेश
 भाजस्थान  वगेरह॒  राज्यों  में  तबाही  सब  राज्य  सूखे  की  चपेट  में  फसल  की  रोपाई  नहीं  हो
 बाई  घान  रोपने  का  समय  समाप्त  होने  वाला  है  ।

 मैं  समझता  हूਂ  कि  देश  के  आधे  राज्यों  में  घान  की  रोपनी  नहीं  हुई  ।  अगर  नहीं  हुई  है  तो
 अगला  संकट  मोजन  पर  होगा  ।  एक  हवी  प्रतिष्त  किसी  भी  तरफ  से  देखा  जाए  तो  देश  के  समान
 राज्यों  में  कुछ  मी  विकास  का  काम  नहीं  हुआ  जिसकी  वजह  से  आज  देश  में  जवात  बेकार  कोई
 भी  राज्य  एसा  नहीं  है  कि  जिसमें  पढ़े-लिश्ले  लोग  बेकार  नहीं  हो  ।  एम०ए०  की
 बात  नहीं  है  लेकिन  डावटर  और  इन्जीनियर  देश  में  बेकार  पड़े  डाक्टर  और  इन्जीनियर  को
 काम  दिया  जाता  तो  मैं  समझता  हू  देश  का  विकास  42  वर्ष  आजादी  के  बाद  हो

 चुके  हैं  परन्तु  सरकार  ने  कोई  काम  नहीं  किया  ।  उसकी  वजह  से  आज  देश  के  तमाम  नौजवान  छेकार

 हैं  । सरकार  न  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  बनाया  ।  अगर  कोई  सरकार  देश  के  नौजवानों  को  काम  नहीं
 देती  है  तो  उन्हें  श्रधिकार  हो  कि  सरकार  के  खिलाफ  मुकदमा  दायर  करके  काम  ले  सके  |  हमने  कई
 बार  इर  बात  को  उठाया  |  42  वर्ष  की  आजादी  के  बाद  भी  सरकार  ने  पर  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  ।  संविधान  के  में  एक  अमेंडमेंट  हो जाता  और  उसमें  यह  कर  दिया  जाता  कि
 अगर  कोई  भी  सरकार  काम  नही  देती  है  तो  देश  के  नौजवानों  को  अधिकार  है  कि  वे  मुकदमा  दायर

 करके  काम  ले  सकते  अगर  यह  अधिकार  प्राप्त  होता  तो  कोई  भी  दुश्मन  को  सरकार  हो  तो  देश
 के  नौजवान  काम  लेते  ।  मैं  मांग  करता  हूਂ  कि  संविधान  के  6  में  एक  नया  बलाज  जोड़ा
 जाए  जिसके  मातहत  देश  के  नौजयानों  को  अधिकार  हो  कि  काम  नहीं  देने  पर  मुकदमा  कोर्ट  में

 करके  काम  ले  सके  |  कई  तरह  के  काम  जिन्हें  अगर  सरकार  करे  तो  उससे  बेरोजगारी  दूर

 ड्ो  सखी  है  '  कई  राज्यों  में  कारखान  नहीं  सबसे  पटले  बिहार  में  बहुत  कम  कारखाने  वहां
 के  २1२),  करोड़ों  नौजवान  पताब  और  हरियाणा  आदि  प्रदेशों  में  आकर  अपनी  जिन्दगी

 बसर  करते  अगर  वहां  इस  तरह  की  व्यवस्था  कर  दी  जाती  तो  उत्तर  प्रदेश  और

 मध्य  प्रदेश  के  नौजवान  पंजाब  और  हरियाणा  में  आकर  जिन्दगी  बसन  नहीं  करते  ।

 दिल्‍ली  और  हरियाणा  के  ऊपर  निमंर  नहीं  रह  वे  जिस  राज्य

 के  हैं  उस  राज्य  का  विकास  करते  ।  किसी  भी  मामले  में  मारत  सरकार  ने  कोई  मी  विकास

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  का  नहीं  जितने  बड़े-बड़े  राज्य  हैं  तो  उनमें  मूमि  सुधार  कानून
 भी  लागू  नहीं  किया  गया  ।  देश  की  भूमि  बड़े-बड़े  मूमिपतियों  के  हाथ  में  जब्त  लेकिन  उसका

 कोई  उपयोग  नहीं  है  ।  मूमि  हृदबन्दी  के  मृताबिक  अगर  जमीन  गरीबों  में  बांट
 दी  गई  होती  शो  तब

 भी  बेकारी  का  सवाल  कम  होता  ।  उत्तर  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  जेसे  राज्यों  में  एक-एक

 भूमिपति  के  पाप्त  दस  हजार  एकड़  मूमि  है  और  वह  जमीन  पहती  पढ़ी  हुई  है  लेकितल  गांव  का  गरीब

 देश  के  कोने  में  पड़ा  रहता  मैं  समझता  अगर  हदबन्दी  के  मुताबिक  जमीन  नौजवानों  को  दी

 जाती  है  तो  प्राकृतिक  साधनों  के  द्वारा  अपने  परिवार  की  जिन्दगी  पूरी  कर  सकता  है  और  कम  से
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 कम  वह  बेकारी  से  मुक्त  हो  सकता  हृदबन्दी  कानून  आजादी  के  बाद  मी  लागू  नहीं  किया

 वहू  इसलिए  लागू  नहीं  किया  गया  कि  जिसके  पास  जमीन  थी  वह  सत्ता  में  दिल्ली  में  अगर
 दिल्‍ली  में  गरीब  का  बेटा  सत्ता  पर  बंठा  होता  तो  मैं  समझता  हू  कि  निद्िचत  रूप  से  मूमि  हृदबन्दी

 कानून  इस  देश  में  लागू  होता  और  जमीन  गरीबों  में  बांटी  गई  होती  ।  हो  सकता  है  कि  राम  का
 भजन  करने  वाले  यह  कहें  कि  गरीब  का  बेटा  आज  हस  कुर्सी  पर  नहीं  बैठा  )  यह  दूसरी  बात
 लेकिन  मेरे  जेसा  आदमी  तो  दुर्माग्य  कहता  है  ।

 जल-भूतल  परिथहम  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीक्ष  :  दिल्‍ली  की  गद्दी
 बर  कौन  बैठा  गरीब  ही  तो  बंठा  है  ।

 भो  तेज  माशायण  सिंह  :  मेरे  जंसा  आदमी  इसे  दुर्माग्प  कहता  अमी  गरीब  आदमी  गही
 पर  नहीं  बंठा  जिससे  आज  देश  की  धरती  देश  के  मूपतियों  के  हाथ  में  जब्त  व ेलोग  ही  शासन
 कर  रहे  हैं  ।  गरीब  उसे  कहा  जाता  है  जो  गरीब  के  पक्ष  में  काम  करे  ।  मैं  नहीं  समझता  हूं  गरीब  उसे

 कहा  जाता  है  जो  धनी  के  पक्ष  में  काम  करे  ।  अगर  गरीब  का  बेटा  गद॒दी  पर  बेठे  और  बह  मूपतियों
 की  वकालत  करे  तो  वह  गरीब  का  बेटा  नहीं  जाता  गरीब  का  बेटा  वह  कहा  जाता  है
 जिसने  घरती  पर  नाजायज  ढंग  से  कब्जा  कर  रखा  है  उसके  विरुद्ध  आवाज  उठाये  वह  गरीब  का
 बेटा  कहलाता  जिसको  न्याय  नहीं  मिला  उसको  न्णाय  देने  की  बात  जो  कहता  है  वह  गरीब
 का  बेटा  कहा  जाता  मले  ही  वह  किसी  का  बेटा  हो  ।  लेकिन  देश  के  लोग  दूसरे  अर्थ  को  ही
 झते  इसको  नही  समझते  अगर  देश  में  मूमि  हृदबन्दी  कानून  लागू  कर  दिया  गया  होता  तो
 देश  का  भला  हो  गया  होता  |  देश  का  भला  करने  की  बात  सब  लोग  करते  जय  श्री  रप्म  वाले  भी
 करते  हम  भी  करते  गांधी  और  नेहरू  का  नाम  लेने  वाले  भी  करते  लेकिन  42  वर्ष  की
 आजादी  के  बाद  आपने  क्‍या  किया  ।  किस  ने  आपको  रोका  था  गरीबी  हटाने  नौजवानों  को  काम
 देने  से  ?  लेकिन  ये  उसकी  बात  नहीं  करते  भगर  42  वर्ष  तक  गद्दी  पर  बंठकर  भी  कुछ  नहीं  कर
 पाये  तो  फिर  हमारी  बयों  आलोचना  करते  आप  11  महीनों  के  शासन  की  आलोचना  करते  हैं
 और  कहते  हैं  कि  उस  ।  महीने  का  शासन  देखिये  ।  लेकिन  यह  नहीं  कहते  हैं  कि  42  वर्ष  का  या
 4  महीने  का  शासन  देख  लीजिए  हमारा  तो  महीने  के  शासन  का  उदाहरण  देते  लेकिन  42
 वर्ष  के  शासन  का  उदाहरण  नहीं  देते  मै  कहना  चाहता  हूਂ  कि  42  वर्ष  के  शासन  का  भी  आप

 उदाहरण  दें  ।

 अगर  कोई  बूढ़ा  व्यक्ति  गिरता  है  तो  वह  उठता  नहीं  अगर  बच्चा  गिर  जाता  हैं  घरती
 पर  तो  बह  उठ  जाता  उसी  तरह  से  11  महीने  का  प्ासन  जिन्होंने  किया  वह  गिरे  तो  फिर
 खड़े  हो  लेकिन  अगर  ये  गिरेंगे  तो  उठेंगे  नहीं  '  आप  कितना  भी  खड़ा  होने  का  प्रयत्न
 आपकी  जिन्दगी  बहुत  पुरानी  जिन्दगी  हो  गई  आप  नहीं  उठ  पायेंगे  ।  जिस  समय  आप  जवान  थे
 उस  समय  कुछ  नहीं  आपके  उस  समय  हाथ-पर  बड़े  आपकी  संख्या  मी  425  लेकिन
 ज्ञाप  आज  बुढ़ें  है ंआपको  दिखाई  नहीं  देता  आप  में  चलने  को  शक्ति  नहीं  है  इसलिए  आप  कुछ
 नहीं  कर  सकते  अगर  कानून  बनाना  हो  तो  वह  बनायें  तभी  देश  का  कुछ  उद्धार  हो  सकता
 बरना  देश  का  उद्धार  जय  श्री  राम  का  नारा  लगाने  से  नहीं  हो  सकता  है  |
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 प्रो०  प्रेम  शमल  :  आप  भी  इसो  बहाने  राम  को  याद  कर  रहे
 भी  तेल  नारायण  सिह  :  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  कहना  चाहता  हू  कि  सरकार  को

 बेकार  नोजवानों  को  काम  देने  के  लिए  मूमि  सुधार  कानून  को  लागू  करना  चाहिए  ।  देश  में  बड़े-बड़े
 कल-कारखानों  को  खोलना  चाहिए  |  संविधान  के  अनुच्छेद  16  में  प्रावधान  करना  नाहिए  ।  अगर
 कोई  मो  सरकार  अगर  देश  के  नौजवानों  को  काम  नही  देती  है  तो उनको  अधिकार  हो  कि  वे
 कोट  में  मुकदमा  फाइल  कर  सके  और  काम  ले  ये  तीन  चीजें  रहेंगी  तो  मैं  समझता  हूਂ  देश  के
 नौजवानों  का  भला  नहीं  तो  उनका  भला  होने  वाला  नहीं  हम  उनको  कहते  रहते  हैं  कि
 नौजवानों  को  भगवान  ने  बिग्राड़  दिया  मगवान  किसी  को  नही  बिगाड़ते  हैं  वे  तो  सब  में  हैं  ।
 आदमी  सोने  के समय  और  जागने  पर  भगवान  का  नाम  लेता  जहां  मी  चलता  है  वहां  भी  नाम
 लेता  है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  आज  राम  का  नाम  जो  पहले  जगल  में  लिया  जाता  दूधरी  जगहों
 पर  लिया  जाता  लेकिन  हमारे  कुरान  और  हमारे  शास्त्र  कहते  हैँ  कि  हमारे  घर  में  अगर  कोई
 50  से  ऊपर  हो  जाता  वृद्ध  हो  जाता  था  तो  वह  आदमी  परिवार  छोड़  देता  जंगल  में  चला
 जाता  था  और  वही  घूनी  रमाता  था  और  वही  राम  के  भजन  गाता  था  ॥  लेकिन  आज  विकास  की

 दुनिया  दुनिया  में  परिवर्तन  हो  रहे  नये-मये  आविष्कार  हो  रहे  शायद  इसी  के  साथ  यहू  हो
 कि  आज  जगल  में  धूनी  नही  रमाई  राम  का  नाम  जंगल  में  नही  लिया  जाता  ।  अब  राम  का
 नाम  सदन  में  लिया  जयेगा  यह  दूसरी  बात  है  ।  लेकिन  शास्त्र  कहते  हैं  कि  राम  के  पक्के  पुजारी
 जंगल  में  रहते  हैं  वही  राम  का  नाम  लेते  दूसरों  से  उन्हें  कोई  मतलब  नहीਂ  है  ।

 एक  बात  कहकर  में  अपना  भाषण  समाप्त  करू गा  ।  देश  के  नौजवानों  को  काम  वे  काम

 चाहते  अधिक  दिन  तक  हम  उनको  नही  रोक  सकते  उनको  काम  भाहिए  |

 5.00  भ०  १०

 चाहे  जिस  तरह  से  आपको  काम  देना  उनको  काम  दीजिये  ।  अगर  उनको  काम  नहीं

 दिया  जायेगा  तो  अधिक  दिन  तक  वह  नौजवान  इन्तजार  करने  के  लिए  तंयार  नहीं  चाहे  उसमें

 पढ़े-लिखे  या  अनपढ़  नौजवान  हों  |  ये  सब  लोग  काम  चाहते  हैं  और  इनके  लिए  सरकार  को  जल्द  से

 जल्द  काम  का  इस्तजाम  करना  यदि  नहीं  करेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उन  नौजवानों  का

 आपसे  मोह  भंग  हो  जायेगा  कि  यह  सरकार  उनकी  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  चाहे  किसी

 मो  दल  का  सांसद  या  एम०एल०ए०  वही  यह  कहेगा  कि  मेरा  नहीं  दूसरे  का  इसलिए

 में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  को  बेकार  नौजवानों  को  काम  देने  के

 ऊपर  जल्द  से  जल्द  विचार  करना  चाहिये  और  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहिये  और  देश्ष  में

 फैक्ट्रियों  व  हृदबंदी  कानून  को  लागू  करता  चाहिये  जिससे  देश  के  नौजवानों  को  भी  काम  दिया  जा

 सके  ।  धन्यवाद  ।

 कली  भीवल्लम  पाणिप्रही  :  समापति  सर्वप्रथम  में  बेरोजगारी  की  समस्या

 सम्बन्धी  इस  चर्चा  में  माग  लेने  के  लिए  मुझे  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपको  धस्यवाद  तू  गा  ।
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 बेरोजगारी  की  समस्या  एक  अत्यन्त  गम्मीर  समस्या  है  ।  हम  सभी  अपने  दलगत  मतभेदों  पर
 ध्यान  न  देते  हुए  इस  समस्या  से  चिन्तित  इस  बारे  में  कोई  विवाह  नहीं  है  ।  इस  समस्या  की
 वरीयता  तथा  महत्व  जो  कि  इस  रोजगार  कार्यक्रम  को  मिलना  चाहिए  उस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं

 परन्तु  प्रन्‍न  यह  है  कि  इस  समस्या  से  कंसे  निवटा  इसका  समाधान  किस  प्रकार  किया
 जाये  ?

 जंसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  अमी  मुझसे  पहले  जो  विद्वान  वक्‍ता  बोल  रहे  संकल्प  प्रस्तुत
 करते  हुए  उन्होंने  तो  यहां  तक  कह  दिया  था  कि  बेरोजगारी  की  इस  समस्‍या  का  समाधान  करने  के

 लिए  इस  देश  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  परन्तु  मैं  कहूंगा  कि  यह  बात  सच्चाई  से  काफी  अलग

 है  मैं  कह  गा  कि  हमारा  देश  जिस  कठिन  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  वह  उस  स्थिति  का  बखान  नहीं
 कर  पा  रहे  इसमें  कोई  संदेश  नहीं  है  कि  बेरोजगारी  की  यह  समस्या  दिन  प्रतिदिन  गम्मीर  रूप
 धारण  करती  जा  रही  है  ।  हर  रोज  बेरोजगारों  की  सूची  में  ओर  नाम  जुड़ते  जा  रहे  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?  इसके  मुख्य  कारण  हैं  (1)  मुख्य  कारण  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  से  बेरोजगार  व्यक्तियों  की
 संख्या  में  तेजी  से  होती  हुई  बुद्धि  तथा  मुद्रास्फीति  की  बढ़ती  हुई  दर  ।  केवल  अपनी  चिन्ता  व्यक्त
 करने  तथा  एक  सरकार  अथवा  दूपरी  सरकार  अथवा  इस  दल  या  उस  दल  पर  दोषारीपण  करने  से

 कोई  फायदा  नहीं  इससे  कुछ  समाधान  नहीं  निकलेगा  ।  सबसे  पहले  हमें  इस  समस्या  की  जड़  तक

 पहुंचना  चाहिये  ।  जब  तक  जनसंखरूया  में  तेजी  से  होने  वाली  इस  वृद्धि  को  बाबू  में  नहीं  किया  जाता
 हम  चाहे  जो  कुछ  भी  कदम  उठा  हम  पूरी  तरह  से  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।

 वर्ष  1981  में  हमारे  देश  की  जनसंख्या  64  करोड़  वर्ष  1991  में  यह  बढ़कर  84

 करोड़  हो  गई

 यदि  श्रत्येक  दस  वर्षों  में  जनसंख्या  में  इसी  प्रकार  से  वद्धि  होती  रहेगी  तो  हम  इस  पर
 केसे  काबू  पा  सकते  हम  बेरोजगारी  की  इस  समस्या  का  समाधान  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 जिस  समय  हमने  स्वतंत्रता  प्राप्त  की  थी  उतत  समय  हमारी  जनसंख्या  34  करोड़  थी  अब  यह
 50  करोड़  अधिक  अर्थात्‌  84  करोड़  हो  गई  है  ।  यदि  आप  बेरोजगार  शिक्षित

 अशिक्षित  ढोरोजगांर  अथवा  ब्रेकार  आदि  समी  व्यक्तियों  की  संख्या  की  गिनती  करें  तो  बया  यह  50

 करोड़  होगी  ?  निश्चित  रूप  से  नहीं  ।  इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  यदि  इस  ओर  से  कोई  व्यक्त  यह

 कहता  है  कि  पिछले  चार  दक्षक्रों  से कुछ  मी  नहीं  किया  गया  वह  कितना  गलत  कह  रहा  है  ?

 हमने  बहुत  कुछ  किया  हमने  इस  दिल्ला  में  काफी  काम  किथा  है  परन्तु  इस  कारण  से  कि  इस  समय

 यह  समस्या  इतनी  प्रभावशाली  नही  रही  है  |  परन्तु  जो  भी  यह  एक  अत्यन्त  ही  गम्भीर  समस्या

 है  शेरोजगा।री  बढ़ती  ही  जा  रही  है  तथा  इसके  समाधान  के  बारे  में  मी  एक  बार  पुनः  विचार  किया
 जाना  चाहिये  ।

 हम  हमारे  राजनेतिक  योजना  आयोग  लिशेषज्ञ  सभी  का  यह
 विचार  है  कि  कृषि-क्षेत्र  का  विस्तार  करके  ही  हम  ढबोरोजगारी  दूर  कर  सकते  मैं  मी  उनसे
 मत  हूं  परन्तु  कुछ  विशेषज्ञों  तथा  अर्थ॑शास्त्रियों  द्वारा  किये  गये  शोध  से  कुछ  तथ्य  जो  सामने  आये  हैं
 वे  कुछ  और  ही  दछ्टति
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 इतिहास  को  देखने  से  भी  पता  चलता  है  कि  कृषि  में  लगभग  70  प्रतिशत  व्यक्षित  कार्यरत
 हमारे  देश  में  लगमग  70  प्रतिशत  व्यक्ति  कृषि  से  अपनी  आलोपिका  कमाते  हैं  तथा  लगभग

 अस्सी  प्रतिशत  ब्यक्तित  गांवों  में  रहते  तथा  लगमग  70  प्रतिधत  व्यवसाय  कृषि  से  सम्बन्धित
 परन्तु  अभी  हाल  ही  के  जो  हमारे  पास  वर्ष  1983-84  तक  के  आंकड़े  मौजूद  हैं  उससे  यह  पता
 घलता  है  कि  केवल  11.7  प्रतिशत  पुरुष  तथा  0.3  प्रतिशत  महिलाए  इस  कार  में  लगी  हुई  वे
 कृषि-क्षेत्र  में  कार्यरत  तथा  वर्ष  1987-88  के  समाप्त  होने  वाले  दशक  के  अन्त  तक  कृषि  क्षेत्र  में
 केवल  0.74  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  हुई  है  '  यह  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  मैं  पुनः  एक  बार  यह  प्रतिशत
 बताता  पिछले  दशक  में  अर्थात्‌  वषं  1987-88  तक  कृषि  क्षेत्र  में  प्रत्येक  वर्ष  केवल  0.74
 शत  रोजगार  के  अवसर  दिये  गये  जबकि  हमारी  जनमंडुया  वृद्धि  की  दर  का  यह  केवल  एक  तिहाई
 है  ।  अतएव  जनसंक्या  वृद्धि  को  दर  जो  भी  हो  कृषि  क्षेत्र  में  रोजगार  उत्पन्न  करने  के  हिसाब  से
 उसका  केवल  एक-तिहाई  प्रतिशत  ही  जुड़ा  अथवा  बढ़ा  अतः  कृषि  क्षेत्र  में  मी  अनेक  उपाय  किये
 जाने  की  जरूरत  है  ।

 सभी  बोरोजगार  व्यक्ति  अपना  नाम  दर्ज  कराने  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  में  नही  जाते

 हैं  ।  कुल  मिलाकर  केवल  शिक्षित  ग्रेरोजमार  ही  अपना  नाम  दर्ज  कराते  परन्तु  इसके  अलावा  कई
 डोरोजगार  व्यक्ति  णेरोजगार  श्रमिक  तथा  ढोकार  व्यक्तियों  की  सख्या  भी  काफी  अधिक  है  ।

 उत्तर  मध्य  तमिलनाड  तथा  बिहार  जवाहरलाल  नेहरू
 विद्यालय  की  प्रो०  शीला  मल्‍ला  द्वारा  अध्ययन  किया  गया  है  इन  पांचों  राज्यों  में  अध्ययन  करने  से

 एक  अत्यन्त  आदचयंजनक  तथ्य  सामने  आया  है  जिसके  अनुसार  देश  की  कुल  जनसंहया  की  लगभग
 आधी  जनसंख्या  इन  पांचों  राज्यों  में  रहती  कृषि  व्यवसाय  में  रोजगार  प्रतिह्षत  में  वास्तव  में
 गिरावट  आ  रही  है  ।

 एक  जैसे  फसल  ज्यादा  होती  है  उत्पादन  बढ़ता  दूसरी  ओर  कृषि  क्षेत्र  रोजगार
 कम  हो  जाता  यह  परम्परागत  विचार  को  नकारता  है  कि  उत्पादन  बढ़ने  के  साथ-साथ  रोजगार

 बढ़ता  इसलिए  कृषि  पर  रोजगार  के  अवसर  के  रूप  में  विचार  करने  की  आवध्यकता  है  ।

 हम  मछीनीकरण  अपनाते  तो  स्वभावतः  इससे  शारीश्कि  श्रम  जरूरत  कम  हो
 जाती  फिर  श्रमिकों  के  वेतन  में  वुद्धि  मी एक  कारण  है  ।  जो  भी  यह  एक  सर्वेसम्मत  विचार

 है  कि  अगर  अधिक  सिंचाई  होती  है  और  एक  मे  अधिक  फसल  उगाई  जाती  है  या  दो  या  तीन  फ  *लें

 उगाई  जाती  तो  उससे  काफी  रोजगार  पंदा  होता  उस  प्रक्रिया  में  भी  कुछ  श्रमिकों
 को  रोजगार  मिलता  क्योंकि  हमारा  देश  एक  क्रषि  प्रधान  देश  है  और  कृषि  हमारी
 अ्ंव्यवस्था  का  आधार  इसलिए  प्रतिवर्ष  अधिक  से  अधिक  क्षत्रों  को  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाने
 के  प्रयास  किए  जाने  और  इस  प्रक्रिया  में  जब  एक  या  बहुत  सी  फसलें  होती  तो
 ग्रामीण  बेरोजगारी  की  समस्या  को  काफी  हद  तक  सुलझाया  जा  सकता  है  ।

 इसके  बाद  शिक्षित  बेरोजगारी  पर  आते  हुए  मुझ्टे  मजबूर  होकर  यह  कहना  पड़  रहा  है  कि

 हमारी  छिक्षा  प्रणाली  भी  काफी  हृद  तक  हसके  लिए  जिम्मेदार  कहीं  मी--यहां  तक  कि

 बादी  देशों  में  भी--समी  को  सरकारी  नौकरी  देना  संभव  नहीं  किन्तु  वे  लोग  जो  हमारे  कालेजों
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 से  आते  विश्वविद्यालयों  से  आते  हैं  वे  सरकारी  नौकरियों  की  आश्या  करते  ओर
 जब  वे  सरकारी  नोकरी  पाने  में  असफल  रहते  हैं  तो  वे  हताश  हो  जाते  हैं  यह  हमारा  अनुमव  रहा
 है  ।  हम  उन  पर  पूरा  दोष  नहीं  लाद  बपोंकि  हमारी  व्यवस्था  ही  ऐसी  है॥  स्वतन्त्रता  से

 पूर्व  हमारे  देशा  में  जो  ब्यवस्था  थी  वह्‌  अधिक  नहीं  बदली  वह  व्यवस्था  जारी  है  और  यह  हमारे
 शिक्षित  युवकों  में  विध्वास  की  भावना  उत्पन्न  नहीं  कर  सकती  कि  उन्हें  अपने  लिए  उपयुक्त
 नौकरियां  मिल  जाएंगी  या  उन्हें  अपने  लिए  सम्मानजनक  जीविका  कमाने  के  उपयुकत  साधन  मिल

 जाएंगे  ।

 अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  अपनी  दिक्षा  व्यवस्था  पर  पुनः  विचार  करें  और

 सोचें  कि  इसे  किस  प्रकार  नौकरियां  उत्पन्न  करने  से  जोड़ा  जा  सकता  है  और  किस  प्रकार  हमारे
 शिक्षित  युवक  अपने  को  बदलती  हुई  स्थिति  में  ढाल  सकते  मेरा  सुझाव  है  कि  शिक्षित  युवकों
 को  डिग्री  और  डिप्लोमा  देने  से  उनके  लिए  महीने  या  एक  वर्ष  का  ग्रामोण  क्षत्रों  में  रहना
 जरूरी  होना  इसका  खं  सरकार  को  वहन  करना  चाहिए  तब  वे  श्रम  को  महत्ता  को  जान

 पाएंगे  उन्हें  शारीरिक  श्रम  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।  हमारे  देश  में  यह  है  कि  जो  झिक्षित  हैं  ।

 जो  मैट्रिक  तक  ही  पढ़ें  वे शारीरिक  श्रम  नहीं  करना  ज्यादा  से  ज्यादा  वे  श्रमिकों  के
 निरीक्षक  बनते

 इसलिए  हमारे  युवकों  की  विचारधारा  में  क्रांतिकारी  परिवर्तत  की  आवश्यकता  है  ।  वातावरण
 में  और  छिक्षा  व्यवस्था  में  तुरन्त  एक  क्रांतिकारी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  मैं  कुछ  और  मुद्दों  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  |

 भब  मैं  काम  के  अधिकार  पर  आता  समस्या  काफी  ग्रम्भीर  है  तथा  विकराल

 कुछ  राजने  तिक  दलों  ने  इसे  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  शामिल  किया  काफी  जोर  शोर  से
 इस  पर  विचार  किया  है  ओर  वे  काम  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  बनाने  की  बात  कर  रहे
 और  कुछ  लोग  तो  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता  देने  के  बारें  में  सोच  रहे  बेरोजगारी  भत्ता
 दिया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  हम  इसे  भत्ता  न  कहें  ।  उन्हें  किसो  निददिचत  न्यूनतम  वेतन
 पर  कोई  नौकरी  दे  सकते  हमारी  व्यवस्था  में  यह  बहुत  कठिन  है  कि  काम  के  अधिकार  से
 मौलिक  अधिकार  बनाया  इस  पर  समी  दलों  की  सहमति  होनी  सभी  राजनंतिक
 दलों  को  साथ  बेठकर  इस  समस्या  पर  विचार  करना  हमारे  युवकों  के  मस्तिष्क  में  उनके
 माता  पिता  तथा  हर  किसी  को  यह  समस्या  बहुत  परेशान  कर  रही  है  |  हम  चुनाव  के  समय  या  इससे
 दो  या  तीन  महीने  पहले  समय  गांवों  में  गए  अभी  भी  हम  प्रायः  वहां  जाते  हमने  देखा

 है  कि  वहां  अत्यन्त  दुःखद  स्थिति  प्रत्येक  गांव  में  कई  शिक्षित  बेरोजगार  युवक  हैं  सिंचाई  को
 सर्बोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  कुटीर  उद्योग  को  भी  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 औद्योगिक  नीति  पर  विचार  करते  हमें  ध्यान  रखना  है  कि  कुटीर  उद्योग  की  हम
 उपेक्षा  नहीं  की  जानी  कुटीर  उद्योग  को  पूरा  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  और  इस  क्षंत्र  के

 हितों  की  रक्षा  की  जानी  बेरोजगार  युवकों  को  उचित  या  कम  ब्याज  पर  बैंक
 ऋण  दिये  जाने
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 राज्यों  में  जवाहर  रोजगार  योजना  काफी  जोरों  से  शुरू  की  गई  उड़ीसा  सहित  कई
 राज्यों  मुझे  लगता  है  कि  इस  कार्यक्रम  का  उद्देष्य  कुछ  हृद  तक  निष्फल  हो  गया  है  '  विधायक
 जो  खण्ड  स्तर  पर  कार्य  समिति  के  सभापति  भी  वे  ग्राम  सभाओं  द्वारा  पारित  प्रस्तावों  की  उपेक्षा
 कर  रहे  है  ।  इन  कार्य  समितियों  में  विधायकों  के  अतिरिक्त  सिर्फ  खण्ड  विकास  अधिकारी  और  दो

 ओब  रसीयर  ही  सदस्य  इसमें  कोई  राजनेतिक  कारण  नहीं  होना  चाहिए  ।  राजनीतिक
 कारण  ग्रामीण  क्षत्रों  में  लोगों  के रोजगार  की  संभावना  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  डालता

 संगठित  क्षेत्र  पिछले  एक  दशक  में  नोकरियों  के  सूजन  का  कार्य  संतोषजनक  नहीं  था
 ओर  कि  क्षेत्र  में  मी ऐसा  ही  इस  के  साथ  ही  हमें  जनसंख्या  वृद्धि  पर  भी  नियंत्रण  रखना  है  ।

 नौकरियों  के और  अधिक  सृजन  पर  विचार  करते  समय  तथा  क्ृवि  क्षेत्र  में  एक  अथं  पूर्ण
 और  प्रमावशाली  साधन  बनाते  समय  हमें  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  कुटीर  उद्योद  को  प्रोत्साहन
 देकर  और  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  देकर  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  जंसे  श्रमोन्मुल्ल  कार्यक्रम

 शुरू  करके  कृषि  क्ष त्र  को  रोजगार  पंदा  करने  का  कारगर  साधन  बनाना  चाहिए  और  हमें  जनसंख्या

 वृद्धि  को  भी  रोकना  होगा  |  जैसा  मैंने  पहले  कहा  विमाजन  के  समय  हमारी  जनसंर्या  लगमग
 35  करोड़  पिछले  चार  दछ्षकों  हमारी  जनसंख्या  में  50  करोड़  की  वृद्धि  हुई
 अगर  यही  बृद्धि  जारी  रही  हम  चाहे  जो  भी  प्रयास  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान

 नहीं  कर  पायेंगे  ।  जनसंख्या  वृद्धि  रोकने  के  लिए  प्रभावी  प्रयास  करने  होंगे  ।  मारत  जैसे  देश

 थोड़ा  नियंत्रण  होना  चाहिए  |  ऐसा  कहते  हुए  मैं  इस  बात  से  पूरा  सचेत  हूं  कि  शायद  हस  क्षत्र
 जनसश्या  रोकने  के  लिए  थोड़ी  बाध्यता  होनी  यह  कार्य  एक  दल  द्वारा  नहीं  किया  जा
 सकता  ।  इसलिए  सभी  राजनीतिक  दलों  को  एक  साथ  बेठकर  इस  निरंतर  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी
 की  समस्या  पर  विचार  करना  चाहिए  और  एक  समाधान  ढूढ़ना

 प्रो०  प्रेम  धसल  :  समापति  माननीय  सदस्य  जो  प्रस्ताव  लाए  देश
 में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  से  निपटने  के लिए  सरकार  अविलम्ब  कदम  दूसरा  प्रस्ताव  एक
 और  माननीय  सदस्य  श्री  रमेश  घेन्नित्तला  का  काम  से  अधिकार  का  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  दोनों
 प्रस्तावों  को  इक्टूठा  जोड़  दिया  जाता  और  दोनों  पर  बहस  हो  जाती  क्योंकि  दोनों  का  उहंह्य  एक

 ही  यह  सही  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  दिनोंदिन  अत्यन्त  गम्भीर  होती  जा  रही  इसकी
 गम्मीरता  का  अन्दाजा  आप  इस  बात  से  लगा  सकते  है  कि  चर्चा  शुरू  होने  के  दौरान  श्री  तेज
 नारायण  सिंह  ने  लगमग  दस-बारह  बार  भगवान  को  याद  थह  समस्या  इतनी  गम्भीर  हो

 चुकी  है  यह  हम  मानते  है  ।  वास्तव  में  जब  चुनाव  आता  राजनीति  दल  मत  प्राप्त  करने  के  लिए
 वादे  करते  हैਂ  और  युवा  पीढ़ी  को  आक्ृषित  करने  के  लिए  कहते  है  कि  हम  रोजगार  सत्ताझढ़
 दल  ने  चुनाव  में  कहा  कि  दस  मिलियन  एक  करोड़  लोगों  को  एक  वर्ष  में  रोजगार  दिया

 इसी  लोक  समा  में  प्रषन  हुआ  था  ।  मन्त्री  जी  से  पूछा  गया  कि  कितने  लोगों  को  रोजगार

 देने  वाले  आप  तो  कहते  हैਂ  कि  केन्द्र  सरकार  किसी  को  रोजगार  वहीं  पावन्दी  लगी  हुई
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 है  ।  मन्त्री  जी  से  पूछा  गया  तो  वे  कहने  लगे  कि  हम  प्रयत्न  प्राईबेट  सेक्टर  मैं  नौकरियां  सुजिन
 की  प्राईवेट  सेक्टर  ने  तो  अपने  हिसाव  से  नौकरी  देनी  होती  वे  तो  मश्ीनीकरण  करना

 चाहेंगे  जिसमें  मशीनें  अधिक  लगें  और  आदमी  को  कम  रोजगार  देना  पड़े  ।  यह  सरकार  अपने
 दायित्व  से  बच  नहीं  सकती  ।  हर  बात  को  प्राईवेट  सेक्टर  में  डालकर  सोचना  कि  निजी  क्षेत्र  लोगों
 को  रोजगार  भी  दे  सिक  यूनिटस  को  भी  ठीक  करके  चला  पब्लिक  सेंटर  के  बड़े-बड़े
 उद्योग  जो  असफल  हो  रहे  उनको  भी  चला  देगा  ।  इस  प्रकार  से  तो  सरकार  की  रोजगार  देने  की
 जो  मुख्य  जिम्मेदारी  है  वह  सरकार  पूरा  नहीं  कर  सकेगी  ।

 हमें  इस  बात  का  भी  खेद  है  कि  एक  विकासशील  देक्ष  में  इन्जीनिय्स  बेकार  है  ।  भास्तकथे
 विकासछ्लील  देश  है  और  यहां  ओवरसियर  बेकार  है  पढ़ें-लिखे  तो  हर  वर्ष

 करोड़ों  की  संख्या  में  शामिल  होते  जा  रहे  है  ।  लगमग  चार  पांच  करोड़  के  करीब  यह  ध्षश्या

 पहुंच  चुकी  है और  इसमें  डिसगाईजा  अनइम्प्लायमेंट  शामिल  नहीं  जिससे  वर्ष  में  कुछ  दिन  कुछ
 लोंगों  को काम  मिलता  है  हम  उनको  अनइम्प्लायड  गिनते  हैਂ  ॥  मेरे  मित्र  जवाहर  रोजगार  योजना
 का  जिक्र  करते  है  कि  इससे  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  बहुत  रोजगार  मैं  सरकार  से  जानमा  चाहूंगा
 कि  सर्वेक्षण  कीजिए  कितने  लोगों  को  साल  में  कितने  दिम  के  लिए  जबाहुर  रोजगार  योजना  के  अधीम
 काम  मिलता

 माननीय  सदस्य  कह  रहे  जीरो  ।  जीरो  तो  नहीं  लेकिन  छिनको  मिलता  कुछ  दिनों  के

 लिए  मिलता  है  और  उसमें  मी  जो  भ्रष्टाचार  वह  आपके  ध्यान  में  आया  मैं  कहता  हू
 कि  सरकार  जवाहर  रोजगार  योजना  का  सहारा  लेकर  या  निजी  क्षेत्र  पर  बात  टालकर  अपने

 दायित्व  से  नहीं  बच  सकती  ।  उसे  लघु  उद्योग  व  कुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देना  होगा  |  जो  गांव
 में  लोग  अपने  हाथ  से  काम  करने  वाल  आज  गांव  का  कुम्हार  माननीय  जार्ज  फर्नान्‍ढीज  जी
 भाये  इन्होंने  जब  पिछली  बार  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  था  तो  उसमें  कहा  गया  था  कि  भिट्‌टी  के
 बतेनों  में  चाय  दी  फुल्हड़ों  मे ंब्राय  दी  जायेगी  तो  उसमें  गांव  के  क्कुम्हार  से  कितनी
 उनमें  खुशी  पेदा  हुई  उसको  काम  मिलता  उसका  पेशा  उसका  काम  करने  के  लिए  वह
 तैयार  है  लेकिन  कुम्हार  के  पास  अपनी  जमीन  नहीं  बर्तन  बनाने  के  लिए  और  वतन  सुखाने  के
 लिए  जो  लकड़ी  चाहिए  उस  रकड़ो  का  प्रवन्थ  और  बारिश  से  वर्तेन  खराब  नहीं  हो  जायें  तो  ऐड
 नहीं  होता  ।  अगर  इस  तरह  के  रोजगार  देने  के लिए  सरकार  सहायता  करे  कि  कुम्हार  धोड  बना

 उसको  लकड़ी  मिट्टी  मिले  तो  वह  स्वरोजगार  में  लम  कुटीर  उद्योग  में  लग
 जाएगा  ।

 उद्योग  नीति  पर  चर्चा  करते  हुए  बहुत  से  लोगों  ने  कहा  कि  आज  सबसे  बड़ा  चमंकार  बाटा
 बन  गया  और  सबसे  बड़ा  लुहार  टाटा  बन  जो  काम  छोटा  आदमी  कर  सकता  गांव  का

 मजदूर  गांव  में  अपने  घर  बेठकर  काम  कर  सकता  उस  काम  को  हमने  डिस्करेज  किया

 है  ।  हतोट्साहित  किया  आज  एक  अन्धी  दौड़  लगी  है  शहर  की  आज  हर  आदमी  शहर  की
 ओर  भाग  रहा  रोजगार  के  लिए  जिससे  स्‍लम्प  डवलप  हो  रहे  हैं  ।

 गांवों  पिछड़े  क्षेत्रों  में  फल  पेदा  होता  पहड़ी  क्षंत्रों  में  फलों  की  फसल  ऐसी  है  जो

 निष्दियत  समय  तक  रह  सकती  उसके  बाद  फसल  खराब  हो  जाती  गांव  का  छोटा  किसान
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 उसको  प्रिजब  नहीं  कर  उसको  बचाकर  नहीं  रख  सकता  ।  अगर  फलों  पर  आधारित  उद्योग
 उन  क्षंत्रों  में  लगाये  जायें  तो  वहां  के  लोगों  को  वहीं  रोजगार  इसमें  शहरों  पर  पड़ने  वाला
 दबाव  मी  कम  होगा  और  लोगों  को  रोजगार  भी  प्राप्त  होगा  ।

 एक  बात  और  जिन  प्रदेशों  में  आतंकवाद  फेला  हुआ  वहां  का  हर  राजनीतिज्ञ  अपगे  भाषण
 में  कहता  है  कि  बेरोजगारी  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  बहुत  हद  तक  यह  बात  सही  फिर
 आतंकवाद  को  हल  करने  के  लिए  हप  पैकेज  डील  देते  हैं  कि  इस  प्रदेश  में  ज्यादा  आतंकवाद  यहां
 इतने  रोजगार  दिये  नौकरियां  दी  जायेंगी  ।  इससे  क्या  हम  एक  दौड़  शुरू  नहीं  कर  रहे  हैं  कि

 दूसरे  प्रदेश  के  बेरोजगार  नौजवान  जो  हैं  वह  भी  आतंकवाद  की  राह  पर  चल  पड़ें  ?  और  फिर
 उनको  भी  रोजगार  देने  के  ज्यादा  चांस  देने  के लिए  सरकार  आगे  बढ़े  ।  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह
 है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  किसी  प्रदेश  विक्षेष  की  नहीं  सारे  देश  की  है  और  केन्द्रीय  सरकार
 जो  नीति  जो  नीति  रोजगार  के  बारे  में  वह  सारे  देश  में  लागू  होनी  चाहिए  और

 हर  प्रदेश  की  जो  समस्या  उतको  सामने  रक्षक  र  उस  योअना  को  काम  करना  चाहिए  ।

 बहुत  से  लोग  केन्द्रीय  और  प्रदेश  की  सरकारों  में  कार्यरत  कुछ  उनमें  से  अपने  धन्धे  भी
 कर  सकते  काम  भी  कर  सकते  वह  नौकरियां  छोड़ने  को  तैयार  होंगे  ।  मेरा  मन्त्री  महोदय  से

 आप्रह  सरकार  से  आग्रह  रहेगा  कि  इस  सम्मावना  का  जरा  पता  लगाइये  कि  यदि  आप  कुछ
 विशेष  सेवा  अवधि  के  बाद  प्री  मैच्योर  रिटायरमेंट  में  कुछ  बेनीफिट  देकर  उनको  सेवा  निवुत्ति  अगर
 लेने  दें  तो  उनको  बेनीफिट  लाभ  मिले  तो  हो  सकता  बहुत  से  लोग  सेवानिवृत्ति  ले  लें  और

 फिर  नये  लोगों  को  वहां  रोजगार  आप  दे  सकते  है  ।

 मशीनीकरण  की  ओर  भी  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  हमारा  सबसे  बड़ा  जो  साधन  है  वह  मानव

 इन्सान  है  इपीलिए  आपने  मानव  संसाधन  मन्‍्त्रालयमी  बनाया  है  तो  मानव  इन्सान  का  जो

 संसाधन  है  उसको  ठीक  ढग  से  प्रयोग  कर  काम  करने  के  अधिक  से  अधिक  हाथ  से  काम

 करने  वालों  को  प्रोत्याहन  ऐसी  योजनाएं  लेकर  आप  आगे  आइये  |  बस  तो  आपने  बड़ी-बड़ी

 योजनाएं  अपनी  उद्योग  नीति  के  अनुसार  बिदेशी  कम्पनियों  के
 नान  रेजीदेण्ट  इण्डियन्स  के

 लिए  छोड़  दी  अब  आप  छोटो  योजनाओं  की  ओर  ध्यान  छोटे  और  लघु  उधोगों  की

 ओर  ध्यान  दीजिए  जहां  पर  लोगों  को  वास्तव  में  रोजगार  मिलेगा  उसमें  भी

 आपने  छोड़  दिया  ।  अगर  सर्फ  भी  टाटा  को  बनाना  नमक  भी  टाटा  को  वनाना  साबुन  भी  आप

 टाटा  से  बनवाएंगे  तो  उसके  बाद  छोटा  उद्योग  कौन  सा  रहा  वह  आप  आइडेण्टीफाई  कर  दीजिए  ।

 जरा  पता  लग  जाय  कि  कौन  पा  ड््य्योग  है  जिसमें  छोटा  जिसके  पास  ह्न्वेस्टमैंट  के  लिए

 बहुत  कम  धन  ?,  जो  केवल  अपना  लेबर  लगा  सकता  अपने  हाथ  से  काम  कर  सकता  उसके  लिए

 कौन  सा  उद्योग  बचा  वह  उद्योग  आइडैण्टीफाई  जरूर  करना  चाहिए  ।

 मैं  एक  और  सुझाव  देना  चाह ूगा  कि  आपके  जो
 अध॑स  निक

 बल
 है  ,  बोडंर  सिक्‍योरिटी  फोसं

 एस०  एस०  आई०  टी०  बी०  सी०  आर०  पी०  एफ*  ओर
 सी०  आई०  एस०  एफ»  ऐसे

 जो  अरधसैनिक  बल  है  **  उनको  मरती  के  लिए  देश  के  सभी  प्रदेशों
 में

 लोगों  की  भरती

 का  मन्त्री  होता  है  या  जहां  के  अधिकारी  होते  उन  विश्ञेष  प्रदेशों  में  भरती  कर  ली लत है आज  जहां
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 जाती  है  ।  इसी  से  सम्बन्धित  मैं  आपका  ध्यान  एक  समस्या  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  |  पहले  सेना

 में  मरती  किसी  प्रदेश  की  आबादी  के  आधार  पर  नहीं  होती  कुछ  वर्ष  पहले  आपने  नियम  बदला

 और  प्रदेश  की  आंबादी  के  आधार  पर  सेना  में  मर्ती  का  अनुपात  निद्दितत  कर

 हिमाचल  जम्मू-कश्मीर  और  हरियाणा  के  बहुत  से  लोग  सह्यस्त्र  सेनाओं  में  मरती  होकर  देश
 की  सेवा  करते  लेकिन  ये  चारों  प्रदेश  छोटे  आबादी  कम  हैं  और  जब  आप  आबादी  के  आधार
 पर  भरती  करेंगे  तो  बहां  के  अनुपात  के  अनुसार  वहां  के  लोग  सशस्त्र  सेनाओं  में  कम  मरती  हो  रहे
 हैं  और  परिणाम  आपके  सामने  इन  क्षत्र  के लोगों  को  अगर  आप  देश  की  रक्षा  के  लिए
 उन्हें  हथियारों  से  प्यार  लेकिन  दूसरी  तरफ  आप  उनकी  संझरुपा  कम  कर  रहे  आप  उनकी
 संख्या  कम  कर  रहे  है  ।  तो  हथियार  उन्हें  कहां  से  मिलते  और  फिर  जिस  ढंग  से  चलता

 वह॒  आपके  सामने  फल  आपके  सामने  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इस  नीति  पर  आप  पुनविचार  करें
 और  जो  लोग  कई  पुशतों  पीढ़ियों  से  देश  की  सेनाओं  सेनिक  बलों  में  मरती  होकर  देश
 की  रक्षा  करते  रहे  उन्हें  इनमें  मौका  देकर  प्राथमिकता  से  आधार  पर  मरती  कीजिए  ।
 मेरा  यह  मानना  है  कि  इस  ढंग  से  आतंवाद  पर  काफी  हृद  तक  आप  कन्द्रोल  कर  सकते  कादु
 पा  सकते  है  ।  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  से  उनमें  एक  भावना  पैदा  हो  गई  है  कि  पहले  कहा  हमारा
 इतना  प्रतिशत  था  और  अब  इतना  प्रतिशत  हो  गया  हिमाचल  प्रदेश  में  पहले  यह
 प्रतिशत  जो  अब  0.6  प्रतिशत  पंजाब  का  भी  यही  हाल  हरियाणा  का  भी  यही  हाल
 है  और  जम्मू  का  भी  यही  हाल  इन  सब  राज्यों  में  आप  मरती  का  आधार  बदलें  और  बदलने  के
 बाद  ही  आप  लोगों  को  ले  सकते  है  ।  वहां  के  नौजवान  पढ़ें-लिसे  है  ।  वे  नौकरी  करना  चाहते  है  ।
 देश  के  लिए  कुर्बान  होना  बाहते  है  ओर  जब  बे  सेना  मर्ती  के  लिए  जाते  तो  कह  दिया  जाता  है
 कि  स्टेट  का  कोटा  पूरा  हो

 मैं  यह  जानता  माननीय  ध्दस्य  ने  ओ  प्रस्ताव  रखा  उसका  अन्त  क्या  होगा  ।  हर  प्रस्ताव
 का  जो  अन्त  होता  आया  वही  इसका  भी  अन्त  होगा  ।  लेकिन  मैं  एरू  बात  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं
 कि  बेरोजगारी  की  समस्या  दिन  प्रतिदिन  मयंकर  होती  जा  रही  है  और  इस  बेकारी  की  समस्या  को

 गम्मी  रता  से  लेकर  सरकार  ने  हल  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  तो  अगले  चुनाव  में  हम  में  से  बहुत
 लोग  चुनाव  में  लोगों  का  सामना  करने  के  काबिल  नहीं  अब  नौजवान  बा  र-बा  र  धोखा  नहीं
 बेरोजबारी  से  लोग  तंग  आ  चुके  है  +  उन  लोगों  की  आंकाक्षाओं  के  अनुसार  आपको  कदम  उाने
 ताकि  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।

 थ  सोहन  सिह  :  सभापति  मैं  इस  प्रस्ताथ  के  समर्थन  में  अपनी  बात  कहने
 के  लिए  खड़ा  हुआ  हु  ।  जब  मारत  का  संविधान  स्वीकार  तो  हमने  इस  बात  को  स्वीकार
 किया  कि  हम  मारत  को  एक  लोक  कल्याणकारी  राज्य  बनाकर  लेकिन  हमारी  दिक्कत  है  जिन
 देशों  से  हमने  लोककल्याणकारी  राज्य  की  कल्पना  उन  देझ्षों  में  तो  रोजगार  मुहैया  करना  झासन
 का  दाथित्व  स्टेट  की  गारन्टी  यदि  कोई  स्टेट  जिस  नौजवान  जिस  ब्यगित  को  और  जिस

 नाग  रिंक  को  अपने  देश  में  रोजगार  मुहैया  नहीं  कर  पाती  तो  उसके  एवज  में  बेकारी  भत्ता  देने  का
 प्रावधान  जहां  से  हमने  लोककल्याणकारी  राज्य  कौ  कल्पना  उस  देश  के  संविधान  में  यह्‌
 लिखा  लेकिन  हमने  एक  रास्ता  अपने  देश  का  संविधान  लागू  करने  के  साथ  ही  निकाल  लिया
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 और  इस  घारा  को  हमने  संविधान  के  नोति-निर्देशक  तत्वों  में  समाहित  नतीजा  यह  हुआ  कि
 हम  निरन्तर  आश्वासन  दर  आइवासन  इस  देश  के  नौजवानों  ओर  बेकारों  को  40-44  बर्षों
 से  देते  चले  आ  रहे  हैं  कि मारत  की  आजादी  के  बाद  सरकार  की  जिम्मेदारी  होगी  कि  अधिक  से
 अधिक  रोजगार  लोगों  को  मुहैया  लेकिन  स्थिति  उल्टी  होती  जा  रही  लेकिन  परिस्थिति
 उल्टी  जा  रडी  हमारे  देश  में  बेकारी  और  बेरोजगारी  रही  आज  जो  भारत  सरकार  के  आंकड़े
 हैं  सरकारी  रजिस्टर  बेकार  दर्ज  होने  वाले  नौजवानों  की  संहमा  4  करोड़  के  आसपास  हो  गई  है
 और  उससे  मी  दुखद  पहलू  यह  है  कि  उस  4  करोड़  में  से  12  करोड़  इ  जोनियसं  और
 डाक्टसे  बेकार  हैं  जिनके  ऊपर  सरकार  और  समाज  का  करोड़ों  रुपया  खबं  करके  उन्हें
 कुशल  व्यक्ति  के  रूप  में  प्रस्तुत  करके  रोजगार  ऐसा  हम  कहते  हैं  लेकिन  उनकी  भी  हालत
 खराब  है  ।  इसके  तमाम  कारण  हैं  और  उन  कारणों  में  न  जाए  बिना  मैं  कुछ  ठोस  और  बुनियादी
 सुझाव  देना  चाहता  हू  ।  हमने  इस  देश  की  जो  संपूर्ण  आर्थिक  संरचना  की  कि  जिसमें  हम  कृषि  और
 उद्योग  की  तरक्की  लेकिन  उसको  हमने  कमजोर  और  सीमित  मैं  उन  बातों  को  दोहराना
 नहीं  चाहता  जो  मैंने  औद्योगिक  नीति  के  सिलसिले  में  इस  सदन  में  कही  थीं  लेकिन  कृषि  के  क्षेत्र  में
 मैं  कहना  चाहता  हु  कि  आज  30  लाख  हैक्टेयर  मूसि  इस  देश  में  ऐसी  है  जो  बंजर  यदि  उसको

 हम  उपजाऊ  बनाएं  तो  एक  साथ  दो  करोड़  नौजवानों  को  काम  दिया  आा  सकता  50  लाक्ष  हैक्टेयर

 भूमि  ऐसी  है  जिस  पर  सिंचाई  की  सुविधाएं  मुहैया  करके  हूम  उसको  और  अधिक  उपजाऊ  बना  सकते

 है  और  उस  पर  अधिक  फसल  पैदा  कर  सकते  इस  तरह  पांच  करोड़  लोगों  को  अकेले  हम  कृषि  के

 क्षेत्र  में रोजगार  मुहैया  कर  सकते  लेकिन  हमारे  देश  की  योजनाओं  की  विसंगति  यह  है  कि  कृषि
 के  क्षेत्र  मे ंतरक्की  और  परिवतंत  करने  के  लिए  कोई  नया  नया  संकल्प  और  नयी  दृष्टि  को
 और  हमारा  रुझान  नहीं  गया  ।  इसलिए  नहीं  क्योंकि  आज  जिडम्बना  यह  हो  गई  है  कि  जिन्होंने

 पूजी  की  बदोलत  लेती  अपने  हाथ  में  कर  रखी  विडम्बना  यह  है  कि  आज  उन्हीं  के  हाथ
 में  इस  देश  के  उद्योग  भी  उन्हीं  के  हाथ  इस  देश  की  सरकारी  नौकरी  है  और  उन्हीं  के  हाथ  में

 ब्यापार  और  व्यवसाय  भी

 इसलिए  कानून  बनाना  होगा  कि  जिस  दिन  हम  भारत  के  संविधान  में  बुनियादी  अधिकारों

 में  रोजगार  के  अधिकार  को  रख  उसी  दिन  इस  देश  में  एक  क्रांति  की  स्थिति  आ  जाएगी  और

 जब  लोग  हल्ला  करेंगे  तो  हमारे  देश  की  आर्थिक  नीति  में  मी  बुनियादी  परिवर्तन  होगा  और  परिवतंन

 यह  होया  कि  ब्यक्ति  एक  कामਂ  यह  सिद्धान्त  जब  लागू  हो  तो  काम  में  अपने  भाप  ट्टी
 विस्तार  छुरू  हो  जिनके  परिवारों  में  इतनी  जमीन  जो  सीलिग  की  सीमा  पर  उनके

 हाथ  में  ही  सरकारी  नौकरियां  उन  परिवारों  में  न  यह  प्रतिबन्ध  होना  यह  रोक  होनी

 चाहिए  और  जिन  परिवारों  में  सरकारी  नौकरी  है  जो  व्यक्ति  इनकम  ठेक्स  देने  लायक  है  उ  बके  हाथ  में

 कोई  भी  व्यापारिक  काम  या  कोई  भी  उद्योग  का  काम  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  कानून  इस  देश  में

 बनाया  जाना  चाहिए  और  जिस  दिन  यह  कानून  उस  दिन  रोजगार  का  भी  विस्तार  होगा
 और  फैलाव  क्‍योंकि  धीरे-धीरे  सारा  रोजमार  कुछ  परिवारों  में  सिमटता  बला  जा  रहा  है  ओर

 उसका  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  पू  जी  कुछ  लोगों  के  पास  सोमित  हो  रही  है  ।

 इसलिए  उद्योग  के  क्षेत्र  में  विफेन्द्रीयकरण  और  लघु  उच्चोगों  की  बात  हम  लोग  बार-्वार

 कहते  हैं  उसको  मी  चलाना  होगा  और  उतसे  भी  जुड़ा  हुआ  जो  तीसरा  सवाल  है  वह  यह  है  कि
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 नियंत्रित  परिवार  ।  हमारे  मित्र  ने  डीक  ही  है  मैं  उनसे  सहमति  जाहिर  करता  हू  कि  इसको
 जोर  जबदेस्ती  से  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  इसके  लिए  कानून  बनाया  जा  सकता  है  '  हमारे
 समाज  में  लड़ाई  होती  है  जो  पेदा  होता  है  उसको  रोजगार  मुहैया  कराना  यह  राज्य  की  जिम्मेदारी

 तो  यह  भी  राज्य  की  होनी  चाहिए  कि  तुम  कितने  बच्चे  अपने  घर  में  पंदा  करते  हो  ।
 यदि  कोई  दो  से  अधिक  बच्चे  पैदा  करता  है  ता  उसको  फाइन  लगेगा  ।  यह  तुम्हारी  जिम्मेदारी  होगी
 कि  उसके  लिए  रोजगार  के  नये  अवसर  मुहैया  कुछ  इस  तरह  का  कानून  हमारे  देश  में  परिवार
 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  बनाना  होगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  बुनियादी  परिवतंन  इस  देश  में  लाया  जिससे
 रोजगार  के  अवमर  निरंतर  लोगों  को  प्राप्त  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  इस  देश  में  एक
 विस्फोटक  स्थिति  आ  जाएगी  और  इस  देश  में  जिनके  पास  पू'जी  है  जबरन  वह  लोग  इस  कानून  से
 अलग  हट  कर  हथियार  से  उसकी  पू'जी  के  ऊपर  कब्जा  कर  लेंगे  और  एक  अराजकता  का  वातावरण
 निरन्तर  हमारे  समाज  में  बढ़ता  चला  जाएगा  ।  इसलिए  जैसे  आज  सरकार  ने  एक  विरोध  का  विधेयक
 भी  सरकार  स्वीकार  कर  लिया  उसी  तरह  से  विपक्ष  का  यह  विधेयक  भी  सरकार  करे  और  भारत
 के  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में  रोजगार  के  अधिकार  की  गारण्टो  को  स्वीकार  किया  जिससे
 हम  नये  औद्योगिक  और  कृषि  की  नयी  नीति  की  और  बढ़  सके  ।

 इन  चन्द  सुझावों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]
 की  एम०  रमरना  राय  :  समापति  मुझे  बोलते  का  अवसर  देने  के

 मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 जहां  तक  इस  देश  का  संबंध  है  यह  एक  अत्यन्त  महस्वपूर्ण  संकल्प  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  वर्ष
 1947,  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  तत्कालीन  प्रधानमन्त्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  यह  कहते  हुए
 अपना  दु.ख  व्यवृत  किया  था  कि  वे  इस  देश  के  लगभग  33  लाख  बेरोजगार  युवकों  के  बारे  में  बहुत
 चितित  हैं  और  कांग्रंस  सरकार  की  प्राथमिकता  उन  ढोरोजगार  युवकों  को  रोजगार  देना  होगा  ।  किंतु
 दुर्भाग्य  से  यह  दुख  अमी  भी  इतना  इस  समय  देह  में  3  करोड़  से  मौ  अधिक  शिक्षित
 बेरोजगार  अन्य  जो  काये  करने  में  पुरुष  और  महिला  दोनों  हैं  उनकी  संख्या  13  करोड़  से

 अधिक  है  '  अत  देश  की  यह  वर्तमान  स्थिति  इसका  क्‍या  कारण  है  ?  यह  स्थिति  कंसे  पंदा  हुई  ?
 मेरा  विचार  यह  है  कि  खराब  योजना  के  गलत  दिशा  के  जो  सत्तारूढ़  मुख्यत
 कांग्रेस  दल  ने  बोरोजगारी  की  समस्या  सुलझाने  के  लिए  अपनाई  उसके  कारण  बोरोजगार  युवकों  की
 संख्या  बढ़ी  फिर  आप  जानते  हैं  कि  हम  केवल  सश्कार  को  दोष  नहीं  दे  सकते  ।  छबोरोजगारों  की
 संख्या  बढ़ने  का  मुख्य  कारण  क्‍या  है  ?  आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  में  एक  नियोजित  अथंव्यवस्था  है  ।
 अब  सात  पंचवर्षीय  योजनाएं  पूरी  हो  चुकी  मुरुप  प्रधन  है  कि  क्या  हमने  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 है  नहीं  ।  यह  एक  अलग  बात  किन्तु  हमारे  योजना  निर्माताओं  ने  यह  गणना  को  कि  वर्ष  1990

 में  इस  देश  की  अनसस्या  लगभग  :0  करोड़  होगी  ।  किन्तु  देश  की  जनसंख्या  अब  लगभग  85  करोड़

 है  :  अर्थात्‌  35  करोड़  अधिक  अगर  बषं  1990  में  जनसंख्या  50  करोड़  रही  तो  हम  इस
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 समस्या  का  सामना  कर  पाते  क्‍योंकि  इस  बढ़ी  हुई  35  करोड़  की  जनसंख्या  ने  योजना  बनाने  वालों
 की  योजना  को  परेशान  कर  दिया  है  हमारी  पंचवर्षोय  योजनाएं  जनसंख्या  में  वृद्धि  क ेकारण  असफल

 हो  गई  ।  अगर  हुम  वास्तव  में  ढोरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  जनसंरूपा  पर
 नियंत्रण  रखना  होगा  |  अन्यथा  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ।  फिर  इसका  समाधान  कया  है  ?

 हमें  सबसे  पहले  जनसंख्या  को  बढ़ने  से  रोकना  होगा  और  परिवार  नियोजन  सुनिश्चित  करना
 अगर  परिवार  नियोजन  कड़ाई  से  लागू  किया  जाए  धीरे-धीरे  ढोरोज  की  समस्या  भी  हल  हो
 जाएगी  :  परिवार  नियोजन  को  कंसे  लागू  किया  जाए  ?  हमारे  कुछ  घमं  परिवार  नियोजन  के  विलाफ

 हैं  ।  फिर  जनसंभ्या  में  वृद्धि  को  केसे  रोका  जाए  ?  हमें  कुछ  ओर  उपाय  तलादाने  होगे  ।  मेरे  विचार

 वह  उपाय  है  कि  इस  तरीके  से  जनसंख्या  पर  रोक  लगाई  जिससे  हमारा  धमं  मी  सहमत

 हों  अर्थात्‌  हमें  एक  परिवार  में  बच्चों  की  संख्या  सीमित  करनी  वह  दो  भी  हो  सकती  है  ।
 तीन  भी  हो  सकती  है  ।  परन्तु  यदि  किसी  परिवार  में  तीन  से  अधिक  बच्चे  तो  यह  केवल  माता-पिता
 की  ही  जिम्मेवारी  है  कि  वह  उन  बच्चों  की  देखमाल  कर  ।  हमारे  देश  में  संसदीय  लोकतन्‍्त्र  व्यवस्था

 चुनावी  प्रक्रिया  पर  भी  कुछ  प्रतिबन्ध  होना  चाहिये  ।

 भी  ई०  अहसद  :  क्या  यह  बेरोजगारी  की  समस्या  का  सामाधान  करने  के

 लिए  है  ?

 शो  एम०  रसण्ता  राय  :  हमारे  देश  की  जनसंख्या  में  अनियन्त्रित  बुद्धि  के  कारण  है  हमें
 ढोरोजगारी  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  हमारे  यहां  योजनाबद्ध  अरथंव्यवस्था  है  तथा

 हमें  यह  देशना  चाहिए  कि  हमारी  योजनायें  सफल  हों  ।  यदि  जनसख्या  पर  नियन्त्रण  नहीं  किया  गया

 तो  इन  पंचवर्षीय  योजनाएं  बनाना  कोई  अर्थ  नहीं  यदि  किसी  माता  पिता  के  दो  से  अधिक  बच्चे

 उनसे  उनका  मताधिकार  वापस्त  लिया  जाना  उन्हें  चुनाव  में  खड़े  होने  की  भी  अनुमति
 नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।  हमारे  यहां  बहुत  से  ऐसे  संसद  सदस्य  तथा  विधायक  हैं  जिनके  से  भी

 अधिक  बच्चे

 समापति  महोबय  :  यदि  हम  हस  प्रकार  का  कोई  संकल्प  पारित  करते  तो  शायद  अपनी

 सदस्यता  खोने  वाला  सबसे  पहला  सदस्य  शायद  मैं  ही  होऊंगा  ।

 ही  मुकुल  बालकृष्ण  बासलिक  :  यह  संकल्प  मविथ्य  के  लिए  प्रभावी  होगा  न  कि

 भूतलक्षी  प्रमाव  से  ।

 शी  एमਂ  रसम्ता  राय  :  बेरोजगारी  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए  मेरे  द्वारा  बताया  गया

 मुद्दा  अ्याधक  महत्वपूर्ण  इस  समय  जिन  व्यक्षितयों  के  से  मी  अधिक  बच्चे  हैं  वे  भी  विधान
 समा  तथा  संध्दीय  चुनाव  लड़ते  हैं  वे  मंत्री  मी  बन  रहे  हैं  ।  बनाते  समय  हमारे  ध्यान
 में  राष्ट्रहित  यर्वो  चाहिए  ।  र॥६्ट्रह्ित  में  जनस॒रया  पर  नियन्त्रण  रखना  चाहिए  ।
 जनसंबूया  में  वुद्धि  को  रोकने  के  कुछ  प्रतिबरध  लगाने  आ  दश्यक  हैं  |  हमें  उन  व्यक्तियों  से  उनका
 मताबिकार  छोन  लेना  चाहिए  जिनके  से  मी  अधिक  बच्चे  हैं  तथा  उन  पर  शुनाव  लड़ने  की  रोक
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 लगाई  जानी  चाहिए  ।  यह  किसी  हिन्दूवाद  तथा  ईसाई  धम  के  विरुद्ध  नही  यह  एक
 निरपेक्ष  देश  है  तथा  हमारा  मताधिकार  भी  धर्मनिरपेक्ष  नीतियों  पर  आधारित  होता  चाहिये  ।  अतएव
 धर्म  का  इससे  कोई  सम्बन्ध  नही  है  ।

 मताधिकार  देने  से  पहले  हमें  इस  पक्ष  पर  भी(विचार  करना  चुनाव-प्रणाली  में  ही  इस
 तरह  के  प्रतिबन्ध  की  व्यवस्था  होगी  चाहिए  ।

 हमारे  देश  में  सरकार  जनता  को  आवश्यक  छाद्य  वस्तुएं  अथवा  राशन  की  वस्तुएं  भी  नही
 दे  रही  खाद्य  पदार्थों  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिए  |  सरकार  को  उन  व्यक्तियों  को

 जिनकी  केवल  सीमित  वअच्च  हैं  उन्हें  अनिवा्मं  रूप  से  भोजन  तथा  अवधश्यक  वस्तुएं  वेनी  ही
 यदि  किसी  परिवार  में  केवल  दो  ही  वच्च  हैं  तो  उन्हें  आवश्यक  चिकित्सा  नि:शुल्क  शिक्षा
 तथा  रोजगार  आदि  उपलब्ध  करना  सरकार  की  जिम्मेवारी  यदि  किसी  परिवार  में  दो  से  अधिक
 बच्चे  यह  पूरी  तरह  से  माता  पिता  की  ही  जिम्मेवारी  है  कि  वे  अपने  बच्चों  को  चिकित्सा

 सुविधायें  तथा  अन्य  सहायता  उपलब्ध  करायें  |  उन्हें  सरकार  से  न  सब  वस्तुओं  की  आशा  नहीं
 करनी  चाहिये  यदि  उनके  दो  से  अधिक  यदि  किसी  परिवार  में  केवल  दो  ही  वच्चे  हैं  तो  सरकार
 को  उन्हें  रोजगार  भी  देना  रोजगार  प्रदान  करते  समय  ऐसे  बच्चों  को  वरीयता  भी  दी  जानी

 चाहिये  ।  यदि  किसी  परिवार  में  दो  स ेअधिक  चार  अथवा  पांच  हैं  तो  यह  माता  पिता र  कं  ही
 जिम्मेवारी  है  कि  बे  अपने  बच्चों  को  कुछ  रोजगार  भी  उपलब्ध  कराएं  ।

 समापति  महोदय  :  क्‍या  उन्हें  दण्डत  किया  जाना  चाहिए  ?

 भरी  एम०  रमस्ता  राय  :  नहीं  ।  बच्चों  को  दन्डित  नही  किया  जाना  चाहिये  ।  अपने  बच्चों
 को  कृषि  मजदूर  तथा  ऐसे  ही  अन्य  ध्यवसाय  में  जान  के  लिए  माता  पिता  को  प्रोत्साहित  किया  जाना

 चाहिये  ।  उन्हें  सरकारी  नौकरी  नही  मांगनी  चाहिए  ।

 सबसे  पहले  मतदाताओं  की  सूची  तथा  चुनावी  प्रक्रिया  में  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना

 चाहिए  ।

 शी  ई०  अहमद  :  कया  बच्चों  को  कोई  सजा  दी  जान  चाहिए  ?

 करी  एम०  रमनन्‍ना  राय  :  बच्चों  को  कोई  सजा  नही  दी  जानी  चाहिये  |  केवल  ऐसे  माता  पिता
 को  सजा  दो  जानी  चाहिये  जो  हमारे  देश  के  बारे  में  बिना  कुछ  सोचे  विचारे  कार्य  करते

 यदि  हम  इस  डोरोजगारी  की  समस्या  का  वास्तव  में  समाधान  करना  चाहते  हमें  अपने
 परिवार  नियोजन  कायंक्रम  के  बारे  में  मी  गम्मीरता  से  सोचना  चाहिये  ।  एक  परिवार  में  कितने  बच्चे

 होने  इसकी  संख्या  भी  हमें  सीमित  कर  देनी  जब  तक  हम  जनसंख्या  की  समस्या  का
 समाधान  नही  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  का  भी  समाधान  नही  कर  सकेंगे  ।

 हमारा  एक  कल्याणकारी  राज्य  है  |  कल्याणकारी  राज्य  से  अभिप्राय  यह  है  कि  सरकार  कम
 से  कम  चिकित्सा  तथा  दिक्षा  जैसी  न्यूनतम  आवश्यकतायें  प्रदान  करने  में  समर्थ
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 हम  काफी  गम्भीर  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  जैसा  कि  मैंने  इससे  पहले  कहा  हमारे
 देश  में  35  करोड़  से  भी  अधिक  जनसंरुया  फालतू  है  ।  हमें  पचास  करोड़  तक  जनसंर्या  को  सीमित
 कर  देना  इस  समय  पैंतीस  करोड़  जनसंक्या  अधिक  है|  वे  भी  भारतीय  हैँ  ।  उनको
 भी  मारतीय  के  रूप  में  इस  देश  में  रहने  का  हक  है  ।  उन्हें  भी  जीने  के  लिए  कुछ  दिया  जाना
 उन्हें  एक  आदर्श  जीवन  जोने  के  लिए  कम  से  कम  शिक्षा  तथा  चिकित्सा  सुविधायें
 इत्यादि  दी  जानी  यह  सव  केवल  तभी  संभव  होगा  जब  इस  गेरोजगारी  की  समस्या  को  दूर
 करने  के  लिए  कुछ  किया  जाएगा  यह  मुख्य  रूप  से  सरकार  की  ही  जिम्मेवारी  यदि  आवदयक
 ही  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधान  भी  लाया  जाना  यदि  समस्या  का  समाधान  नही  किया

 तो  देश  का  विनाश  हो  जायेगा  ।  अतएव  हमें  अपने  देश  को  विनाश  से  बचाने  के  लिए  इस
 बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिए  ।

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 शी  ई०  अहमद  :  समापति  इस  समय  हम  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  समस्या  पर  चर्चा
 कर  रहे  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  इृप  समत्या  का  सम्बन्ध  आज  हमारा  देश  एक
 मारी  चुनोती  का  सामना  कर  रहा  हम  आशिक  राजनीतिक  क्षेत्र  तथा  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कई
 चुनौतियों  का  सामना  कर  रहे  है  ।  परन्तु  मैं  यहीं  कहूंगा  कि  जहां  तक  आधिक  क्षंत्र  का  सम्बन्ध
 बेरोजगारी  की  समस्या  सर्वाधिक  गम्भीर  है  जिसका  आज  यह  देश  सामना  कर  रहा  आज

 शासको ं,  समाजशात्रियों  तथा  प्रत्येक  प्रबुद्ध  वर्ग  के  समक्ष  यही  प्रइन  है  कि
 इस  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  केसे  किया  इसका  केवल  यही  उत्तर  है  कि  और

 अधिक  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  किये  बिना  रोजगार  सुजन  हम  बेरोजगारी  की
 समस्या  का  समाधान  सहीं  कर  पायेंगे  ।  इस  समबन्ध  में  सरकार  को  इस  बेरोअगारी  की  समस्या  को
 कम  करने  लिए  एक  योजना  बनानी  होगी  ताकि  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  पेदा  किए  जा

 हम  यह  कंसे  कर  पार्येगे  ?  सच्चाई  यह  कि  योजना  आयोग  की  कुछ  रिपोर्टों  से  महत्वपूर्ण  जानकारी

 प्राप्त  होती  यदि  आप  योजना  आयोग  के  प्रकाशनों  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  रोजगार  कौ

 विकास  दर  प्रत्येक  वर्ष  कम  होती  गई  उदाहरण  के  लिए  रोजगार  सम्बन्धी  योजना  आयोग  का

 मई  1990,  यदि  आप  देखें  तो  आपको  यह  काफी  रुचिकर  इसको  पढ़ने  पर  आप

 पायेंगे  कि  रोजगार  की  विकास  दर  वर्ष  1972-78  के  दौरान  2.82  प्रतिशत  से  घटकर  वर्ष  1977-83

 में  2.22  प्रतिशत  हो  गई  क्षेत्र  में  मी विकास  दर  2.32  प्रतिशत  से  घटकर  1.55  प्रतिशत

 प्रति  वर्ष  हो  गई  उत्पादन  क्षंत्र  में  रोजगार  को  विकास  दर  वर्ष  1972-78  के  दौरान  की

 5.10  प्रतिशत  से  गटकर  वर्ष  1983-88  में  2.10  प्रतिक्षत  हो  गई  हमारे  पास  तीन  क्षत्र  हैं
 जिनमें  हम  और  अधिक  रोजगार  प्रदान  कर  सकते  इनमें  पहला  क्षत्र  उत्पादन  क्ष भर  दूसरा

 कृषि  क्षेत्र  ह ैतथा  तीसरा  सरकारी  नोकरी  सम्बन्धी  क्षत्र  सरकारी  नोकरी  सम्बन्धी  क्षंत्र  में

 मैंने  यह  देखा  है  कि  बर्ष  1972-78  के  दौरान  विकास  दर  3.67  प्रतिशत  थी  जो  कि  उससे  घटकर

 वर्ष  1983-88  में  2.5  प्रतिशत  हो  गई  इस  सम्बन्ध  में  एक  अच्छे  परिणाम  की  आशा  हम  तमी

 कर  सकते  हैं  जबकि  आगामी  वर्षों  में  यह  प्रतिशत  बढ़कर  4.69  प्रति  हो  जाये  ।  पिछले  कई  वर्षों  से
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 केवल  निर्माण  तथा  खनन  क्षत्रों  में  ही रोजगार  के  अवसरों  में  मुख्य  रूप  से  वृद्धि  हुई  यदि  आप

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  विवरणों  को  तो आप  यह  स्थिति  देख  सकते  हमारे  देश  में  अन्य  क्षेत्रों
 में  जहां  पर  कि  हमें  बेरोजगारी  की  गम्मीर  चुनौती  का  सामना  करना  पड़  रहा  रोजगार  की

 विकास  दर  प्रति  वर्ष  कम  होती  जा  रही  है  ।

 6.00  म०१०

 यह  एक  गम्मीर  सप्रस्था  है  जिसके  लिए  हमें  स्वयं  कुछ  उपचारात्मक  उपाय  ढू'ढने  होंगे  ।

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अगली  बार  अपना  माषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 अब  विदेश  मन्त्री  जी  दिनांक  19  1991  को  पत्रिका  के  साथ  पाकिस्तान
 के  प्रधानमन्त्री  की  मेंटवार्ता  के  सम्बन्ध  में  अपना  वक्‍षतश्य

 )

 शी  चमरण्ोत  यादव  :  मैं  जानता  हूं  कि  विदेश  मन्त्री  जी  के  वक्‍तव्ए  के  पदचात्‌
 आप  किसी  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  नहीं  अतः  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  उन्होंने  प्रधानमंत्री  जी
 का  ध्यान  अपने  साक्षात्कार  की ओर  आकर्षित  कर  लिया  है  अथवा  नहीं  ।  उन्हें  इस  बारे  में  भी
 उल्लेख  करना  चाहिए  ।

 समापति  महोदय  :  हर  कोई  यह  जानता  है  कि  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  के  वफतथ्य  के  पः
 !  इस  सदन  में  किसी  मी  स्पष्टीकरण  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  जबकि  राज्यसभा  में  निद्दिचत

 |  से  ऐसा  होता
 !  विदेश  ससत्री  शी  भाधत  सिंह  :  यह  केवल  एक  वक्‍तण्य  विदेश  मन्त्रालय  की

 ;  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  के समय  माननीय  सदस्थों  को  स्पष्टीकरण  मांगने  का  अवसर  मिल  सकता

 समापनि  सहोदय  :  अब  मन्त्री  जो  अपना  वक्तव्य  देंगे  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 पाकिल्तान  के  प्रधानसस्त्रो  द्वारा  19  1991  की  '
 न्‍्यूजवोकਂ  पत्रिका  को  दिया

 गया  साक्षातकार

 विदेश  संत्री  साधव  सिह  :  ग्यूजवीक  पत्रिका  के  19  1991  के  अंक  में
 प्रकाष्षित  पाकिस्तान  के  प्रधानमन्त्री  की  कथित  मेंटत्रार्ता  पर  कई  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त  को  थी
 जिससे  उन्होंने  कहा  है  कि  कहमीर  मारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  तनाव  बढ़ा  रहा  है  ओर  खुदा  न

 यह  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  बीच  एक  और  जंग  का  कारण  बन  सकता  है  ।”
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 जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  के  एक  विशेष  दृत  18  से
 2।  1991  तक  मारत  को  यात्रा  पर  आए  वे  अपने  प्रधानमन्री  की  ओर  से  हमारे  प्रधान
 मन्त्री  के लिए  यह  सदेश  लाए  थे  कि  दोनों  देक्षों  के  बीच  सम्वन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए
 सतान  को  सरकार  ईमानदारी  से  यह  चाहतो  है  कि  सभी  द्विपक्षीय  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए
 गम्मीर  और  रचन।त्मक  बातचीत  हो  ।  विदेश  मंत्री  और  रक्षा  मन्नी  के  साथ  अपनी  मुलाकातों  में  भी

 उन्होंने  यब  बात  दोहराई  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  के  इस  विशेष  दूत  को  यह  बताया  गया  था  कि
 भारत  सरकार  और  पाकिस्तान  के  बीच  शिमला  समझौते  के  आधार  पर  तनाव-मुक्त  और  अच्छे
 पड़ोसियों  के  से  सम्बन्ध  स्थापित  करने  के  लिए  हमेशा  कोषशिश  करती  रही  है  ।  हम  मानते  हैं  कि  ऐसे
 सम्बन्ध  न  सिफ  हमारे  दोनों  देशों  के  लोगों  के  हित  में  होंगे  बल्कि  इस  समूचे  क्षेत्र  की  शांति  और
 स्थायित्व  के  हिस  में  होंगे  ।

 इस  बिछ्षेष  दूत  के  माध्यम  से  हमने  पाकिस्तान  के  प्रधान  मनन्‍्त्री  के  अभिव्यक्त  संदेश  और

 स्पृजवीक  पन्रिका  में  उनकी  टिप्पणी  से  उत्पन्न  प्रस्ताव  के  बीच  के  स्पष्ट  अन्तर  पर  स्पष्टीकरण  भी

 मांगा  था  ।  इसे  स्पष्ट  करते  हुए  पाकिस्तान  के  प्रधान  मन्त्री  के  विशेष  दूत  ने  हमें  बताया  कि  न्यूजबीक
 पत्रिका  ने  उनकी  मेंटवार्ता  को  जिस  तरह  पेश  किया  है  उससे  उस  बात  का  पूरी  तरह  पता

 नहीं  चलता  जो  पाकिस्तान के  प्रधान  मंत्री  असल  में  कहना  चाहते  थे  खासतौर  पर  मारत  और
 स्‍्तान  के  आपसी  सभी  मतभेदों  के  शांतिपूर्ण  समाधान  के  संबन्ध  में  ।

 जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  ही  हैं  कि  मारत  और  पाकिस्तान  के  सम्बन्धों  में  इस  समय

 जो  तनाव  चल  रहा  है  डसकी  वजह  यह  है  कि  भारत  के  पंजाब  तथा  जम्मू  और  काइमीर

 राज्यों  में  भरातंकवाद  और  विधवंसकारी  कारंवाईयों  को  हवा  द  रहा  काइमीर  के  मसले  को

 रष्ट्रीय  रूप  देने  की  बराबर  कोशिश  कर  रहा  है  और  शिमला  समझौते  का  तथा  अन्तर॑ज्यीय  संबंधों
 के  सावंमौम  रूप  से  स्वीकृत  मामदण्डों  फा  उल्लंधत  करके  भारत-विरोधी  प्रचार  कर  रहा
 पॉकिस्थ।न  के  सम्बन्धों  में  अर्थ  पूर्ण  स्थायी  समाधान  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  यह  सब  बातें  बन्द

 सीमापार  मं  आतंकवादियों  को  और  हथियारों  को  इस  श्रोर  पहुंचाने  में  मदद  करने  के  इरादे  से  सीमा

 पर  पाकिस्तान  की  गोलाबारी  और  सीमा-उल्लघन  की  अक्सर  होने  वाली  वारदातों  ने  हाल  ही  के

 महींनों  मे ंसीमा  पर  तनाव  को  और  बहुत  अधिक  बढ़ा  दिया  है  ।  बाहरी  दुनिया  में  अपने  प्रचार  की
 जरूरनों  को  पूरा  करने  के  लिए  जब॑  तक  जंग  की  बातें  कहने  की  बजाय  पाकिस्तानी  नेताओं  को  इन
 गतिविधियों  पर  ध्यान  देना  चाहिए  जो  कि  हमारे  संबंधों  के  बीच  उपस्थित  आज  के  तनाव  की

 जड़  है  ।

 हम  ईमानदारी  से  यह  चाहते  हैं  कि  पाकिस्तान  के  प्रधानमंत्री  ने मारत  के  साथ  संबंधों  को
 सामास्य  बनाने  का  जो  संदेश  भेजा  है  उसे  ठोत  कारंवाई  का  रूप  दिया  जाएगा  ।  स्थिति  की  वास्तविक

 सच्चाई  हो  इसका  असली  प्रमाण

 मैं  मान्य  सदस्यों  को  यह  विध्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  स्थिति  पर  पूरी  सतकंकता  के

 साथ  निगाह  रल  रहे  मारत  के  साथ  अपने  सम्बन्त्रों  को  सामान्य  बनाने  की  दिल्ला  में  पाकिस्तान
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 मस्त्री  हवारा  वक्‍तथ्य  रे  we
 $a 77575  —_—-———  जो ठोस कारंबाई करेगा उसका हम भी पूरी रचनात्मकता के साथ प्रत्युलर

 जो  ठोस  कारंबाई  करेगा  उसका  हम  भी  पूरी  रचनात्मकता  के  साथ  प्रत्युलर  देंगे  लेकिन  बहू  बात  अच्छी

 तरह  समझ्न  शी  जानी  चाहिए  कि  जम्मू  ओर  काषमीर  राज्य  भारत  का  एक  अभिन्‍न  अंग  है  ओर
 भारत  की  संप्रमुता  तथा  प्रादेशिक  अखण्डता  के  साथ  हम  कोई  समझोंता  नहीं  करेंगे  ।

 सभापति  सहोदय  :  अब  सभा  26  अगस्त  1991  को  प्रातः  11-00  बजे  म०  ब०
 पर  पुनः  समबेत  होने  तक  स्थगित  होती  है  ।

 6.05  म०  प०

 तत्पदचात्‌  लोक  समा  26  1991/4  1913

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।


